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 लोक  सभा  11-  बजे  म०  पृ०  पर  समवेत हुई  ।

 (  भ्रध्यक्ष  भहोीवय  पीठासीन

 नव  मिनमिकीफिलन  ला

 ]
 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  आज  तो  प्रोफेसर  लाहव  आप  अकेले  आ  गये  हैं  लेकित  तुलसी  जी  आपके

 साथ  हैं  ।  तुलसी  जी  आप  कहां  गए  थे  ।

 क्री  बो०  तुलसी  राम  :  मैं  एक  कान्फेंस  अटेंड  करने  हंगरी  गया

 भ्रध्यक्ष  महोबय  :  अच्छा  यही  तो  मैं  पूछने  वाला

 क्रो  हरोदा  राबत  :  क्वेश्वन  आर  में  हमारी  तरफ  देक्षा  करें  और  जीरो  आगबर  में  उधर  की
 तरफ  देखा  करें  ।

 ह्ध्यक्ष  महोदय  :  आप  तो  हर  वक्‍त  सामने  रहते  उधर  के  लिए  तो  टेढ़ा  करना  पड़ता  है

 )

 भरो  चर  प्रताप  वारायण  सिह  :  सामने  वालों  को  कौन  पृछता

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  सामने  वाले  तो  हमेशा  चमकते  रहते  हैं  **

 )

 भी  बालकवि  बेरागो  :  अध्यक्ष  जब  भी  आपकी  नजर  इधर  पड़े  तो  सीधी  पड़े  उधर  आप

 टेढ़ी  नजर  रखे  रहिए  )

 प्रदनों  क ेमोलिक  उत्तर

 बिहार  में  मारतीय  कृषि  ध्रभुसंधान  परिणव  के  एकक  झौर  प्रयोपश्ालाएं

 *411.  थी  चस्ा  फिल्लोर  पाठक

 क्या  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  किन-किन  स्थानों  पर  भारतीयਂ  कृषि  अनुसंघान  परिषद  के  एकक  और

 4



 मौद्विक  उत्तर  30  89

 प्रयोगशालाएं  स्थित

 पिछले  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  उन  पर  कितनी  धनराशि  खर्च

 क्‍या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  ऐसे  कुछ  और  एकक  तथा  प्रयोगश्लालाएं  खोलने

 का  और

 यदि  तो  कब  तक  ओर  इस  प्रद्योजन  के  लिए  किन-किन  स्थानों  को  चुना  गया  है  ?

 कृषि  संत्रो  मजन  :  बिहार  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  का

 एक  5  क्षेत्रीय  स्टेशन  और  3  अनुसंधान  केन्द्र  जिनके  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 करीब  2.30  करोड़  रुपये  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 °  विवरण

 बिहार  में  स्थित  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  एकक
 — ->-  ८  गण

 ऋ०  सं०  भा०  कृ०  अ०  प०  संस्थान/क्षेत्रीय  स्थित  स्थान

 केन्द्र  का  नाग

 1.  भारतीय  लाख  अनुसंधान  संस्थान  नामकझुम
 2.  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  न  पूसा

 का  क्षेत्रीय  अनुसंघान  स्टेशन

 3.  भारतीय  बागवानी  अनुसंधान  संस्थान  रांची
 का  केन्द्रीय  बागवानी  प्रयोग  स्टेशन

 4.  केन्द्रीय  आलू  अनुसंधान  संस्थान  का  पटना
 केन्द्रीय  आलू  अनुसंधान  स्टेशन

 5.  केम्त्रीय  चावल  अनुसंधान  संस्थान  का  हजारी  वाग
 केन्द्रीय  वारानी  चावल  अनुसंधान  स्टेशन

 6.  केन्द्रीय  तम्बाक्‌  अनुसंधान  संस्थान  का  पूसा
 केन्द्रीय  तम्बाक  अनुसंधान  स्टेशन

 7.  केन्द्रीय  स्थलीय  अधिग्रहण  मछली  भागलपुर
 अनुसंधान  संस्थान  का  अनुसंधान  केन्द्र

 8.  केन्द्रीय  अन्त:स्थलीय  अभिग्रहण  मछली  मुजफ्फर  नगर

 अनुसंधान  संस्थान  का  अनुसंधान  केन्द्र

 9.  केन्द्रीय  स्थलीय  अभिग्रहण  मछली  क्टना

 अनुसंधान  संस्कास  का
 अनुसंधान  केना



 9  1911  मौखिक  उत्तर

 को  च-ड्र  किशोर  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि  बिहार  में  छितने  कृषि  विववविश्ञालय  हैं  ।

 भी  मजन  ल,ल  :  अध्यक्ष  बिहार  में  दो  एग्रीकल्चर  यूनिवर्सिटीज

 भ्रो  चना  किशोर  पाठक  :  अध्यक्ष  उत्तर  बिहार  में  एक  भी  कृषि  विश्वविद्यालय  नहीं है
 जबकि  वह  कृषि  का  गहन  क्षेत्र  हे और  काफ़ी  उभ्रजारू  भूप्रि  है  फिर  वहां  कृषि  विश्वविद्यालय  नहीं
 खोलने  का  क्‍या  का  रण  है  ।

 हो  मजन  लाल  :  अध्यक्ष  बिह्वार  में  काफी  सेन्टर  हैं  |  अभी  जैसा  मैंते  बताया  नौ  तो
 बन्ध  में  दिए  हुए  हैं  जो  मैंने  सभा  पटल  पर  रखा  सारे  बताऊंबा  दो  काफ़ी  समय  लग्रेगा

 अनवावपुर  तो  आपके  जिले  में  उस  जगह  पर  हमने  तीन  सेंटर  श्लोल  रखे  एक  क्षेत्रीय  कृषि
 विह्यन  केन्द्र  ।

 हा०  गोरोशंकर  अभवानपुर  कहां

 भो  मजमस  लाल  :  सहरसा  में  इनके  जिले  में  है  ।

 धध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  नहीं  मैं
 एक  बात  जानता  हूं  कि  बिहार  में  अगर  काम  पूरा  हो

 जाये  तो  वह  सारे  देश  को  अकेले  ही  खाना  दे  सकता  इतनी  क्षमता

 भ्रो  कृष्ण  प्रताप  सिह  :  उत्तरी  बिहार  से  जहां  सेहम  आते  हैं  वहां  एक  राजेन्द्र  कृषि
 विद्यालय  वहां  गन्ना  विकास  केन्द्र  बहां  पर  उद्योग  के  नाम  पर  शुगर  मिल  लेकिन  आज
 उसकी  श्थिति  दथनीय  कया  जी  रादेई  में  गन्ना  विकास  अनुसंधान  केन्द्र  खोलने  का  आप  विचार  रखते

 जो  कि  बाबू  जी  की  जन्म  भूमि

 क्रो  अजय  लाल  :  आपने  जो  कहा  अध्यक्ष  वह  थी  श्रहो  है  कि  बिहार  बज्ुत  बड़ा
 प्रदेश  ह ैऔर  वहां  की  जमीन  भी  बहुत  अच्छी  और  उपजाऊ  वहां  पर  पानी  का  साधन  हो  जाये

 चाहे  नीचे  से  हो  वा  कै  ताल  से  हो  तो  वहां  अनाज  का  बहुत  भारी  उत्पादन  हो  सकता  उसके  लिए
 भारत  सरकार  विचार  कर  रही  है  कि  कया  किया  जा  सकता  ट्यूबवेल  लगाने  का  भी  कार्यक्रम

 है  और  हम  चाहते  हैं  कि  बिहार  में  ज्यादा  ट्यूबरवल  लगायें  जिससे  उस  इलाके  को  पानी  दिया  जा  सके  ।

 इन्होंने  कहा  कि  राजेन्द्र  बाबू  जी  के  नाम  से  क्या  कोई  गन्ना  सेंटर  छोलने  का  विचार  तो  बिहार  में

 कृषि  विश्वविद्यालय  राजेन्द्र  बाबू  जी  के  नाम  से  है और  उसमें  बाकायदा  गन्ना  अनुसंधान  का  काम  चल

 रहा  है  ।

 ड०  गोरो  झंकर  राजहंस  :  अध्यक्ष  रोना  यही  है  कि  हम  पानी  से  तबाह  उत्तरो

 बिह्मर  में  ।  ऐसी  बात  नही  है  कि  प्रावी  को  कमी  नेपाल  की  सारी  नदियों  का  पानी  यहां  आता  है

 इससे  हर  साल  वह  बाढ़  आती  है  ओर  उस  पानी  से  हम  तबाह  हो  जाते  कोई  ऐसा  उपाय  कीजिए

 कि  हम  पानी  से  बचें  ।  पानीं  की  हमें  जरूरत  नहीं  नेपाल  में  ही  इसको  रोक

 ध्रध्यक्ष  महोब्रय  :  प्रानी  की  जरूरत  तो  अरूर  लेकिन  हिसाब  से  ।

 हा०  भौरो  शंकर  राजहूंश्ष  :  मंत्री  जो  ने  इस  प्रश्न  के  जबाब  में  कहा

 ]
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 चाहती  ओर

 वि  (४)
 यदि  तो  कब  तक  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  किन  स्थानों  का  चयन  किया

 गया  है
 है

 इन्होंने  कहा  है  कि  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  मैं  मंत्री  जी  से  पूछता  हूं  कि  क्या  देश  के  दूसरे
 भागों  में  ऐसे  सेंटर  छोलने  के  विचार  हैं  ?  अगर  तो  बिहार  में  क्‍यों  नहीं  खोल  रहे  ?

 भी  मजन  लाल  :  बिहार  में  खोल  रखे  हैं  ।  मुल्क  में  26  में  से  दो  विश्वविद्यालय  बिद्दार  में
 जेसा  कि  जवाथ  में  कहा  गया  आपने  कहा  कि  बिहार  में  पानी  बहुत  ज्यादा  लेकिन  उसका
 योग  सही  नहीं  होता  है  ।  इसी  कारण  लोग  बाढ़  का  शिकार  होते  हम  चाहते  हैं  कि  उस  पानी  का
 उपयोग  किया  जाए  और  वह  तभी  हो  सकता  है  जब  उसको  बाँध  बनाकर  नहरें  निकाली  जाएं  और
 किसातों  के  खेतों  में  पानी  जाये  ।  जैसे  कि  दूसरे  डेम  बने  हुए  भाश्वड़ा  बांध  है  ।

 तमिखनाडु  के  तटबतों  क्षेत्रों  में  बफ  तथा  शीतागार  सुविधाये

 ]

 श्री  पी०  आर०  बेंकटेशन  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाडु  में  मत्स्यन  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के|लिए  उक्त  राज्य  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  में

 बे  तथा  शोतागार  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इन  शीतागारों  को  कब  और  कहां  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  खाद्य

 प्रसंस्क रण  उद्योग  मंत्रालय  के  पास  तमिलनाडु  राज्य  के  तटवतों  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  मे  बर्फ

 तथा  शीतागार  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  कोई  भ्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं

 भो  पी०  शार०  एस०  बेंकटेशम  :  अध्यक्ष  तमिलनाडु  का  एक  लम्बा  तटीय  क्षेत्र  है  जहां

 प्रचुर  मात्रा  में  समुद्री  उत्पाद  उपलब्ध  इसके  कोयम्बटूर  और  सलेम  जिलों  में

 काफी  मांत्रा  में  फल  उपलब्ध  हैं  ।  मैं  माननीय  मन्‍्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  भविष्य  में  वहां
 बपुं  और  शीतागार  संयंत्र  स्थापित  किए  जाएं  ।  इसके  क्‍या  वर्तमान  शीतागाशों  को  आधुनिक
 बनाने  के  लिए  कोई  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  विकसित  को  गई  है  या  विदेशों  से  प्राप्त  को  गई

 क्रो  जगदीक्ष  टाईटलर  :  यह  सही  है  कि  लगभग  30%  फल  और  मछली  बेकार

 चले  जाते  हैं  क्योंकि  हमारे  पास  समुचित  शीत  भण्डार  सुविधाएं  नहीं  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  ने  हाल

 ही  में  बजट  में  कुछ  रियायतें  दी  हैं  ताकि  हम  शोत  भण्डारण  उद्योग  को  प्रोत्साहन  दे  हम  विदेशी

 सहयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  हर  सम्भव  उपाय  कर  रहे  बाहर  से  आने  वाले  लोग  नई  प्रौद्योगिकी  .

 ला  सकते  हैं  ताकि  हम  अपने  देश  में  शीत  भण्डारों  को  शव  खला  तेयार  कर
 ह

 हि
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 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  प्रोत्साहन  देने  के बजाए  आपको  शीत  भण्डारों  का  निर्माण  करना

 चाहिए  ।

 झी  पो०  प्रार०  एस०  बेंकटेझन  :  सब्जियों  ओर  फलों  के  लिए  मदर  डे री--वातानुकूलन  संयंत्र
 को  क्या  तमिलनाडु  में  भी  इस  प्रकार  की  सुविधाएं  स्थापित  करने  का  विभार  है  ?

 श्री  जगदोश  टाईटलर  :  नहीं  ।

 धो  सोता  राम  जे  ०  गावलो  :  मेरे  विचार  से  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिए  सरकार  की
 चार्टर्ड  नीति  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के

 संबंध  में  नई  नीति  क्‍या  है  ?

 को  जगदोश  टाईटलजर  :  यह  सच  है  कि  हमने  नई  चार्टर्ड  नीति  तंयार  को  है  जिसकी

 प्रमुख  विशेषताएं  हैं  ।

 हम  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के लिए  अधिक  से  अधिक  दो  वर्ष  के  लिए  अनुमति
 एक  आवेदन  पर  अधिक  से  अधिक  10  पोत  चार्टर  किए  जा  प्रतिभूति  राष्ति  प्रति  पोत  एक
 लाख  रुपये  होगी  जो  प्रति  कम्पनी  न्यूनतम  3  लाख  रुपये  भारतीय  कम्पनी  को  पकड़े  गए  कुल
 माल  के  वर्त  मान  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  का  20  प्रतिशत  हिस्सा  मिलना  कमंचारियों  में  25
 शत  भारतीय  होंगे  और  भारतीय  कम्पनी  प्रति  प्रति  पोत  पकड़े  जाने  वाले  माल  का  20  प्रतिशत
 बैंक  गारंटी  के  रूप  में  विदेशी  सहयोगकर्ता  से  म्ग्रिम  जो  चार्ट  जहाज  के  भाग  जाने  की  स्थिति
 में  जब्त  हो

 भ्रो  गोपाल  क०  टंडेल  :  मैं,मन्त्री  महोदय  से  जातना  चाहता  हूं  कि  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने
 के  लिए  संयुक्त  उद्यम  के  संबंध  में  सरकार  की  नीति  क्‍या  है  ?

 श्री  जगदीश  टईटलर  :  हमने  संयुक्त  उद्यम  नीति  तंयार  की  है  ।  मेरे  पास  ब्यौरा
 मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  सदस्यों  को  सूचित  करता  हूं  कि  गहरे  समुद्र  में  मछली  उसके
 संसाधन  ओर  विपणन  के  लिए  संयुक्‍त  उद्यम  के  तहत  विदेशी  सहयोग  की  अनुमति  दी  जा  सकती

 संयुक्त  उद्यम  कम्पनी  आरम्भ  में  या  तो  3  से  5  वर्ष  की  अवधि  के  भीतर  किये  जाने  वाले  आस्थगित

 भुगतान  पर  या  जहाज  की  लागत  का  5  से  10  प्रतिशत  जमा  करके  सोधे  जहाज  श्वरीदेगी  ।  यह  जहाज
 भारत  में  पंजीकृत  होंगे  जौर  भारतीय  ध्वज  लगाकर

 आरम्भ  में  कमंचारी  दल  के  50  प्रतिशत  लोग  विदेशी  हो  सकते  किम्तु  3  से  5  वर्ष  को
 अवधि  के  भोतर  इसका  पूरी  तरह  से  स्वदेशीकरण  हो  जाना  खरीदे  जाने  वाले  जह्लाजों  की
 संख्या  6  तक  होगी  और  सहकारी  समितियों  और  राज्य  निगमों  के  मामले  में  छूट

 व्यावसायिक  पाठ्यक्षर्मों  में  लिलाड़ियों  के  लिए  प्रारक्षण

 413.  भरी  एम०  शेनिस  :

 क्या  सानबव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  में  खिलाड़ियों  के  प्रवेश  हेतु  आरक्षण  की  कोई  व्यवस्था

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 भागव  संसाधन  विकास  मम्शालय  में  युवा  कार्य  प्रोर  लेल  तथा  सहिला  ध्लोर  बाल  विकास
 बिमाों  में  रास्य  अम्खो  सारप्रेट  :  से  इस  ब्यावसाथिक  पाठ्यक्रम
 के  अध्ययन  में  खिलाड़ियों  के  लिए  आरक्षण  के  बारे  में  कोई  एक  रूप  नीति  नहीं  सरकार  सचिव

 कार्य क्रम  और  की  अध्यक्षता  में  शेक्षिक  संस्थानों  में  दाखिले  के  लिए  खिलाड़ियों  फो  दी  बई
 सुविधाओं  ओर  प्रोत्साहनों  क॑े  वर्तमान  स्तर  का  पता  लगाने  और  इस  सम्बन्ध  में  एक  रूप  नीति  का

 सुझाव  देने  के  लिए  एक  ग्रुप  गठित  किया

 थो  एन०  डेनिस  :  राष्ट्रीय  थेल  नीति  संबंधी  संकल्प  में  यह  विनिदिष्ट  है  कि

 शाली  खिलाड़ियों  को  पर्याप्त  प्रोत्साहन  दिए  जाएंगे  ।  तकनीकी  और  शेक्षणिक  संस्थाओं  में  स्थानों  का
 आरक्षण  तथा  रोजगार  देना  बिश्यात  खिलाड़ियों  के  लिए  पर्याप्त  प्रोत्साहन  होगा  ।  क्या  मैं  मंत्री  महोदय
 से  यह  पूछ  सकता  हूं  कि  क्‍या  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जाएगा  ?

 थोमतो  भारप्रेट  भ्राल्था  :  मैं  केवल  यही  कह  सकती  हूं  कि  विश्वविद्यालयों  को
 विक  हिदायतें  विश्वविज्ञालय  अनुदान  आयोग  द्वारादी  हम  तो  केवल  शिक्षा  विभाग  से
 सिफारिश  कर  सकते  हैं  ओर  यह  देख  सकते  हैं  कि  राष्ट्रीय  खेल  नीति  तथा  नई  शिक्षा  नीति  का  प्री
 तरह  से  पालन  हो  ।  इस  समय  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  द्वारा  समान  नीति  का  पालन  नहीं  किया  जा

 इसलिए  यह  देखने  के  लिए  एक  दल  का  गठन  किया  है  कि  इसका  पालन  कहां  हो  रह्मा  है
 और  दूसरे  भी  इसका  पालन  इसके  लिए  कया  किया  जा  सकता  है  ।  किन्तु  यह  सब  शिक्षा  विभाग
 द्वारा  किया  जाना  मैं  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  निदेश  नहीं  दे  सकती  ।

 थी  एम  डेलिस  :  यह  स्वाभाविक  है  कि  एक  समान  नीति  नहीं  हो  सकती  क्योंकि  खेल  न्‍्कूद
 राज्य  का  विषय  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  राज्य
 कारों  स ेसलाह-मशविरा  किया  है  ओर  क्‍या  इस  बारे  में  कोई  सहमति  हुई  है  और  यदि  तो
 मशविरा  के  पश्चात  क्‍या  सहमति  हुई  है  ?

 मंत्री  महोदया  ने  बताया  है  कि  इस  संबंध  में  एक  दल  का  गठन  किया  जा  रहा  क्‍या  मैं  जान
 सकता  हूं  कि  कोई  प्र।रम्भिक  रिपोर्ट  दी  गई  है  और  क्या  इस  बारे  में  देने  रिपोर्ट  के  देने  लिए  कोई
 सीमा  निर्धारित  की  गई  है  और  क्‍या  राज्य  सरकारों  या  किसी  संगठन  ने  इस  बारे  में  कोई  सलाह  दी  है
 या  मांग  की  है  ?

 श्रोमतो  भारप्रेट  झ्लाल्या  :  हमें  राज्य  सरकारों  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  हमने  युवा
 कार्य  और  खेल  विभाग  से  पहल  को  एक  दल  का  गठन  किया  गया  हम  कह  नहीं  सकते कि
 रिपोर्ट  एक  या  दो  महीने  में  तंयार  किन्तु  जहां  तक  सम्भव  है  हम  यह  जल्द  से  जल्द  करने  का
 प्रयत्न  करेंगे  और  यह  दल  राज्य  सरकारों  से  भी  सलाह  करेगा  कि  उनकी  क्‍या  सिफारिशें  मैं  यह
 महसूस  करती  हूं  कि जब  तक  खेल  समवर्ती  सूची  में  नहीं  आते  हम  तब  तक  एक  समान  नीति  तेयार
 नहीं  कर  किन्तु  हम  राज्य  सरकारों  से  सलाह  करेंगे  और  इन  परिस्थितियों  में  किश्षो  निष्कर्ष  पर

 पहुंचने  की  कोशिश  करेंगे  जो  शायद  वह  भी  सीधे  राज्य  सरकारों  के  अन्तर्गत  आने  वाले  गेर-पेशेवर
 कालेजों  में  लागू  करना  चाहेंगे  ।

 क्रो  जल  प्रताप  नारायण  सिह  :  भारतीय  हॉफी  विश्ण  प्रसिद्ध  रही  है और  हॉकी  एक  ऐसा  खेल

 है  जिससे  हम  एक  समय  शीर्ष  पर  थे  ?
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 भध्यक्ष  महोदव  :  वह  इतिहास  की  बात  कर  रहे

 भी  चस्र  प्रताप  नारायण  सिह  :  सोभाग्य  जबसे  खेल  मंत्रालय  का  गठन  हुआ  हॉकी  की  तो
 बात  ही  हम  किसी  भी  खेल  विश्व  ओलम्पिक  में  स्वर्ण  पदक  प्राप्त  नहीं  कर  पाए
 इस  मंत्रालय  के  गठन  के  साथ  हम  बड़ा  जबरदस्त  काम  कर  रहे  यह  सवाल  युवाओं  के  बारे  में  है
 कि  उन्हें  खिलाड़ी  कंसे  बनाया  उन्हें  प्रोत्साहित  किया  जाना  यदि  उदीयमान  खिलाड़ी
 इतना  अधिक  समय  स्कूल-कलेजों  में  लगा  देंगे  तो  वह  ख्लों  को  पेशे  के  रूप  में  अख्तियार  नहीं  कर

 यदि  उन्हें  शारीरिक  शिक्षा  जैसे  कुछ  पेशेवर  पाद्यक्रमों  में  पेशेवर  दर्जा  नहीं  दिया
 जाता  वह  अच्छे  खिलाड़ी  नहीं  बन  सकते  ।  किन्तु  भारत  सरकार  के  पास  यह  सुविधा  नहीं
 खेल  भारत  में  खेलों  ओर  युवा  लोगों  की  देखभाल  किस  प्रकार  करता  है  ?

 प्रो०  एम०  जी०  :  यह  आरक्षण  के  बारे  में  है  ।

 झोमतो  मारक्रेट  धाल्या  :  मैं  ठीक  तरीके  से  नहीं  जानती  कि  माननीय  सदस्य  मेरे  से  क्या  चाहते
 मैं  तो  केवल  यही  कह  सकती***

 इष्यक्ष  महोदय  :  पहले  उनसे  सलाह  कर  लें  ।

 श्री  चना  प्रताप  नारायण  सिह  :  मैंतो  कोई  उत्तर  नहीं  मैं  टिप्पणी  के  लिए
 भाभारी  हूं  ।

 क्री  वो०  किशोर  चन्द्र  एस०  वेब  :  क्या  मंत्री  जनजातीय  क्षेत्रों  तथा  अन्य  पिछड़े  क्षेत्रों
 में  केन्द्र  प्रयोजित  प्रशिक्षण  संस्थान  खोलने  के  बारे  में  विचार  ताकि  इन  वर्मों  से  प्रतिभा  को
 ब्ींचा  जाए  और  इसका  उपयोग  किया  जाए  ?  किन्तु  हमारे  पास  सुविधाएं  नहीं  आरक्षण  के
 यह  भी  बेहतर  होगा  कि  विभिन्न  क्षेत्रों  में  इन  जनजातीय  लड़कों  के  लिए  आरक्षित  संस्थान  होने
 चाहिएं  |

 झोभतो  मारप्रेट  श्रास्या  :  केवल  जनजातीय  लड़के  ही  नहीं  बल्कि  जनजातीय  लड़कियां  भी  ।  मैं
 माननीय  सदस्यों  को  यह  कहना  चाहूंगी  कि  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  देश  में  बहुत  से  ऐसे  विशेष  क्षेत्र
 सेल  केन्द्र  शुरू  किए  गए  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  में  नौकायान  ओर  जल  ख्वेल

 शूरू  किए  गए  इसी  प्रकार  केरल  के  अलप्पी  में  भी  ये  खेल  शुरू  किए  गए  हमने  रांची  में  भी  हॉकी
 के  लिए  एक  केन्द्र  खोला  उत्तर-यूर्वी  राज्यों  में  हमने  फुटबाल  के  लिए  शुरू  किया  लदाख  में  लम्बी
 और  मध्यम  दूरी  की  दोड़  के  लिए  और  इसी  प्रकार  शिमला  में  भी  ये  केन्द्र  शुरू  किए  गए  वक्षिण  में
 हमने  सिद्दी  समुदाय  के  लिए  पश्चिमी  तट  पर  एथलेटिक्स  के  लिए  विशेष  कायंक्रम  शुरू  किये  जब
 भी  हमें  प्रतिभा  का  पता  लगता  है  और  जहां  कहीं  इसकी  आबल्मकता  होती  हमर  वहां  ये  केन्द्र  शुरू  कर
 रहे  हम  इन  संस्थाओं  को  स्यानीय  रूप  से  स्थापित  कर  रहे  हैं  तथा  खिलाड़ियों  को  उनके  क्षेत्र
 विशेष  में  प्रशिक्षित  करने  के  लिए  इन्हें  नवोनतम  उपकरण  तथा  सर्वोत्तम  इनमें  से  कुछ
 क्षक  विदेशों  से  भी  उपलब्ध  करा  रहे  हैं  ।  )

 को  रणजोत  सिह  गायकवाड  :  इन॑  संस्थाओं  द्वारा  बहुत  से  प्रसिद्ध  खिलाड़ियों  को
 विशेष  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  थीं  और  बाद  में  इन  खिलाड़ियों  को  बैंकों  तथा  अन्य  केरक्नीय  सरकार  के
 उपक्रमों  ने  ले  लिया  सांसद  होने  के  नाते  और  प्रतिष्ठित  खिलाड़ी  होने  के  नाते  भी  मैंने  इन  संस्थाओं
 में  उपयुक्त  पदों  के  लिए  बहुत  से  खिलाड़ियों  की  सिफारिश  की  किन्तु  उन्हें  कुछ  नहीं  इस
 खिलाड़ियों  को  दी  जाने  वाली  इस  सुविधा  को  संस्थाओं  के  निर्णय  पर  प्रूणंतः  बन्द  कर  दिया  या
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 झीमती  भारप्रेट  भ्राल्वा  :  क्या  आप  रोजगार  की  बात  कर  रहे  हैं  ?  बहुत  सं  बैंक  और

 खझनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  पास  निर्धारित  कोटा  है  जिसे  बे  खिलाड़ियों  को  देते  इसमें  एकरूपता
 नहीं  यह  कोई  नीति  नहीं  किन्तु  इनमें  से  अधिकांश  कुछ  निश्चित  संख्या  में  खिलाड़ियों  को  ले

 रहे  यह्‌  उस  खेल  विशेष  पर  निर्भर  करता  है  जिसे  वह  बैंक  या  उपक्रम  बढ़ावा  दे  रहे  उदाहरण
 के  लिए  अधिकांश  बैंकों  में  टेबल  टेनिस  को  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  कुछ  और  संस्थाएं  अन्य  खिलाड़ियों
 को  ले  रही  हैं  क्योंकि  व ेउस  उपक्रम  विशेष  में  एक  पूरी  टीम  बनाना  चाहते  हैं  जो  कि  किसी  विशेष  स्तर
 तक  पहुंच  सके  ।  इसलिए  वे  हर  खेल  को  लेते  वह  तो  उस  खेल  विशेत्  पर  निर्भर  करता  है
 जिसे  वे  खिलाड़ियों  को  कोटा  देकर  स्वयं  बढ़ावा  दे  रहे  किन्तु  मैं  भापकी  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि
 अभी  इसमें  और  अधिक  कार्य  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  और  शायद  कोई  एकरूप  यदि  सम्भव

 अर्थात  खिलाड़ियों  के  लिए  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  राज्य  सरकारों  और  केन्द्रीय  सरकार
 में  सभी  नौकरियों  में  कुछ  प्रतिशत  आरक्षित  किया  जाना  एक  आदर्श  स्थिति  होगी  ।

 भी  रणजोत  सिह  गायकवाड़  :  शैक्षिक  संस्थाओं  को  भी  इसे  अपनाना  चाहिए  ।  वे  इसका
 सरण  नहीं  कर  रही

 श्ोमती  भारध्रेट  भ्ाल्या  :  जहां  तक  शेक्षिक  संस्थाओं  का  संबंध  मैं  आपको  वह  पत्र  व्यवहार
 दिखा  सकती  हूं  जो  हमने  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  तथा  विश्वविद्यालयों  के  साथ  किया  है  ।
 वास्तव  कुछ  ऐसे  विश्वविद्यालय  हैं  जहां  कोटा  था  भौर  जिसे  नई  शिक्षा  नीति  के  बाद  वर्ष  1988  में
 समाप्त  कर  दिया  गया  |  हम  उनके  साथ  सतत  सम्पर्क  बनाए  हुए  हम  यह  देद्वने  का  प्रयास  कर  रहे
 हैं  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  और  विश्वविद्यालयों  द्वारा  किस  प्रकार  कोई  राहता  निकाला  जा
 सकता  है  जिससे  प्रतिभावान  खिलाड़ियों  को  वरीयता  दी  जा  जो  फिलहाल  नहीं

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  कुरियन  कया  आपको  कुछ  और  पूछता  है  ?

 प्रो०  पी  ०जे०  कुरियन  :  जी  क्योंकि  मूल  प्रश्न  खिलाड़ियों  के  लिए  आरक्षण  के  बारे  में
 माननीय  मंत्री  जी  यह  कह  रही  हैं  कि  अभी  तक  कोई  एकरूप  नीति  नहीं  है और  यह  विश्वविद्यालय
 अनुदान  आयोग  की  जिम्मेदारी  आप  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  या  शिक्षा  मंत्रालय  को  क्‍यों
 नहीं  कहते  ?  नई  शिक्षा  नीति  की  धोषणा  के  बाद  ही  इसे  समाप्त  किया  गया  वे  ऐसा  करने  में  सम

 आपकी  सूचना  के  लिए  यह  बता  दूं  कि  दिल्‍ली  के  कासेजों  में  खिलाड़ियों  क ेलिए  आरक्षण  किर  तु
 नई  शिक्षा  नोति  की  घोषणा  के  बाद  इसे  हटा  लिया  इसे  समाप्त  कर  दिया  मैं  यह  जान  ना
 घाहूंगा  कि  क्या  नई  शिक्षा  नीति  की  घोषणा  के  बाद  ही  ऐसा  हुआ  है  भौर  यदि  तो  मंत्रालय  इसके
 लिए  क्‍या  करने  जा  रहा

 अ्रीमतो  सारप्रे  प्राल्वा  :  प्रथम  प्रश्न  के  बारे  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  कहना  चाहुूंगी
 कि  हमने  विश्वविद्यालय  अनुदात  आयोग  से  इस  बारे  में  वात  की  है  ।  मैं  केवल  उस  उत्तर  को  उद्धत
 कर  सकती  हूं  जो  हमें  भेजा  गया  मैं  उद्धृत  करती  हूं--“विए्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  से  इस  मामले
 में  सलाह  ली  गई  आयोग  खिलाड़ियों  को  पी०  पी०  एण्ड  टी०  और  पी०  ए०  टी०  में  रियायती
 अंक  देने  तथां  आरक्षण  क रने  के  प्रस्ताव  के  पक्ष  में  नहीं  शिक्षा  विभाग  ने  इस  मामले  पर
 लय  अनुदान  आयोग  से  बात  करने  संबंधी  हमारी  मांग  के  संदर्भ  में  हमें  यह  उत्तर  भेजा  यह  सच
 है  कि  दिल्ली  में  वर्ष  1986  तक  चार  सीट  जिन्हें  दिल्‍ली  कालेज  ऑफ  टेब्नो  लॉजी  में  खरे  ल-प्रदा  गत
 के  आधार  पर  भरा  जाता  दो  कालेज  ऐसे  थे  जहां  चार  सीट  दी  गई  और  अब  हमें  यह  सचित

 किया गया है कि शेक्षिक परिषद ने इसे घटाकर दो सीट करने का निर्णय लिया किन्तु स्थायी
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 समिति  ने  अपनी  बेठक  में  यह  निर्णय  लिया  है  कि  कोटा  ही  समाप्त  कर  दिया  जाना

 वर्ष  1988  में  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  ने  कोटा  पूर्णतः  समाप्त  कर  अब ये  बातें  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  या  तकनीकी  शिक्षा  बोर्ड  को  तय  करनी  )

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  शिक्षा  मंत्री  यहां  उपस्थित  उन्हें  उत्तर  देने  यह  बहुत  ही
 ग़म्भीर  मामला

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  आप  कितने  प्रश्नों  की  अनुमति  देते  वही  सदस्य  उस  समय  तीन

 प्रश्न  नहीं  पूछ  सकता  जब  वह  स्वयं  मूल  प्रश्नकर्ता  न  यह  कया  है  ?  मेरी  समझ  में  नहीं  आ  रहा
 आप  बार-बार  वही  बात  कितमी  देर  तक  दोहरा  सकते  हैं  ?  )

 झध्यक्ष  भहोदय  :  तीन  प्रश्नों  की  अनुमति  किसने  दी  है  ?  तीन  प्रश्न  किसने  पूछे  हैं  ?

 न  )

 भ्रो  अन्दर  प्रताप  भारायण  सिह  :  मंत्री  का  इत  प्रश्नों  से  कोई  संबंध  नहीं  है  ।

 सिगापुर  स्थित  भारतोय  उच्चायोग  में  गबम

 *414.  भी  एच०  ए०  :

 श्री  पो०  एस ०  सईद  :

 क्या  विद्वेज्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सिंगापुर  स्थित  भारतीय  उच्चायोग  से  बहुत  बड़ी  धनराशि  का  गबन  हुआ  जैसा
 कि  2  !9:9  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  न्यौरा  क्या  है  और  कितनी  धनराशि  का  गबन  हुआ  और

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ओर  उसफ़े  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 बिददा  संलालय  में  राज्य  मंतो  क०  क०  ओर  भारत  का  हाई
 सिंगापुर  के  कोंसली  विंग्र  में  केशियर  के  रूप  में  काम  करने  वाली  श्रीमती  लीला  पिल्ले  ने  जो

 कि  सिंगापुर  की  राष्ट्रिक  थी  ओर  स्थानीय  रूप  से  भर्ती  की  गई  1987  से  1988
 के  बीच  मिशन  के  कोंसली  राजस्व  से  62,970  सिगापुर  डालर  मुद्रा  में  3,65,680/-
 रुपये  के  बराबर  का  गबन  किया  था  ।

 जब  1988  में  इस  गबन  का  पता  चला  तो  मामले  की  सूचता  सिंगापुर  पुलिस  को
 दी  गई  ।  श्रीमती  लोला  पिल्‍ले  की  सेवाएं  |  1988  से  समाप्त  कर  दी  गई  थी  और  उसी  दिन

 सिभापुर  पुलिस  ने  उन्हें  गिरफ्तार  कर  लिया  बाद  में  श्रीमती  पिल्‍ले  को  जमानत  पर  छोड़  दिया
 भारत  का  हाई  सिंगापुर  ने  गबन  की  राशि  की  वसूली  तथा  श्रीमती  पिल्ले  द्वारा

 विश्वासघात  करने  के  लिए  उसके  छिलाफ  उचित  कारंवाई  करने  के  निमित्त  सिंगापुर  को  12-10-88
 को  एक  विवरण  दिया  गया  जिसमें  गबन  को  सभी  घटनाओं  का  ब्योरा  दिया  गया  उम्मीद  है  कि

 सिगापुर  पुलिस  अपनी  कारंवाई  पूरी  होते  ही  श्रीमती  पिल्‍ले  के  खिलाफ  मुकदमा

 भरी  एच०  ९०  डोरा  :  विदेशों  में  भारतीय  दृतावासों  में  गबन  की  बहुत  अधिक  घटनाएं

 हक
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 को  पक

 कि
 पिछले  तीन  वर्षों  में  हुए  गंब॑र्त के नतीय

 में  से  यह  जानना  चाहुंगा  कि  कया  वे  पिछले  तीन  वर्षों  में  ह
 होती  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  हरैँप

 किक  कौत.कौन  व्यक्ति  शामिल वे मामलों  की  संस्या  हनमें  कितनी  राशि  अन्तर्ग्नस्त
 ॥

 भर  उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या-क्या  कार्रवाई  किए  जाने  का  विचार

 प्रो०  क०  क०  तिवारी  :  अध्यक्ष  मैंने  अभी  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि
 यह  मामला

 हमारे  नोटिस  में  लाया  गया  था  और  इस  मामले  में  उचित  कारंवाई  की  जा  चुकी  मुझे  इस
 संभव

 अन्य  मामलों  की  जानकारी  नहीं  मुझे  इसके  लिए  पृथक  नोटिस  दिया  जाता  चाहिए  ।

 श्री  एच०  ए०  डोरा  :  भारतीय  दूतावासों  में  विशेषकर  जह|  स्थानीय  लोगों  की  खंजंची  के  रूंषे

 में  नियक्त  किया  जाता  गबन  को  रोकने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  भविष्य  में  की  जाते  वर्लों

 कारंवाई  क्‍या  है  ?

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  अधिकारियों  और  कमंचारियों  को  लगाया  जाना  मिशन  के

 मुखिया  के  निणय  पर  ही  नि  भर  करता  अनुदेश  जारी  करते  रहे  हैं  और  हमने  यह  बात  दोबारा

 दोहराई
 है  कि  स्थानीय  लोगोंਂ  को  संवेदनशील  स्थानों  यो  रोकड़  अनुभांगीं  में  न  लगाया  जाए  ।

 साध  प्रसंस्करण  क्षेत्र  में  शिटेन  ई/र  सहायता

 *417.  भो  अनवारी  सास  पुरोहित+  :

 प्रो०  रामक्ृष्ण  मोरे  :

 कया  लात  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  ब्रिटेन  ने  खाद्य  प्रसंस्करण  हेतु  भारत  के  साथ  सहयोग  करने  तथा  हस  क्षेत्र  में  सहायता
 देने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  ब्रिटेन  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  किए  गए  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  पर  क्‍या  कायेवाही  की  है  ?

 शाह  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवोदा  :

 ह
 a)

 भारत-ब्रिटिश  आर्थिक  समिति  की  1989  में  हुई  बेठक  के  दौरान  खाद्य  प्रसंस्करणं
 उ

 कै
 संदर्भ  में  प्रसंस्करण  शीतागारों  और  पैकेजिग  के  क्षेत्रों  में  सहयोग  करने  की  सम्भावनीओं
 का  पता  लगाया  गया  था  ।

 [  हिस्दी  ]

 शरो  बनवा रो  लाल  अध्यक्ष  फॉरन  कोलोबोरेशन  के  लिए  खासकर  इस
 मिनिस्ट्री  में  कई  डलीगेशन  आते  मैं  यह  कहता  वे  आते  हैं  औौर  बातचीत  करके  चलते  जाते  हैं  तथा
 आगे  कुछ  नहीं  होता  है  ।  मतलब  आपकी  आपका  डिपार्टमेंट  तैयार  नहीं  रहता  है  था  वे  अन«
 प्रिपेयर्ड  आते  इस  हाई-लैवल  पर  डेली  गेशन  आते  इधर  मिनिस्टर  उनसे  मिलते  हैं  परे  आफिलर

 व  सैक्रेटरी  सब  मिलते  मिलने  के
 बाद  कोई  रिजल्ट  नहीं  निकलता  है  -  इसका  कया  कारण

 कुलर  ली  अभी  ब्रिटिश  डलीगेशन  काफी  डिसकशन  हुआ  ओर  डशिसकस  फरने  के  बाद  रिश्विल्ट  क्या
 यह  मैं  पूछता  चाहता  हूं  ?  एक्सपलोर  क्‍या  आपकी  तरफ  से  ऑफर  क्या  किया  गया  और

 क्या  जवाब  दिया  गया  ?  कोन-कौन  सी  इष्डस्ट्री  आपने  बताई  कि  हमारे  यहां  पर  काम  शुरू  करना
 ्ऊ

 10
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 मेरा  प्रश्त  यह  आपका  आपकी  मिनिस्ट्री  टोटली  क्‍या  ब्लेंक  रहते  जंसे  ही  वे  आते  हैं
 उनको  जवाब  देने  के  उनसे  बातचीत  करने  के  लिए  कन्क्रीट  प्रपोजल  हीं  रखी  जाती  इसका
 क्या  कारण  है  ?

 ]

 थी  जगदीश  टाइंटलर  :  मझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  माननीय  सदस्य  को  मंत्रालय  की

 प्रणात्री  के  बारे  में  गलत  सूचित  किया  गया  मंत्रालय  को  बने  अभी  आठ  माह  हुए  मंत्रालय  का
 गठन  करने  के  जो  समझौते  हमने  किए  हैं  भौर  रियायत  संबंधी  जो  नई  नीतियां  हमने  तैयार  की
 उसे  देखते  हुए  मंत्रालय  ने  अछ्छा  कार्य  किया  है  ।

 ब्रिटिश  प्रतिनिधि  मण्डल  जो  अभी  हाल  ही  में  आया  के  विषय  में  आरंभिक  प्रश्त  के  संदर्भ
 मैं  मैं  उन्हें  यह  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  मुझे  ब्रिटिश  मंत्री  स ेकल  ही  एक  पत्र  मिला  है  जिसमें  उन्होंने
 लिखा  है  कि  ब्रिटिश  व्यापारी  अत्यधिक  रुचि  प्रदर्शित  कर  रहे  वह  चाहते  हैं  कि  मैं  कुछ
 पतियों  के  साथ  आऊं  ताकि  हम  एक  जगह  बेठ  और  मैं  या  मेरे  अधिका  रीगण  उन्हें  यह  बता  सकें
 कि  मेरा  मंत्रालय  क्‍या  कर  रहा

 मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  मैं  यह  समझता  हूं  कि  अगले  दो  वर्षों
 के  अन्दर  हमारे  कार्यों  के परिणाम  नजर  आएंगे  क्‍योंकि  मंत्रालय  अभी  शुरू  ही  हुआ  अगले  दो
 वर्षों  में  यह  क्‍योंकि  हमने  इसमें  अन्त्ग्रेस्त  निर्यात  और  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  जेसे  कार्यों  क ेकारण

 यह  मंत्रालय  वाणिज्य  मंत्रालय  से  भी  बड़ा  हो  जाएगा  ।

 यह  एक  अच्छी  खबर  है  कि  यदि  हुम  अमेरिकत  ओर  जापानी  लोगों  को  मशीनें  उपलब्ध  करा
 स्रक  तो  वे  मत्स्य  उच्योग  के  लिए  तेयार  अकेले  अमेरीकी  ही  प्रति  वर्ष  एक  बिलीयन  डालर  पर
 तेयार  जापानी  प्री  कहते  हैं  हम  उन्हें  दे  सके  ।

 हम  अपने  अधिकाधिक  प्रयास  कर  रहे  हैं
 ओर  मैं  श्रम्नझ्नता  हूं  कि  +विध्य  बहुत  उज्ज्वल  है  ।  उद्योग  का  भविष्य  बहुत  ही  अच्छा
 है  और  मैं  समझता  हूं  कि  अल्तलोमत्था  मैं  यह  सुनिश्चित  कर  सक्षंगा  कि  किसातों  को  अपने  उत्पाद  का
 भ्रखढ़ा  मूल्य  मिले  मोर  उसके  बच्चों  को  नौकरी  मिले  !

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिए  मछली  फार्म  बनाइए  !

 श्री  जधदीक्ष  टाइंटलर  :  महोदय  ।

 ]

 श्रो  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  हमारे  विदर्भ  के  नौ  जिले  जहां  पर  फड़
 सिग  मिनिस्ट्री  की  तरफ  से  आज  तक  कोई  भी  काम  नहीं  हुआ  यहां  पर  फॉरम  कोलाबो  रेशन  की
 बात  की  जा  रही  तो  संतरा  हमारे  इलाके  में  पैदा  होतां  अभी  कल  टो०वी०  पर  पाइनऐपल की
 प्रोसेस्िंग  के  प्लान्ट  का  इनऑगरेशन  हुआ  है  ।  संतरे  की  इन्डस्ट्री  को  बढ़ाने  के लिए  आप  को  कुछ  करना

 क्‍योंकि  छोटी  मोटी  यूनिट  में  दो  पाल  में  सिकनेस  आ  रही  कोई  नया  बड़ा  यूनिट  नहीं  था

 रहा  किसानों  को  मदद  नहीं  मिल  रही  है  और  संतरे  के  भाव  गिर  रहे  यह्‌  आज  की  परिर्थिति

 इस  करे  में  आप  विचार  करके  कुछ  ताकि  किसानों  को  कुछ  जम्प  मिले  और  किसानों  को  कुछ
 फायदा  मिले  ।  इस  दिशा  में  आप  कोई  कन्क्रीट  प्रपोजल  रखेंगे  ?

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  संतरा  तो  आपके  यहां  है  या  हमारे  यहां  अबोहर-फाजिलका  में
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 हो  बालकबि  बेरागी  :  संतरा  तो  मंदसोर  में  भी

 झध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  तो  समझता  था  कि  आप  अफीम  उगाते

 )

 थ्रो  लगवोश  टाइंटलर  :  पेप्सी  कोला  वाले  तो  पहले  से  ही  पंजांब  उत्पाद  की  संभावनाओं  का
 पता  लगा  रहे  मैं  आपसे  बताना  चाहता  हूं  कि  इत्ष  देश  के  इतिहास  में  पहली  बार  कल  कया

 सुदूर  उत्तर  पूर्व  में  एक  जनजातीय  व्यक्ति  अनानास  उपजाता  था  ओर  शाम  को  बाजार  में  10  या  20
 पैसे  एक  के  हिसाब  से  बेचता  फिर  भी  उसे  खरीदने  में  कोई  रुचि  नहीं  ले  रहा

 पिछले  आठ  महीनों  में  मैं  इन  जनजातीय  लोगों  की  सहायता  कर  रहा  था  ओर  कन  हमने
 नाप  का  यह  पेय  आरम्भ  किया  ।  क्या  आप  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  जो  फल  वे  बाआर  में  पहले
 10  पैसे  या  ।5  पैसे  में  बेचते  वही  आज  2.00  रुपये  प्रति  फल  बेचा  जा  रहा  है  ?  बिल्ली  की  जनता

 यही  रस  पी  रही  है  जो  देश  के  सुदूर  क्षेत्र  में  बनता  मैं  सुनिश्चित  करूंगा  कि  इन  क्षेत्रों  का जितना
 अधिक  हो  सके  उपयोग  किया  जाए  ।

 ]

 हो  हरोश  राबत  :  एक-एक  टिन  हम  म॑म्बस  को  भी  दिलवा  दीजिए  ।

 श्रो  वो०  तुलसोराम  :  अध्यक्ष  भारत  सरकार  की  तरफ  से  बहुत  ही  सोच  समझ्न  कर  यह
 महत्वपूर्ण  मंत्रालय  बनाया  गया  और  मंत्री  जी  को  यह  पोर्टफोलियो  सौंपा  मंत्री  जी  उसमें  कुछ
 दिलचस्पी  ले  रहे  हैं  लेकिन  मैं  आपके  नोटिस  में  और  मन्त्री  जी  के  नोटिस  में  यह  लाना  चाहता  हूं  कि  इस
 मंत्रालय  को  जितना  बढ़ावा  देना  चाहिए  वह  नहीं  दिया  गया  ।  इसमें  खाली  छोटा  सा  डिस्कशन  हआ
 ओर  ऐसा  ही  रिप्लाई  दिया  गया  ।  इसमें  किसानों  के  काम  आने  किसानों  को  मदद  मिलने
 किसानों  को  फायदा  होने  बाली  कोने  सी  चीजों  पर  डिस्कशन  छोटी-छोटी  गरीब  लोगों  के  काम
 आने  वाली  कौन  सी  इण्डस्ट्री  पर  डिस्कशन  हुआ  ?  कथा  इसमें  मछली  इण्डस्ट्री  भी  इन्वाल्व  हे  ?  अगर  है
 तो  आन्प्न  प्रदेश  में  समुद्र  तट  बहुत  बडा  है  तो  वहां  पर  भी  कोई  ऐसी  योजना  आप  बना  रहे  दूसरी
 बात  जो  आपके  नोटिस  में  लाने  वाली  यह  है  कि  इस  मंत्रालय  में  मंत्री  जी  दिलचस्पी  ले  रहे  कुछ
 अधिकारी  भी  बहुत  मेहनत  कर  रहे  हैं  लेकिन  एक  अधिकारी  वायु  भत्रन  में  बंठता  एक  अधिकारी
 कृषि  भवन  में  बंठता  एक  अधिकारी  ट्रांसपोर्ट  भवन  में  बेठता  है  तो  यह  इण्डस्ट्री  कंसे  बढ़ेगी  ?  कैसे
 मिनिस्ट्री  भागे  बढ़ेगी  इसलिए  इसको  एक  जगह  एक  जगह  आफिस  बनाकर  जल्दी  से  जल्दी
 इसका  फायदा  लोगों  को  इसके  लिए  आप  क्या  करने  जा  रहे  यह  मैं  पूछना  चाहता

 हाभ्यक्ष  महोदय  :  बस-बस  ।  तुलसी  जी  ने  तो  रामायण  ही  शुरू  कर  दी  ।

 [  प्रमुवाद  ]
 को  जगदोश  टाइंटलर  :  जो  भी  कार्यवाही  हमारे  मन्त्रालय  द्वारा  की  जा  रही  है  उसका

 संबंध  किसानों  से  है ओर  हम  यह  सुनिश्चित  करते  हैं  कि  किसानों  को  लाभ  हो  ।  जहां  तक  मेरे
 लय  का  संबंध  यह  तोन-चार  स्थानों  पर  नहों  निश्चय  ही  कर्म  चारियों  की  कमी  है  जो  हमें  मिलने
 वाले  हैं  किन्तु  काम  पर  इसका  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़  रहा  मैं  उन  कमंचारियों  की  प्रशंसा  करता
 हूं  कि  थोड़े  से  कर्ंचारियों  क ेसाथ  आठ  महीने  में  इन्होंने  इतना  काम  किया  है  जो  बड़े  मंत्रालय
 भो  नहीं  कर  सके  हैं  ।
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 श्रो  के०एस०  हम  सभी  यह  जानते  हैं  और  हम  सभी  इस  बात  से  चिन्तित  हैं  कि
 किसानों  को  अपने  उत्पाद  के  लिए  सही  दर  नहीं  मिल  रहा  ओर  उपभोक्ता  को  बहुत  अधिक  भुगतान
 करना  पड़  रहा  है|  खाद्य  प्रसंस्क रण  उद्योग  मंत्रालय  बनने  से  किसानों  की  आशाएं  बहुत  बढ़  गई  हैं  ।

 भेरे  जिले  में  एक  क्षेत्र  नुजीवेडो  है  जो  ऐसे  आमों  के  उत्पादन  के  लिए  अत्यन्त  प्रसिद्ध  भौर  उनका
 निर्यात  भी  हो  रहा  है  किम्तु  किसानों  को  उचित  दर  नहीं  मिल  रही  है  |  इस  बात  की  ओर  ध्यान
 दिए  बिना  कि  क्‍या  किसी  विशेष  जिलेया  क्षेत्र  को  केन्द्र  की  या  राण्य  की  राज्य  सहायता  मिलती
 क्‍या  वे  कम  से  कभ  ऐसी  सुविधाएं  देंगे  और  यदि  कोई  व्यक्ति  नुजिवेडु  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग
 आरम्भ  करता  है  तो  वे  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  किसानों  को  अपना  उत्पाद  देने  से  वहीं  पर  उचित

 मूल्य  प्राप्त  हो  ?

 श्री  जगदीश  टाईटलर  :  हम  किसानों  की  सहायता  करने  के  लिए  हर  संभव  कार्य  करेंगे  और
 हमारा  मंत्रालय  उनकी  सहायता  के  लिए  हर  समय  तंयार  है  !

 ]

 डा०  सो०  एस०  अध्यक्ष  फूड  प्रोसेसिग  इण्डस्ट्रो  का  बिहार  में  अभी  तक  कुछ
 काम  नहीं  हुआ  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  बिहार  के  जो  इण्डट्रियली  बंकवर्द
 डिस्ट्रिक्ट्स  उनमें  फूड  प्रोसेस्तिंग  इण्डस्ट्री  क ेलिए  इस  मंत्रालय  से  क्या  हो  रहा  है  ?  घास  करके  उसਂ
 जिले  में  जो  कि  बाढ़प्रस्त  एरिया  है  और  जो  एप्रीकल्चर  में  काफी  सफीशिष्ट  उस  जिले  के  लिए
 आपके  पास  कोई  प्रोजेक्ट  मेंरी  खगरिया  कांस्टीट्नेंसो  एग्रीकल्चर  कांस्टीट्वेंसी  उसमें  एक  भी
 इण्डस्ट्री  नहीं  है  ।  क्या  सरकार  वहां  फूड  प्रोसेसिंग  इण्डस्ट्री  लगाने  के  लिए  कुछ  सोच  रही  है  ?

 श्री  जगवीश  टाईटलर  :  जो  भी  काम  मैं  करता  हूं  वह  समस्त  देश  के  लिए  पह  किसी
 विशेष  राज्य  के  लिए  नहीं  आप  मुझे  कृपया  प्रस्ताव  दीजिए  और  हम  आपकी  सहायता

 डा०  सो०  एस०  खासकर  उस  जगह  पर  जहां  कोई  इण्डस्ट्री  नहीं  वहां  फूड  प्रोसेश्चिग
 इण्डस्ट्री  खोलने  के  लिए  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ?

 जओीव-प्रौद्योपिक्षो  शो  सहायता  से  गेहूਂ  की  किस्मों  का  विकास

 [  श्रमुबाद ]
 $424.  थ्रो  श्रोहरि  राब  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  क्ुपा  करेंगे  कि  :

 कया  जोव-प्रौद्योगिकों  तकनीकों  के  द्वारा  गेहूँ  को  नई  किस्मों  के  विकास  में  सहायता
 मिली  और

 (a)  यदि  तो  गेहूं  की कौन-कौन  सी  नई  किस्मों  का  विकास  किया  गया  और  इससे  गेहूं
 उत्पादन  में  कितनी  वृद्धि  होगी  ?
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 (et)

 िएििओ  ह

 कृषि  मंत्री  भजन  :  और  गेहूं  की  किस्मों  का विकास  करने  के  लिए
 जैव-प्रौद्योगिकी  अनुसंधान  अभी  हाल  ही  में  चालू  किया  गया  इस
 नीक  के  द्वारा  गेहूँ  की  कोई  नई  किस्म  अभी  विकसित  नहीं  हुई  इसके  अलावः  नई  विकसित  किस्मों
 का  खेती-बाड़ी  में  उपयोग  व.रने  की  सिफारिश  क  रने  से  पहले  सभी  परिणामों  की  बारीकी  से  जांच  करने
 की  आवश्यकता  होती  है  ।  गेहूं  के  उत्पादद  पर  ऐसी  किस्मों  के  प्रभावों  के  बारे  में  अभी  कुछ
 कहा  जाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 [  प्रमुवाद  ]

 क्रो  थोहरि  राव  :  मुझे  मालूम  हुआ  है  कि  दिल्ली  में  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  जैव-प्रौद्योगिकी  संस्था
 बनाई  जा  रही  है  ।  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस्र  संस्था  के  निर्माण  के  समझौते  में  गेहूं  तथा  अन्य
 किस्मों  के  विकास  के  लिए  जैव-प्रौद्योगिकी  के  मनुसंधान  को  भी  सम्मिलित  किया  गया  यदि

 तो  इसको  विस्तृत  जानकारी  क्‍या  है  और  इस  देश  में  किन  संस्थाओं  को  इसके  साथ  सम्बद्ध  किया
 जाएगा  ?

 ]

 क्री  मजन  लाल  :  अध्यक्ष  बायो-टेक्नोलाजो  द्वारा  जहां  अनुसंधान  हो  रहा  वे  तोन

 हैंटर  लेकिन  अभी  तक  कोई  भी  किस्म  रिलीज  नहीं  को  गई  इस  पर  अनुसंघान  तीन  साल  से

 बल  रहा  है  लेकिन  कोई  बेराइटी  इसलिए  रिलीज  नहीं  की  गई  कि  जब  तक  हसके  पूरें  परिणाम  नहीं

 देख  लिए  कौन-सी  बीमारी  की  रोकथाम  यह  कर  सकती  कितना  उत्पादन  दे  सकती  कंसी

 क्वालिटी  इन  सारी  बातों  की  जांच  की  जा  रही  है  और  उसके  परिणाम  आने  पर  ही  रिलोज

 की  जाएगी  ।  हमारी  कोशिश  है  कि  इसको  जल्दी  रिलीज  करें  लेकिन  अभी  तक  रिलीज  नहीं  की

 गई  है  ।

 [  भ्रनुवार  )

 भ्रो  श्रोहरि  शा  :  कमा  गेहूं  की  सभी  किस्मों  के  विकास  के  लिए  जैव-प्रौद्योगिको  का  आयात

 किया  जा  रहा  है  ?  यदि  तो  क्या  देशी  अनुसंधान  तथा  विकास  के  लिए  कोई  समझौता  किया  जा

 रहा  है  ?

 श्लो  मजन  लाल  :  अध्यक्ष  समय-समय  पर  बाहर  के  मुल्कों  के  साथ  इस  पर
 विमश  होता  है  और  विचारों  का  आदान-प्रदान  होता  हमारे  यहां  के  विशेषज्ञ  बाहर  जाते  हैं  और

 बाहर  के  विशेषज्ञ  यहां  पर  आते  हैं  ओर  सारी  बातों  पर  विचार  करने  के  बाद  जब  बीज  आता
 तो  उसका  यहां  पर  रोपण  किया  जाता  है  ओर  उसके  बाद  रिलीज  करते  जब  पूरी  तसल्‍्ली  हो
 जाती  हमारे  देश  के  साइंटिस्ट्स  की  कि  यह  बीज  सही  है  या  उसके  बाद  ही  किसानों  को  वह
 बीज  देते  हैं  और  उसको  रिलीज  करते

 डा०  प्रभात  कुमार  सिञ्र  :  अध्यक्ष  हमारे  यहूं  मध्य  प्रदेश  में  बहुत  बड़े  हिस्से  में  घान

 की  खेती  होती  है  ओर  धान  की  फसल  चार  महीने  में  होती  धान  को  काटने  के  बाद  कुछ  खेतों  में

 कुछ  लोग  गेहूं  का  उत्पादन  करते  हैं  लेकिन  आम  किसान  की  यह  मान्यता  है  कि  धान  की  खेती  से  खेत
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 की  उपजाऊ  शक्ति  कम  हो  जाती  इसलिए  मैं  कृषि  मंत्री  जी  से  यह  जाननो  चाहता  हूं  कि  कोई  इस

 किस्म  की  खोज  की  जा  रही  है  जिससे  8  महीने  जो  जमीन  परती  पड़ी  रहती  उस  पर  किस  किस्म

 का  गेहूं  या  अन्य  खाद्यान्न  बोया  जिससे  उपजाऊ  शक्ति  पर  असर
 न  पड़े  |  किसानों  को  ऐसी  खेती

 के  लिए  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  खोज  की  जा  रही  है  ?

 श्री  मजन  लाल  :  अध्यक्ष  भाप  जानते  हैं  कि  जहां  धान  की  फसल  बोई  जाती  वहां
 पर  आमतौर  पर  गेहूं  बोया  जाता  थोड़ा-सा  एरिया  ऐसा  हो  सकता  जहां  पर  लेट  वेराइटी  बोते

 हों  भौर  उस  पर  वह  न  बोया  जाता  हो  )  **“यह  गलत  नहीं  सही  बात  है  और  अध्यक्ष

 आप  तो  कृषि  पंडित  आप  इसको  जानते  होंगे  कि  वहां  पर  गेहूं  का  उत्पादन  होता  आप

 कहीं  भो  जाकर  इसके  बारे  में  पता  कीजिए  ।  हरियाणा  ओर  उत्तर  प्रदेश  में  जितनी  जमीन  में

 घान  बोया  जाता  उस  सारी  जमीन  में  गेहूं  बोया  जाता  कहीं  आपने  कागजों  में  देख  रखा  होगा
 और  भा  प्रेक्टिकल  आदमी  नहीं  आप  जाकर  हरियाणा  में  वे  सारे  मुल्क  को

 खिलाते  यह  हो  सकता  है  जैसा  इन्होंने  उस  एरिया  में  लेट  वेराइटी  धान  की  हो  और  वह
 देर  से  पकती  तो  भो  लेट  लेट  वेशाइटी  में  गेहूँ  भी  चालू  हो  सकता  है  और  जनवरी  तक  गेहूं  को

 बुवाई  हो  सकती  उसमें  उत्पादन  में  थोड़ा  झाड़  तो  कम  हो  सकता  है  लेकिन  अहुत-सी  जगहों  में

 लोग  लेट  वेराहटी  में  गेहूं  भी  बोते  जहां  लेट  धान  पड़ता  है  उसके  लिए  हमारे  देश  में  कृषि  अनुसंधान
 परिषद  ने  बाकायदा  रिसर्च  करके  कि  असली  वेराइटी  कौन-सी  बीज  की  वेराइटी  कौन-सी  और

 लेट  वेराइटी  कौन-सी  सारी  वेराइटीज  पर  विधार  करके  मुल्क  के  सामने  रखा  है  ताकि  किसान

 उससे  पूरा  फायदा  उठा  सके  और  किसी  भी  किसान  की  कोई  भी  कोई  भी  घरती  बगर  श्वेती  के

 नहीं  बचे  ।  इसके  लिए  पूरा  प्रोग्राम  केन्द्रीय  सरकार  ने  किया  है  ।

 ]

 थी  हन्मान  सोल्लाह  :  आज  हमें  आधुनिक  विशेषकर  जैव-प्रौद्योगिकी  पद्धतियों  से

 नये  बीजों  की  अनेक  किस्मों  के  शीघ्र  विकास  की  आवश्यकता  और  भारतीय  बेशानिक  इस  काम  में

 सक्रिय  रूप  से  लगे  हुए  हैं  और  वे  अच्छे  बीजों  का  विकास  कर  रहे  फिर  भारतीय  क्षषि  वैज्ञानिकों

 के  इन  प्रयासों  के  सरकार  अन्य  देशों  से  बीजों  की  भारी  मात्रा
 का  आयात  करती  रही

 निश्चय  ही  यह  हमारे  देश  में  बीज  प्रौद्योगिकी  के  देशी  विकास  के  लिए  हानिकर  कशा  सरकार

 इस  नीति  को  बदलेगी  ओर  अपनी  कृषि  की  उन्नति  के  लिए  अपने  देश  में  ही  व्रेहतर  बीज  के  विकास  में

 वैज्ञाभिकों  का  उपयोग  करेगी  ?

 ]

 क्री  भजन  अध्यक्ष  यह  सवाल  गेहूं  के  बीज  का  है  ।  गेहूँ  के  बीअ  बाहर  से  लॉने

 का  कोई  प्रपोजल  नहीं  पेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  गेहूँ  के बीज  की  क्वांटिटी  को  हमने  हर  साल

 हस  देश  में  बढ़ाया  1984-85  5  में  हमने  ।2  लाख  क्विटल  बीज  तकसीम  किया  था  और  1987-88

 में  हमने  19  लाख  टन  किया  जहां  तक  बाहर  से  बीज  लाने  की  पालिसी  के  बारे  में  आपने  सवाल

 किया  अध्यक्ष  महोदय  आप  जानते  हैं  कि  कुछ  बीज  ऐसे  कुछ  जिसे  ऐसी  हैं  जिनका  उत्पादन  हमारे

 देश  में  परिस्थितियों  क ेकारण  हम  बहुत  ज्यादा  नहीं  बढ़ा  पाये  जैसे  कि  मोटा  अंमाज  आंयल

 सीडस  दालों  फल  और  सब्जियों  का  जितना  उत्पादन  बढ़ना  चाहिए  था  उतना  उत्पादन  नहीं

 बढ़ा  लेकिन  गेहूं  और  राईस  का  उत्पादन  बहुत  बढ़ा  जिस  लिसों  का  उत्पावम  नहीं  बढ़ा  है  उनके

 बारे  में  भारत  सरकार  ने  पालिसी  बनाई  है  कि  जिस  कड़ी  से  मोटे  अनाज  वालों  ओर  आयल  सीश्स  के  थीज

 18
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 हमारे  यहां  आ  सकते  हों  और  जितसे  हमारे  यहां  उपज  बढ़  सकती  हो  वह  लाया  जिससे  कि  देश

 में  उनका  उत्पादन बढ़  सके  ।  इनका  उत्पादन  न  बढ़ने  की  वजह  से  हमें  तेल  बाहर  से  मंगाना  पड़ता
 दालें  मंगानी  पड़ती  इसलिए  हम  चाहते  हैं  कि  इनका  बीज  जहां से  भी  मिल  सके  ले  करके  किसान  को
 दिया  जाए  ताकि  देश  में  इनका  उत्पादन  बढ़ाया  जा  सके  |

 राष्ट्रीय  चरागाहु  नोति

 ]

 १426,  डा०  विग्विजय  सिह  :

 क्या  कुक्षि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  भारी  संख्या  में  बेकार  पशुओं  के  कारण  घरागाहों  का  दुरुपयोग  हो  जाता

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  पर्यावरण  मंत्रालय  के  सहयोग  से  चराग्राहों  की अधिकतम  उपयोग
 क्षमता  निर्धारित  की

 यदि  तो  इसके  लिए  कया  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए  और

 क्‍या  सरकार  का  राष्ट्रीय  चरागाह  नीति  तैणर  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  संक्रो  मजल  :  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  तथा  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  एवं
 सं  रक्षण

 बोर्ड  ने
 अनुमान

 लगाया  है  कि  देश  में  कप्र  उत्पादकता  वाले  पशुओं  के  बहुत  अधिक  संख्या  में
 होने  के  कारण  चरागाह्ों  का  दुरुपयोग  हो  जाता  है  ।

 चरागाहों  के  दुर्पयोग  की  सीमा  तथा  उनकी  उपयोग  क्षमता  के  बारे  में  कोई  ठोस  आंकड़े
 उपलब्ध  नहीं  वाथोमास  उत्पादन  तथा  चराई  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  संबंधित  मंत्रालयों  में  सरकार
 द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  तथा  बंजर  भूमि  विकास  १रिषद  द्वारा  अपनाई  गई  राष्ट्रीय  भूमि
 उपयोग  नीति  की  रूपरेखा  में  कई  पहलू  शामिल  जैसे  चरागाह  भूमि  के  अवक्रमण  को  उनकी
 उत्पादकता  बनाए  पशु  उत्पादन  में  अधिक  उत्पादकता  वाले  पशुओं  के  उत्पादन  को
 ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  एक
 विशिष्ट  स्थान  पर  आहार  की  व्यवस्था  करने  को  बढ़ावा  भूमि  के  उचित

 उपयोग  के  तरीके  को  अपनाने  में  जनता  का  सहयोग  लेना  आदि  ।

 ]

 डा०  दिशिजय  सिह  :  मैंने  यह  प्रश्न  इसलिए  पुछा  था  क्योंकि  मैं  समझता  हूं  कि  हमें  भारत
 के  वनों  की  तुलना  में  भारत  के  चरागाहों  की  अधिक  चिन्ता  गुजरात  ओर  राजस्थान  के
 पशुओों  कीं  आधी  से  अधिक  संख्या  अन्यत्र  चली  जाती  है  क्‍योंकि  यहाँ  ऐसा  कोई  स्थान  न  हीं  इन  क्षेत्रों
 में  चरागाहों  की  अधिकतम  क्षमता  उपयोग  का  कोई  हिसाब  नहीं  जब  मंत्री  ने  स्वीकार  किया
 है  कि  इनका  बहुत  अधिक  शोषण  हो  रहा  जिसका  उन्होंने  उत्तर  दिया  वह  इस  बात  को  भी

 16.

 ,
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 स्वीकार  करते  हैं  कि  चरागाहों  के  अत्तिशोषण  और  चारा  उपलब्ध  कराने  की  क्षमता  के  संम्बन्ध  में  कौई

 सही  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  न  इनके  सम्बन्ध  में  कोई  हिसाब  लगाया  गया  है  ओर  न  हो  इस  फर  की
 विचार  किया  गया  यदि  यह  स्थिति  है  तो  इसका  समाधात  यही  है  कि  पशुओं  को  ब्रांध  फऋर  शिक्षात्रा
 जा€  और  इन्हें  इकद्ठे  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  ले  जाना  एवं  चरागाहों  और  हमारे  पश्ु-अन  को
 ्रष्ट  नहीं  करना  यहां  बताई  गई  इस  राष्ट्रीय  चरागांह  नीति  को  तैथार  करने  पर  अभी  तक  क्यों

 नहीं  विचार  किया  गया  है  ?  इस  पर  विचार  क्यों  नहीं  किया  गपा  है  कि  पशुओं  को  यान  पर  जिसाथा

 जाए  ?

 ]

 थी  मजन  लाख  :  अध्यक्ष  आप  जानते  हैं  कि  देश  में  कोई  45  करोड़  पशुधन  हैं  और
 जिनमें  से  कुल  मिलाकर  आधे  दूध  देते  हैं  और  आधे  सूखे  जब  दूध  सूख  जाता  है  वो  उसंको  घर  पर
 बांधना  संभव  नहीं  है इसलिए  उनको  बाहर  चराने  की  आवश्यकता  होती  आप  जानते  हैं  कि  देश  में
 33  करोड़  हैक्टेयर  रकवे  में  से कोई  एक  करोड़  बीस  साख  हैक्टेयर  ऐसा  जो  चशगाह  के  लिए
 मिलता  कुछ  एरिया  ऐसा  है  जो  बन  को  धघूमि  है  जंगल  नहीं  वहां  प्री  पशु  चरता

 पशुओं  को  घर  बांधकर  चराया  जाए  तो  संभव  नहीं  आज  देश  में  प्रति  वर्ष  73  करोड़  टन.बूबे  ऋरे
 की  जरूरत  है  जबकि  44  करोड़  टन  चारा  देश  में  बनता  हरा  चारा  95  करोड़  टन  भाहिए  जबकि
 25  करोड़  टन  बनता  उन  पशुओं  को  बाहर  भी  जंगल  में  छोड़ना  पड़ता  जिस
 शाज्य  में  सूखा  पड़ता  है  वहां  राज्य  सरकार  को  पैसा  दिया  जाता  है  कि  वह  घारे  का  स्पेशल  बन्दीकषस्त
 करे  |  चरागाह  के  खराब  होने  का  सवाल  ही  नहीं  है  ।  जहां  तक  हो  है  भग्े  थीणा  क्री  पैदा  किए
 हैं  जिससे  हरा  चारा  ज्यादा  मात्रा  में  पैदा  हो सकता  है  और  ज्यादा  से  ज्यादा  पश्चुओं  को  चराने  के  लिए
 हम  सुविधा  दे  उस  पर  भारत  सरकार  विचार  करती  है  ।

 ]  ;

 हा०  विर्विजयय  सिन्न  ::  उन्होंने  सष्ट्रीय  चराग्राह  नीईकि  तेग्रार  करने  के  भ्रत्यन्त्र  मेरे
 प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  एक्‌  राष्ट्रीय  चरागाह  नीति.तैयार  करने  को  महृत्त्व  क्यों  नहीं  दिया  गया

 है  ?  यह  केवल  बाहर  च  रने  का  प्रश्न  नहीं  यह  पश्चुओं  का  पश्चिमी  राजस्थांन  से  मंध्य  प्रदेश  जाने  का
 और  रास्ते  में  क़ृष्षि  उत्पादन  नध्ट  करने  का  श्रएन  है  ।  हमारी  फसलों  का  15  प्रतिशत  तक  नुक्सान  इन

 पशुओं  के  अवैध  चरने  के  कारण  होता  एक  राष्ट्रीय  चरागाह  नीति  तैग्रार  करना  उचित  क्‍यों  नहीं
 समझा  गया  है  ?  मैं  पहले  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्रीय  चरागाह  नीति  बनाना  आवश्यक  क्‍यों

 नहीं  है  ।

 दूसरा  यह  कि  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  तथा  अंजर  विकास  प्ररिकव्‌  तथा  राष्ट्रीय
 बंजर  भूमि  विकास  निगम  के  अन्तर्गत  के  पट्ट  पर  भूमि  देते  हैं  जिससे  उन्हें  पेड़  लगावे  का  अधिकार  मिलता

 है  कितु  चरागाहों  क ेविकास  के  लिए  कोई  भूमि  नहीं  दी  जा  रही  है|  यद्यपि  इन  सभी  बातों  का  सम्बन्ध

 धास  के  उत्पादन  से  ही  चाहिए  तो  ऐसा  करना  आवश्यक  क्यों  नहीं  समझा  गया  है  ?

 ही
 भरी  मजस  लाल  :  मैंने  डी  के  जवाब  बताया  है  कि  भूमि  उपयोग  तथा-न्नंथ  भूमि

 विकास  परिवद्‌  द्वारा  अपनाई  गई  राष्ट्रीय  शूमि  उफ्योध  नीति  की  रूपरेशा/में'कर्द  पहम्‌ः  शामिल  हैं  ।

 जहां  तक  इन्होंने  कहा  कि  मध्य  प्रदेश  में  गुजरात  के  पशु  चरने  चले  जाते  हैं  ओर  राजस्थान  के  पशु भौ
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 दूसरे  प्रदेश  में  चले  जाते  आप  जानते  हैं  बहुत  से  प्रदेशों  में  चार-चार  साल  सूखा  पड़ता  है

 तो  पशुओं को  एक  प्रदेश  में  कंसे  रोक  कर  रखा  जा  सकता  जहां  उम्मीद  थोड़ी-सी  भो  होती  है  वहां

 जा  सकते  उनको  चरने  से  रोका  नहीं  जा

 तमिलनाडु  में  राज्य  मार्गों  का  राध्ट्रीय  राजमा्गों  के  रूप  में  दर्जा  बढ़ाया  जाना

 [  ध्रमवाद  ]

 *427.  भ्रो  पो०  कुलनवेईवेलु  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तमिलनाडु  सरकार  ने  राजमार्गों  का  दर्जा  बढ़ाकर  उन्हें  राष्ट्रीय  राजमार्गों  मे ंबदलने

 हेतु  प्रस्ताव  भेजे  है ं;
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उन  राज्य  मार्गों  का  दर्जा  बढ़ाने  हेतु  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 ओर

 (8)  यदि  तो  किन  मार्गों  का  दर्जा  बढ़ाकर  उनको  राष्ट्रीय  राजमार्गों  में  बदला

 जाएगा  ?

 खल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  से  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रघध्  दिया  गया

 जिबरण

 और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तमिलनाडु  सरकार  ने  निम्नलिखित

 सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करने  के  लिए  प्रस्ताव  भेजे  अर्थात्‌

 (1)  मद्वास  से  कन्याकुमारी  तक  ईस्ट  कोस्ट  रोड  और

 (2)  नागर  कोइल  एच०  47  से  कावलकिनद  एच०  7  तक
 रोड  लिक  |

 नहीं  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करने  के  लिए  निर्धारित  मानदण्ड़  और  वित्तीय  संसाधनों  की
 श्त्यादि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कोचीन  भदुरे  संयोगवश  जिसके  अन्तर्गत  तमिलनाडु

 में  लगभग  130  कि०  मी०  लम्बी  सड़क  आती  को  हाल  ही  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  किया

 गया  है्‌  |

 श्री  पी०  कुलनदईवेलू  :  मेरे  प्रश्न  के  ओर  भागों  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  कहा
 है  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तमिलनाडु  सरकार  ने  दो  सड़कों  के  नामों  का  प्रस्ताव  किया

 हमने  पहले  ही  राष्ट्रीय  राजमार्गों  में  बदलने  के  लिए  18  राज्य  राज  मार्मों  की  सूची  दी  पिछले
 तीन  दशकों  के  दोरान  राज्य  राजमार्ग  से  राष्ट्रीय  राजमार्य  में  बदलने  के  लिए  एक  किलोमीटर  सड़क

 भी  काम  नहीं  हुआ  है  । ‘
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 ओर

 अभी  तक  कोई  सर्वक्षण  नहीं  किया  गया  आपकने  स्वयं  स्वीकार  किया  है  कि  कोई
 सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  जब  राज्य  सरकार  किसी  राज्य  राजमार्ग  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  में  बदलने
 के  लिए  प्रस्ताव  भेजती  तो  स्वतः  ही  केन्द्रीय  सरकार  को  पहले  सड़क  का  सर्वेक्षण  करना  पड़ता
 ऐसा  करने  के  पश्चात  ही  उन्हें  इसको  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करना  पड़ता

 फिर  मैं  मंत्री  महो दय  का  उनके  द्वारा  मेरे  प्रश्न  क ेभाग  का  उत्तर  देने  के  लिए  आभारी

 हैं  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  कोचीन  मदुरे  जो  लगभग  130  कि०  मी०  लम्बी  सड़क  शब्ट्रीय
 राजमार्ग  घोषित  की  गई  है  ।  यद्यपि  विगत  में  एक  किलोमोटर  का  भी  दरजा  नहीं  बढ़ाया  किन्तु
 जब  आप  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  आपने  हमें  ऐसी  130  कि०  मी०  सड़क  दी  ।  हम  आपके
 अआभारोी

 शहरी  सोमनाथ  चटर्जो  :  मंत्री  को  शमिन्दा  मत  कीजिए  ।

 व  पो०  कुलनदेइंबेलू  :  यह  उनकी  प्रशंसा

 हम  केवल  इस  सड़क  के  लिए  ही  मांग  नहीं  करते  रहे  अपितु  अन्य  कई  सड़कों  के  लिए  भी
 करते  रहे  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार  ईस्ट  कोस्ट  रोड़  तटीय  पर  भी
 काम  आरम्भ  १रेगी  जो  युद्ध  क ेसमय  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  किन्तु  आपने  जो  राशि  दी  वहू  तो  बहुत
 क्रम  जो  लगभग  |  करोड़  50  लाख  रुपये

 श्रध्यक्ष  महोवय  :  क्या  आपको  उत्तर  नहीं  चाहिए  ?  उत्तर  के  लिए  समय  नहीं  बचेगा  ।

 क्रो  पोौ०  कुलनबइंबेलू  :  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  वे  हस  पूर्व  तटीय  मार्ग-को  आरम्भ

 हम  इसको  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  दर्जा  देने  की  मांग  कर  रहे  हैं  क्योंकि  यह  युद्ध  क ेसमय  अध्यन्त

 सहायक  है  |

 श्री  राजेदा  पायलट  :  अध्यक्ष  मानमीय  सदस्थ  ने  जिस  सड़क  का  उल्लेख  किया  है  वह
 निश्चय  ही  एक  महत्वपूर्ण  सड़क  चूंकि  हम  अपने  संसाधनों  के  भीतर  यहू  काम  आरम्भ  नहीं  कर

 यह  परियोजना  एशियाई  विकास  बेंक  को  दी  गई  मद्रास  स ेकडालोर  तक  160  कि०मी  ०
 की  सड़क  का  कार्य  एशियाई  विकास  बेक  के  साथ  39  करोड़  रुपये  की  लागत  से  आरम्भ  किया  गया  है
 और  एशियाई  विकास  बैंक  के  साथ  समझोते  पर  हस्ताक्षर  हुए  मुझे  इस  बात  की  बहुत  अधिक  आशा

 है  कि  इस  सड़क  को  एक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  रूप  में  विकसित  किया  जाएगा  ।

 जहां  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  अर्थात  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करने  का  संबंध

 हमारे  कुछ  भानदण्ड  प्रत्येक  राज्य  सरकार  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वह  ऐसी  सड़कों  के  नाम  दें
 जो  इन  मानदण्डों  को  पूरा  करते  हैं  ।  सिफारिशों  के  बाद  यद्यपि  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  हमारी
 मांग  लगभग  65  हजार  कि०प्री०  हमारे  पास  केवल  33  या  34  हजार  किलोमीटर  राष्ट्रीय  राजमार्गे

 किन्तु  यह  सारा  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  जेसा  कि  मानमीय  सदस्य  जानते  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  प्राधिकरण  विधेयक  अब  हस  सम्मानित  सदस्य  सदन  द्वारा  पारित  कर  दिया  गया  है  भौर
 कार  भी  वर्तमान  आवश्यकताओं  के  अनुसार  अन्य  क्षेत्रों  से  संसाधन  जूटाने  के  लिए  भारतीय  राजमार्ग
 वित्त  निगम  बनाने  ओर  देश  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  झ्िए  सड़क  क्षेत्र  का  विकास  करना
 चाहती  है  ।

 ऋष्यक्ष  हो  : श्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न-काल  समाप्त  हो  गया  है  ।
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 प्रनों
 क ेलिखित  उत्तर

 धुर्मापुर  इस्पात  यंत्र  का  क्‍्राप्ुतिकोक रण

 [  प्रमुबाद ] ]ल्‍₹4क₹  «7४
 #415.  डा०  थी०  बेंकटेक  :

 क्या  इल्पात  झो र  छान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  अपने  आधुनिकीक रण
 कार्यक्रम  के  लिए  विश्वव्यापी  रूप

 से  आमंत्रित  टेंडर  कुछ  ही  विदेशी  कम्पनियों  के  लिए  सीमित  किए  गए

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कया  सभी  संबंधित  देशों  को  टेंडर  भेजने  वाली  कम्पानियों  को  इस  बारे  में  उचित  रूप  से

 सूचबा  दी  गई  ओर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 इस्पात  प्रोर  लाग  संत्रो  एम०  एल०  :  ओर  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र
 को  आधुनिकोकरण  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  भारी  लागत  ओर  समय  को  कम  करने  के  लिए

 संरकारे  हरा  अनुभोदिध  कीर्यान्वयन्त  नीति  के  अस्त  त  6  अन्तर्राष्ट्रीय  पकैजों  से  टेंडर  आमंत्रित

 किए  गए  ।  ये  उपस्कर  वें  फेंकेंजਂ  जिनके  सैंबंध  में  डिजाइन  तथां  इंजोनियरी  जानकारी  देश  में
 उपलब्ध  नहीं  ये  टेंडर  उन  विख्यात  अन्तर्राष्ट्रीय  पार्टियों  स ेसीमित  अन्तर्राष्ट्रीय  आघार  पर
 जिसे  किंत्‌न्‍गप्‌  जिनका  निर्माण  स्थापना  तथा  संयंत्र  ओर  उपरकरों
 को  चश्लू  कहते  के  संबंध  में  टन  की  उत्त  रदायित्व  को  निभाने  का  अच्छा  रिकार्ड  था  और  उनसे
 रित  धमस  सीसा  में  संविधारमक  उत्तरदायित्वों  को  पूरा  करने  को  आशा

 हां  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हिस्दुस्तानव  कापर  लिमिटेड  का  कार्थ-निव्पादन

 *416.  भो  अतीश  चमा  सिम्हा  :

 क्या  इस्खत  झौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  कलकत्ता  ने  वर्ष  1988-89  के  दौरान  अपने
 निध्यादम में  सुधांर  किया

 ह

 हा
 क्‍या  उत्पादकता  और  क्षमता  उपयोग  में  भी  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  प्लौर  छान  मंत्री  एम०  एल०  :  से  हिन्दुस्तान  कापर
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 लिमि-्टेड  सो०  का  1986-87  से  काउं  त्िष्प्रावत  इस  प्रकार  है  :  --

 उत्पादन  सिष्पाद न

 89)

 अयस्क  उत्पादन  टन  )  4522  4993  459५8

 ब्लिस्टर  तांबा  37939  33923  40963

 शोधित  तांबा  44563  ,  ]

 में  टोल  प्रद्मावित  तांबा  सहित  ).

 वित्तोय  निष्पादन

 रुपये

 42134 ह
 89  )

 शुद्ध  लाभ/(हानि)  (8.87),  .  | (mre,  60.02.

 इन  आंकड़ों
 में  सरकारी  ऋणों  पर

 ब्याज  शामिल  नहीं  है  ।

 अपारकता

 89  )

 नियोजित  प्रति  व्यक्ति
 वाधिक  अयस्क  उत्पादन  178  198  204

 )
 जलगता  उपयोग

 1986-87  1987-88  «1988.89

 खानों  में
 84%...  92%,  94%

 कारधानों  में  80%...  82%...  94%
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 प्रधान  अंत्रो  को  चोमो  तेताक्रों  क ेसाथ  बआातचोत  के  थो राम
 छोनो  भिसाइलों  का  उल्लेख

 *419.  भी  सरफराज  भ्रहमद  :

 क्या  बिदेक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  तिब्बत  में  चोनी  मिसाइलों  जिनका  रुख  भारत  की  ओर  समाचार
 की  जानकारी

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  प्रधान  मंत्री  की  हाल  की  चीन  यात्रा  के  दोरान  चीनी  नेताओं  से  हुई  उनकी  बातचीत
 में  इस  मामले  पर  भी  चर्चा  की  गई  और

 यदि  तो  चीन  सरकार  की  इस  संबंध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बिद्वेता  मंत्रालय  में  राज्य  मंज्ी  के०  मटबर  :  और  सरकार  ने  इस
 आशय  की  खबरें  देखी  नाभिकीय  तथा  सामूहिक  विनाश  के  अन्य  सभी  हथियारों  को  उनका

 परीक्षण  तथा  प्रयोग  करने  के  संबंध  में  भारत  सरकार  ने  अपनी  नीति  को  सभी  अन्तर्राष्ट्रीय
 मंचों  पर  जोरदार  ढंग  से  अभिव्यक्त  किया  चीन  की  सरकार  इस  मसले  पर  हमारी  नीति  से
 चित  है  ।

 और  नहीं  ।  इससे  पहले  चीन  की  सरकार  ने  यह  कहा  था  कि  तिथ्बत  में  भारत
 के  खिलाफ  चीनी  प्रक्षेपास्त्र  लगाने  की  खबरें  मात्र  मनगढ़नत  और  झ्ूठ  हैं  जिनका  निहित  उद्देश्य  इस
 काबिल  नहीं  कि  उनका  खण्डन  किया  सरकार  ने  चीन  सरकार  के  इस  बयान  पर  गौर  किया
 सरकार  की  यह  नीति  है  कि  जिन  घटनाओं  का  भारत  की  सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़  सकता  हो  उन  पर
 बराबर  निगाह  रखो

 गस्ले  को  ब्रुबाई  के  सभय  में  परिवतंम

 [  प्रभुषाव  ]

 +420.  भरी  श्वार०  एम०  भोये  :

 कया  कृथि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  गसने  के  पेराई  मोसम  के  समाप्त  होने  पर  किसानों  की  बहुत  बड़ी  फसल  खेतों  में
 ही  थड़ी  रह  जाती

 (  क्या  सरकार
 का

 आगामी
 वर्षों  में  इस  स्थिति  से  बचने  के  लिए  गन्ने  को  बुवाई  के  समय

 में  परिवर्तन  करने  के  बारे  में  कदम  उठाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 गन्ने  की  बहुतायत  के  कारण  जिन  किसानों  फो  घाटा  होने  की  संभावना  है  सरकार  का

 चालू  मौसम  में  उनको  सहायता  के  लिए  अन्य  क्या  कदम  उठाने  का  विधार  है  ?
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 कृषि  मंत्रो  मजन  :  गन्‍ने  की  पेराई  अप्रेल  के  अन्त  तक  कई  राज्यों  में  चलेगी
 ओर  अन्य  कुछ  राज्यों  में  सितम्बर  के  अन्त  तक  चालू  रहेगी  ।  अतः  इस  स्थिति  में  अभी  से  यह  कहना
 ठीक  नहीं  होगा  कि  काफी  फसल  पेराई  से  बची  रह

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 नेहरू  युवक  केला  संगठन  के  कर्मचारियों  के  वेतनमान

 $421.,  भो  संतोष  कुमार  सिह  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  नेहरू  यूवक  केन्द्र  संगठन  के  कमंचारियों  के  वेतनमानों  और  सेवा  शर्तों
 में  निकट  भविष्य  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  इन्हें  केन्द्रीय  सरकार  के  अन्य  संगठनों  के

 चारियों  के  बराबर  लाया  जा

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मस्त्रालय  में  युवा  कार्य  श्रोर  लेल  तथा  महिला  धौर  बाल  विकास
 बिमागों  में  राज्य  मसत्री  मारप्रेट  :

 प्रश्न  नहीं

 नेहरू  युवा  केन्द्र  संगठन  के  कमंचारियों  के  वेतनमानों  और  सेवा  शर्तों  को  निर्धारित  करते

 हुए  नेहरू  युवा  केन्द्र  संगठन  1987  इस  शर्तं  से  सरकार  द्वारा  नवम्बर  1987  में

 मंजूर  किए  गये  थे  कि  इन  विनियमों  का  दो  वर्षों  के
 बाद  पुनरीक्षण  किया

 पेप्सिको  द्वारा  प्रन्य  कस्पतियों  के  उत्पादों  का  निर्यात

 *422.  श्री  सोहनमाई  पटेल  :

 क्या  खाश  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्य  कम्पनियों  द्वारा  उत्पादित  उन  उत्पादों  की  सूची  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  गया
 :  है  जिन  उत्पादों  का  पेप्सी  संयुक्त  उद्यम  द्वारा  निर्यात  किया  जामा  और

 यदि  तो  इन  उत्पादों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्त्रालय  के  राज्य  अंत्रो  जगदोह  :

 मैं०  पंजाब  एग्रो  इंडस्ट्रीज  फारपोरेशन  ने  सूचित  किया  है  कि  ऐसी  सूची  को  अंतिम  रूप  नहीं  दिया
 भया

 23
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 ज़ी  ी्ी्ीन्‍>2्जननज्  ता  घप“पफपफपफप्पण/-//ैणणणह“अचअहत्फ्ा  ब्ज

 शांत  का  उेल्पादर्त  भोर  खपत

 +423.  श्री  बलवसत  सिंह  रामृवालिया  :

 क्रो  दिनेश  गोस्वामी  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 खेसरी  दाल  की  पिछली  फसल  किस  क्षेत्र  में  और  कितनी  मात्रा  में  पैदा  की

 क्‍या  सरकार  ने  खेसरी  दाल  के  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकर  होने
 को

 ध्यान  में  रखते  हुए

 आम  आदभी  द्वारा  इसकी  खपत  को  रोकने  की  दृष्टि  से  इंसकी  फसल  को  अपने  मियंत्रण  मैं  लेने
 क ेलिए  -८

 कोई  कठोर  कदम  उठांपे  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्री  मजन  :  वर्ष  1987-88  के  दोरान  खेसरी  दाल  के  अधीन  10.60  ~

 लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  था तथा  इसका  उत्पादन  5.18  लाख  मीटरी  टन  था  ।

 और  खेंसरी  क्षेल  के  उपयोग  को  हतोत्साहित  करमे  के  लिए  सरकार  ने

 लिखित  कदम  उठाए  हैं  :--

 (1)  राज्य  सरकारों  से  खेसरी  दाल  की  बिक्री  पर  रोक  लगासे  का  अनुरोध  किया  गया

 बिहार  तथा  पश्चिम  बंभाल  को  छोड़कर  सभी  राज्यों  ने  इसकी  बिक्री  पर  रोक  लगा

 दी

 (2)  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  खेसरी  दाल  में  मौजूद  न्यूरोटोक्सिन  के  भातक
 प्रभावों  के  मामले  में  उपभोक्ताओं  को  शिक्षित  दाल  से  टोक्सिन  अलग्र  करने  के  साधारण  तरीकों
 की  भी  सिफारिश  की  जाती

 (3)  उत्तर  प्रदेश  तथा  असम  में  श्लेसरी  दाल  की  खेती  करने  पर  रोक  सगा  दी  गई  पश्चिम
 मध्यप्रदेश  तथा  बिहार  राज्यों  ने  इसकी  खेती  के  बदले  दालों  तथा  तिलहन  फसलों  की  अन्य

 *

 उपयुक्त  किसमें  उगाने  के लिए  कदम  उठाए  हैं  ।

 (4)  बेहतर  फसलों  की  किस्मों  के  सिंचित  क्षेत्र  में  वृद्धि  होने  के  बिहार  तथा  अन्य
 राज्यों  में  घीरे-धीरे  खेसरी  दाल  का  क्षेत्र  धट  रहा

 उड़ीसा  में  नथोदय  विज्ञालय

 ]

 +425,  क्री  बुजमोहन  महुस्ती  :

 वया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 उड़ीसा  में  खोले  बये  नवो  दय  विद्यालयों  का  भ्योरा  कया
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 उक्त  विद्यालयों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  और  कितने
 प्रतिशत  छात्रो ंको  दाखिला  दिया  गया

 इन  विद्यालयों  में  दाखिला  लेने  वाली  छात्राओं  की  संस्या  एवं  उतकी  प्रतिशतता  क्‍या

 कया  उड़ीसा  में  नवोदय  विद्यालय  खोलने  का  कोई  अन्य  प्रस्ताव  विचाराधीन  और

 (2)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सश्त्रासय  में  दिक्षा  तथा  संस्कृति  बिमागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 वो०  शाही  )  :  से  एक  विवरण  संलग्न

 और  (2)  पुरी  जिले  में  नवोदय  विद्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ
 वित्तीय  बाघाएं  सरकार  को  धीमी  गति  से  नये  विद्यालय  खोलने  के  लिए  बाध्य  करती  है  ।

 विवरण

 30-3-1989  की  यवास्थिति  के  अनसार  उड़ीसा  में  खोले गये
 तवोदय  विद्यालयों  के  ब्यौरे

 1.  रंगाली  डम  जिला  धनकनाल

 2.  जिला  कोरापुट

 3.  जिला--कटक

 4.  पिल्लासालको  डेंम  साइट  जिला--फूलबनी

 5.  बोलनगीर

 6.  जिला--सम्बलपुर

 7.  डाकधर  जिला---सुन्दरगढ़

 8.  जिला--बालासोर

 9.  जिला--कालाहांडी

 10.  जिला--गंजम

 11.  जिला--मयू  रभंज

 12.  केअनशभर

 ओर  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  तथा  छात्राओं  की
 संख्या  तथा  प्रतिशतता

 (1)  छात्रों की  कुल  संख्या  1857

 प्रतिशतता

 ढरं
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 _  हाफ  |  .. ऑखझखझखञच्ं्ेे्ेीीेरििानओना  हर

 (3)  अनुसूचित  जन-जाति  के  छात्रों
 की

 416
 --  22.4%,

 ।  »ਂ  संक्ष्यां.तथा उनकी  प्रतिशतेशाਂ

 (4)  छात्राओं  की  संख्या  398  *न  21.4%
 »  लथा  सनकी  प्रतिशतता

 बृष्प  उत्पादकों  को  दिया  जा  रहा  मूल्य

 +$429.  श्री  पो०  धार०  कुमारमंगलम  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  मदर  डेरी  दूध  के  लिए  उम्रश्नोब्रताओं  से  लिए  जा  रहे  मूल्य  का  बिना  भाग  दुग्ध  उत्पादकों

 को  दिया  जाता

 मदर  डेरी  द्वारा  तैयार  किए  गये  दुग्ध  के  मूल्य
 में

 स ेवाणिज्णिक  स्तर  १र  कम  कीमत  पर

 आयात  किए  गये  अथवा  उपहा!र  के  रूप  में  प्राप्त  हुए  दुग्ध  पदार्थों
 से

 तैयार  किए  गए  दूध  के  अंश  की

 लागत  की  प्रतिशतता  क्या

 मदर  डेरी  को  उसकी  फल  एवं  सब्जियां  परियोजना  पर  कितना  घाटा  हुआ  और  उस  पर

 कितना  ध्यय  और

 क्या  दूध  के  मूल्य  में  हाल  में  की  गई  वृद्धि  फलों  तथा  सब्जियों  संबंधी  परियोजना  पर  घाटे
 के  कारण  थी  ?

 कृषि  मंत्री  मजन  :  मदर  ढेरी  अपने  लिये  ताजे  दूध  की  सप्लाई  सीधे
 ग्रामीण  उत्पादकों  से  नहीं  लेती  है  ।  वह  यह  सप्लाई  राज्य  सहकारी  डरी  संघों  से  लेती
 उपभोक्‍ता  मूल्य  का  लगभग  80%,  राशि  इन  राज्य  सहकारी  संघों  को  उनकी  टूध  की  सप्लाई  के
 लिए  अदा  की  जाती  है  ।

 फिलहाल  दूध  के  मूल्य  की  लगभग  16  प्रतिशत  राशि  दूध  पुनभिश्रण  के  लिए  प्रयुक्त
 संरक्षित  वस्तुओं  के  मूल्य  निर्मित्त  होती  है  |  संरक्षित  वस्तुओं  जसे  सपरेटा  दुग्ध  चूर्ण  बटर  आयम
 मक्द्चन  मदर  डे  री  को  उपहार  स्वरुप  नहीं  मिलते  बल्कि  ये  मदर  ड्रेरी  को  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड

 द्वारा  समय  पर  निर्धारित  निर्गम  मूल्यों  पर  अपने  पूल  स्टाक  से  दिए  जाते

 फल  एवं  सब्जियां  यूनिट  मदर  डेरी  से  भिन्‍न  दिनांक  |-4-1988  988  से  राष्ट्रीय  ड ेरी  ब्रिकास
 बोर्ड  की  एक  अलग  यूनिट  बनी  ।  मदर  डेरी  ने  इस  बारे  में  कोई  हानि  या  खर्च  वहन  नहीं  *  कया  ।

 मदर  डेरी  द्वारा  टोंड  दूध  के  बिक्री  मूल्यों  में  हाल  ही  में  की  गई  जो  दिनांक
 लिये अधिक  से  लागू  का  फल  एवं  सड्जियां  परियोजना  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 रु

 दूध  के  बिक्री  मूल्यों  में  वृद्धि  किया  जाना  राज्य

 सहकारी डरी संघों को ताजे दूध की सप्लाई के लिये अधिक मूल्य संरक्षित वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि ओर अपने खर्च तथा प्रचालन लाश्त में बढ़ोतरी होने के कारण आवश्यक हो गया है 26 रे
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 सूखा  प्रभावित  राज्यों  को  विशोय

 +43(),  भो  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :

 श्गी  वो  तुलसीराम

 क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ;

 क्‍या  सरकार  ने  उड़ीसा  के  आंध्र  प्रदेश  के साथ  लगने  वाले  कुछ  जिलों  को  सूखा  प्रभावित
 जिले  घोषित  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  आनध्न  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  के  कुछ  जिलों  की  भी  सूखा  प्रभावित  क्षेत्र  घोषित  किया
 सवा  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 सम्शद्ध  ाज्य  सरकारों  को  दी  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्री  मजन  :  और  वतंमान  नीति  के  तहत  संबंधित  राज्य
 कार  की  यह  जिम्मेदारी  है  कि  वह  वर्षा  के  न  आने  और  इसके  परिणामस्वरूप  फसल  के  न  होने  के
 कारण  पेदा  होने  वाली  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  सूखे  से  प्रभावित  जिलों/क्षेत्रों  की  धोषणा  करे  ।

 राज्य  से  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  उड़ीसा  सरकार  ने

 फूजबसीਂ  और  सम्बलपुरं  जिलों  में  4007  ग।ंष  सूर्खे  से  प्रभावित  घोषित  किए  हैं  ।
 सूखे  से  प्रभावित  जिलों/क्षेत्र  की  घोषणा  किये  जाने  के  बारे  में  आान्प्र  प्रदेश  और  म  हाराष्ट्र

 सश्कारों  से  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।
 का

 और  (2)  फसल  वर्ष  के  दोरान  सूक्षा  राहत  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता
 को  मांग  करने  के  बारे  में  आन्प्र  ' महाराष्ट्र  और  उड़ीसा  रा्कष्यी  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  नहीं

 हुआਂ  है  ह

 फार्मों  '  का  विकास

 3952.  भरी  मुल्लापहलों  रामचयान  :

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ः

 वर्ष  (2)  के  दौरान  केरल  में  अर्लाम  कन्‍्नानोर  में  कोई  विकास  कार्य

 हुआਂ

 ()  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  अ

 इस  फार्म  के  विकास  हेतुं  वर्ष  में  कितनी  राशि  का  नियतन  किया

 गधा  रे

 कृषि  पंत्रालय में  कृषि  श्लोर  सहकारिता  विधाभ  में  राज्य  मंत्रों
 श्याम  लाल

 बादव

 (%)  ओर  हां  ।  एक  विवरण  संलग्न
 pre '

 27
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 नियम  का  वित्तीय  वर्ष  ।  जुलाई  से  30  जून  तक  विभिन्‍न  शीर्षों  के  भ्रधीन

 बर्ष  1987-88  के  दौरान  किया  गया  वास्तविक  खर्च  निम्न  प्रकार  है  :--

 1.  भवन  4.58  लाख  रुपए

 2.  सिंचाई  0.73  लाख  रुपए

 3.  भूमि  विकास  0.46  लाख  रुपए

 4.  बामवानी  3.43  लाख  रुपए

 संत्ति

 5.  पौध  रोपण  148.59  लाख  रुपए

 विवरण

 (3)  सिंचाई  के  ब्लाक  ]  में  एक  रोक  रबड़  नसंरी  के  लिए  छिड़काव

 पी०वी०सो०  पाहपों  के  जरिए  बहाव  सिचाई  तथा  फार्म  के  लिए  लघु  सिंचाई  योजना  शुरू  को

 गई

 (2)  भवनों  के  कम  कीमत  के  आराम  गृह  की  मरम्मत  तथा  स्कूल  भवन  के

 कार्य  शुरू  किए  गए  हैं  ।

 (3)  भूमि  विकास  के  5  हैक्टेयर  को  समतल  करना  तथा  3.5  किलोमीटर  सड़क  का

 निर्माण  कार्य  शुरू  किया  गया  है  ।

 (4)  बागवानी  के  अधीन  विशिष्ट  संतति  उद्यान  रख-रखाव  तथा  व्यापारिक  पोध  रोपण  किया

 जाता

 (5)  कृषि  तथा  बागवानी  योजनाओं  के  अलावा  जोसर  पोषण  हरा  काजू  प्रसंस्करण

 तथा  नारियल  तेल  एवं  कोपरा  प्रसंस्करण  इकाई  जंसी  अन्य  बिकासात्मक  योजनाएं  कार्यान्वित  की  जा

 रही

 धाटा  पक्‍्िलों  पर  मूल्य  मियंत्रण  उपबंध  लागू  करना

 3953.  श्री  परसरास  भारदहाल  :

 क्या  सास  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 _ (5)
 कया  लाद्य  उत्पादों  के  मृल्यों  में  कमी  लाने  के  लिए  आटा  मिलों  पर  मूल्य  नियंत्रण  उपबंध

 श्ञामू  किये  गये  और

 (@)  यदि  तो  उसके  फलस्वरूप  प्राप्त  निथ्कर्षों  का  न्योरा  क्या  है  ?

 साध  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जतदीक्ष  :  और
 रोलर  फ्लोर  मिलिग  उद्योग  से  1986  में  नियंत्रण  हूटा  लिया  गया  इस  समय  गेहूं  के

 पदार्थों  पर  कोई  मूल्य  नियंत्रण  सहीं  देश  के  किसी  भो  भाग  में  रोलर  फ्लोर  मिलों  पर  कोई
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 चारिक  अथवा  अनौपचारिक  मूल्य  अनुशासन  लागू  नहीं  किया  गया

 हिमाचल  प्रदेश  झौर  पंजअ  में  राज्य  मार्गों  को  राष्ट्रोय  राजमार्ग
 घोषित  करने  संबंधो  प्रस्ताव

 3954.  प्रो०  नारापण  चन्द  पराद्वर  ;

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  और  पंजाब  की  राज्य  सरकारों  ने  सातवीं  भोर  आठवीं  बोजनाओं
 में  कतिपय  राज्य  मार्गों  को  राष्ट्रीय  राजमार्यं  घोषित  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के

 पास  भेजे  और

 यदि  तो  उन  उनमें  सिफारिशों  तथा  सरकार  द्वारा  उन  पर  लिए  गए
 निर्णयों का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्र।लय  के  राज्य  मंत्रो  राजेश  :  और  पंजाब
 सरकार  ने  चालू  योजना  अवधि  के  दौरान  नये  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 भेजा  है  ।  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  निम्नलिखित  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  किए  जाने  की
 सिफारिश  की  है  :---

 पठानकोट-मंडी  सड़क  ।

 करनाल-जयाघ  री-पोंटा-रोहस-सुंग  री-बाहली-सरहन-जियोरी

 मुकेरियन-तलवाड़ा-नु  रपुर-डलहौजी-बाथ  री-चो  रा-लंगेरा-भदरवा-बटोट  सड़क  ।

 किरतपुर-नंगरल-उना-तलवारा-मुकेरिया  सड़क  ।

 (2)  शिमला-अह्मपुखा  र-घागस-घुम  रविन-हमी  रपुर-नादोन'ज्वाणामुश्ली-कोटला  सड़क  ।

 पिजोर-तालागढ़-स्वारघाट  सड़क  ।

 जालंधर-होशियारपुर-धमंशाला  सड़क  ।

 ज  मनाली-केलांग  सड़क  ।

 जालंधर-होशियारपुर-धमेशाला-रावी  घाटी  सड़क  ।

 सरकार  ने  हाल  ही  में  लगभग  220  कि०  मी०  लम्बी  पठानकोट-मंडी  सड़क  को  राष्ट्री  य
 भाग  भोधित  किसा  लगभग  10  कि०  मी०  लम्बी  सड़क  पंजाब  में  पढ़ती

 भारतोय  नोबहत  निगम  हारा  प्रपने  बेड़े  में  जोड़े  गए  पोत

 3955.  श्री  एम०  वो०  चम्द्रवोखर  मूर्ति  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  नौवहन  निगम  द्वारा  गत  तीन  वर्षो ंके  दौरान  अपने  बेड़े  में  कितने  पोत  जोड़े
 गये  ओर
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 (@)  इनमें  से  कितने  पोतत  अलग-अलग  विदेशी  और  स्वदेशी  शिपयाड़ों  से खरीदे  गये  और  वे

 कहां-कहां  से  खरीदे  उनकी  लागत  कया  थी  और  भारवहन  क्षमता  कितनी  है  ?

 जल-भूतल  परिवहुन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  पिछले  तीन
 वर्षों  के  दोरान  भारतीय  नौवहन  निगम के  वेड़े  में  कितने  जहाज  जुड़े  उनकी  संध्या  निम्न  प्रकार

 है  :--

 1986-87  13

 1987-88  1

 1988-89 9  2

 16

 शिपया्डों  लागत  और  डी०  डब्ल्यू०  टी०  के  ब्योरे  निम्न  श्रकार  हैं  :

 (1)  1986.87  के  दौरान  10.483  करोड़  रुपये  की  कीमत  से  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लि०
 से  16806  ढी०  डब्ल्यू०  टी०  का  एक  कॉम्बी

 (2)  1५86-87  के  दौरान  दोवू  क/रपोरेशन,  दक्षिण  कोरिया  से  प्रति  जहाज को  कीमत
 15.25  मिलियन  अमरीकी  डालर  की  दर  से  47000  डी०  डब्ल्यू०  टी०

 वाले  बारह  बल्क  करियर  ।

 (3)  1987-88  के  दोरान  3.95  डी०  एम०  मिलियन  की  कीमत  पर  पश्चिम  जमेंनी के
 मालिक  से  150  डढी०  डब्ल्यू०  टी०  का  एक  सेकंड  हैंड  यात्री  जहाज  ।

 (4)  1988-:.9  के  दौरान  12.51  करोड़  रुपये
 की

 कोमत  पर  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लि०
 से  26800  डी०  डब्ल्यू०  टी०  का  एक  बल्क  और

 (5)  12.92  करोड़  रुपये  की  कीमत  पर  गार्डन  रीच  शिप  बिल्डिग  एण्ड  इंजीनियस  )
 से  26000  डी०  डब्ल्यू०  टी०  का  एक  बल्क  कैरियर  |

 पशु  प्रजमत  भ्रनुसंधान  योजना  -

 3956.  श्री  एच०  बो  ०  पाडिल  :

 क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  पशु  प्रजनन  अनुसंधान  योजना  के  लिए  उपकर  धनराशि  का  प्रयोग  नहीं  किया
 गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस  धनराशि  के  प्रयोग  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  और

 कृषि  उत्पाद  उपकर  धनराशि से
 वर्ष  1956-87  से  1987-88  तक  के  दौरान  कितनी

 पशु  प्रजनन  अनुसंधान  योजनाओं  को  मंजूरी  दी  गई  ?
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 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्रनुसंधान  तथा  छिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  हरि  कृष्ण  झास्त्रो  )
 नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वर्ष  1986-87  और  1987-88  के  दोरान  आठ  योजनाएं  स्वीकृत  की  गई  थीं  ।

 स्टील  भथारिटो  झ्रॉफ  इण्डिया  लिमिटैड  के  प्रस्तर्गत  प्रमुसंघान
 झीर  विकास  केस

 3957.  श्लरीमतो  खयम्ती  पटनायक  :

 क्या  इस्पात  धो र  ख्लान  भनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  विभिन्‍न  स्थातों  पर  कितते  अनुसंधान  और

 विकास  केन्द्र  स्थापित  किए  गए

 कया  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  का  राउरकेला  और  भुशनेश्वर  में  ऐसे
 केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया  लिमिटेड  ने  अनुसंधान  और  विकास के  क्षेत्र  में  अन्य
 देशों  के  साथ  सहयोग  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पाल  प्लोर  खान  मंत्री  एस०  एल०  :  स्टील  अथारिटी  आफ  इंडिया
 लिसिटेड  ने  रांची  में  अपने  निगमित  अनुसंधान  एवं  विकास  केन्द्र  के साथ-साथ  राउरकेला

 दुर्गापुर  के  इस्पात  कारखानों  तथा  महाराष्ट्र  चन्द्रपुर  में  उप  केन्द्र  की
 स्थापना  की  है  ।

 कटक  तथा  भुवनेश्वर  में  इस  प्रकार  के  केन्द्र  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 हां  ।

 का  सोवियत  संघ  तथा  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  साथ  अनुसंघान  एवं  विकास  के
 क्षेत्र  में  सहयोग  सुसंगत  ब्यौरे  निम्नानुसार  हैं  :--

 (1)  के  अनुसंधान  एवं  विकास  केन्द्र  तथा  सोवियत  संध  के  वी  ०/ओो  ०  त्याजप्रोमेक्सपोर्ट
 के  बीच  हुए  करार  की  मार्फंत  लोहे  तथा  इस्पात  में  औद्योगिक  अनुसंधान  के  क्षेत्र  में  भारत
 रूस  सहयोग  वर्ष  1978  में  शुरू  हुआ  था  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  इस्पात  कारखानों  को  सम्मिलित  कर  भागीदारी

 संधान  कार्यों  क ेलिए  अगले  पांच  वर्षों  के  लिए  पहली  1985  से  एक  दूसरा
 समझौता  हुआ  |

 ने  भी  आई०  पी०  बाडिन  सेन्द्रल  रिसर्च  इंस्टीट्यूट  आफ  फेरस  मेटलर्जी

 मास्को  के  साथ  सहयोगात्मक  करार  किया  है  जिसमें  सहयोगात्मक  अन ुस  धान  कार्यों  को
 कार्यान्वित  करने  के  लिए  वैज्ञानिकों  की  उपस्करों  के  परीक्षण  तथा

 नवीनतम  प्रौद्योगिकी  विकासों  के  संबंध  में  जानकारी  प्रदांन  करने  की  व्यवस्था
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 (2)  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  में  भारत-अमरीका  सहयोग  के  भाग  के  एक  रूप  में

 ने  लोहे  तथा  इस्पात  प्रौद्योगिकी  के  अनुसंधान  क्षेत्र  मे ंसहयोग  के  लिए  नेशनल  साइंस

 अमरीका  के  साथ  एक  करार  किया  इस  कार्य  में  ये शामिल

 परीक्षण  आंकड़े  का  संयुक्त  विश्लेषण  तथा  भारत  और  अमरीका  की  प्रयोग

 शालाओं  का  दोरा  करना  ।

 बम्धई  भोर  गोवा  के  जज  हुत  गति  नोका  सेवा

 3958.  प्रो०  मथु  दण्डवर्त  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सेवा  क्‍या  सरकार  ने  सत्यगिरी  शिविग  कंपनी  को  बम्बई  से  गोवा  के  लिये  कोंकण  तट  पर  द्र्त
 गति  नौका  सेवा  प्रारम्भ  करने  की  मंजूरी  दी

 यदि  तो  कोंकण  तट  पर  यह  यात्री  सेवा  प्रारम्भ  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण
 और

 यात्री  सेवायें  कब  तह  प्रारम्भ  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेद्  :  हां  ।

 निर्मित उच्च  को  दी  गई  मंजूरी  अधिग्रहेण  को  रह  कर  दी  गई  क्योंकि  स्वीकृति
 की  वैधता  अवधि  बढ़ाये  जाने  के  बावजूद  कंपनी  ने  संस्वीकृति  के  अनुपालन  में  कोई  प्रभावी  कदम  नहीं
 उठाया  ।  देश  में  निर्मित  उच्च  गति  के  दो  बोटों  के  अधिग्रहेण  सम्बन्धी  संशोधित  जिसे  कंपनी  ने

 सलाह  में  पेश  किया  को  भी  को  रहू  कर  दिया  गया  क्योंकि  इसमें
 एयफ  ब्यौरों  का  अभाव  था  तथा  कंपनी  से  पूरी  विशिष्टितयां  और  ब्यौरा  देते  हुए  नये  सिरे  स ेआवेदन

 करने की सलाह दी गई थी । दी सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं जोत भूमि 3959. थी जायनल प्रवेवित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कुल कृषक समुदाय में से कृषि सोमान्त और बड़े किसानों का राज्यवार प्रतिशत क्‍या कुल छखेती-क्षेत्र में से किसानों का प्रत्येक श्रेणी की जोत का श भूमि का राज्यवार प्रतिशत क्या वर्ष से बाद जोत भूमि-क्षेत्र में कोई परिवर्तन हुआ और यदि तो तत्संबंधी ब्योरा क्‍या है ? 9५
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 कृथि  मंत्रालय  में  कृषि  श्लौर  सहकारिता  विभाष  में  राज्य  लंक्नी  लाख  :
 और  2  संलग्न

 संलग्न  है  ।

 और  संलग्न

 1

 राज्यवार  कुल  कृषि  समुदाय  श्रमिक  तथा  से  कृषि
 अमिकों  की

 क्रांक  राज्य  अ्रतिझतता

 1 2  रिशशशओ

 1.  आंध्र  प्रदेश  52.9

 2...  बिहार  44.9

 3.  गुजरात  37.7

 4.  हरियाणा  26.5

 5.  हिमाचल  प्रदेश  3.8

 6.  जम्मू व  कश्मीर  5.8

 7...  कर्नाटक  41.2

 8.  केरल  68.4

 9.  मध्य  प्रदेश  31.8

 10.  महाराष्ट्र  43.1

 11.  मणिपुर  7.3

 12.  मेघालय  13.8

 13.  ताग्रालेंड  1.1

 14.  उड़ीसा  37.2

 15.  पंजाब  38.2

 16.  राजस्थान  10.6

 17.  सिक्किम  5.2

 हा



 2  3

 18.  तमिलनाडु  52.1

 19.  त्रिपुरा  35.7

 20.  उत्तर  प्रदेश  21.5

 21.  पश्चिम  बंगाल  45.9

 अखिल  भारत  37.5

 स्रोत  :  भारतीय  1981

 टिप्पणी  :  1.  इसमें  असम  शामिल  नहीं  है  जहां  अशान्ति की  परिस्थितियों  के  कारण
 1984  में-य्मना  नहीं  हो  सकी  थी  ।

 2.  प्रत्येक  राज्य  के  संदर्भ  में  प्रतिशतता  अलग-अलग  है  श्रेणीवार-- जोतों के

 जोतों  के  वितरण  की  5-8  6

 क्र»  राज्य  सीमान्त  छोटी
 अर्ध-मध्यम  मध्यम  बड़ो  जोत

 दर
 (7  है  (248०)  (4०8०)

 1  2  3  4  5  6  7

 1.  क्रान्प्र  प्रदेश  54.2  20.8  15.2  8.0  छः
 2.  अरुणाचल  प्रदेश  13.4  18.6...  31.1  30.9  6.0
 3.  असम*  59.3  22.8  13.7  4.0  0.2
 4.  बिहार  ०69  11.2  8.0  3.4  0.5

 5.  गोवा  77.3  13.3  6.0  2.5  0.9
 6.  गुजरात  24.2  217...  24.9  23.4  58

 7.  हरियाणा  37-3  19.6...  20.2  17.7  4.5
 8.  हिमाचल  प्रदेश  63.6  196  11.5  4.6  0.7

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  73.9  15.8  8.3  1.9  0.1

 10.  कर्नाटक  36.4  26.3  21.0  13.2  3.1

 11.  केरल  91.5  5.8  2.1  है|  0.1
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 1  2  3  4  3  6  7

 42. मध्य  प्रदेश  35.9  21.2:  210  170  4.9

 13.  महाराष्ट्र  30.6.  ,.  25.6.  24.3  16.5  3.0

 14.  मणिपुर  48.2  34.5  15.1  2.1  0.1

 15.  मेघालय  34.7  30.0  27.1  7.7  0.5

 16.  मिजोरम  39.9  36.4  21.0  2.5  0.2

 17.  नागालेंड  6.6  15.4  15.3  33.6  29.1

 #  28.  उड़ीसा  52.1  25.4  16.2  5.7  0.6

 19.  पंजाब  23.5  19.1  26.7  23.9]  6.8

 20.  राजस्थान  28.6  19.4  20.6  20.7  10.7

 ण  21.  सिक्किम  34.5  25.6  22.6  14.3  3.0

 22.  तमिलनाडु  71.3  16.4  8.4  3.4  0.5

 24.  त्रिपुरा  67.7  22.6  १.8  0.9  नगण्य

 24.  उत्तर  प्रदेश  72.6  15.7  8.3  3.1  0.3.

 25.  पश्चिम  बंगाल  71.0  19  8.4  1.5  नगण्य

 afeserer अखिल  58.0...  18.2  #136  8...  2.0...

 स्रोत  :  कृषि  भणना  ट्व्पणी : 1. आंकड़े  85-86...
 ओ

 ट्प्पणी  :  आंकड़े  अनन्तिम  हैं  और  उनमें  संशोधन  हो  सकता

 2.  प्रस्येक  राज्य  के  संदर्भ  में  प्रतिशतता  अलग-अखग

 *,;  1980-81  80-8  कृषि  गणना  से  संबंधित

 नगण्य  :  नशण्य  ।

 बिव  3
 श्रेणीवार  संचालित  क्षेत्र  कै  वितरण  की  '

 कऋ०  राज्य
 पा

 सीमान्त  छोटी  अर्ध-मध्यम  बड़ो  जोत
 हं०  जोत  जोत  जोत  जोत  (10  है०  एवं

 (1  है०  से  (1-2  (2-4  (4-10
 ४

 1  2  3  4  5  6  7
 Lares

 आस्क्र  145173  24.0  273.  169.

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  2.0  6.4.  20.7  44.2  26.7
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 3.  असम*  18.7

 4.  बिहार  27.8

 5.  गोवा  26.3

 6.  गुजरात  3.7

 7.  हरियाणा  6.2

 8.  हिमाचल  प्रदेश  20.6

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  33.0

 10.  कर्नाटक  7.3

 11.  केरल  46.1

 12.  मध्य  प्रदेश  5.5

 13.  महाराष्ट्र  5.9

 14.  मणिपुर  21.0

 15.  मेघालय  10.6

 16.  मिजोरम  18.4

 17.  नागालेंड  0.4

 18.  उड़ीसा  17.5

 19.  पंजाब  3.4

 20.  राजस्थान  3.1

 21.  सिक्किम  6.5

 22.  तमिलनाडु  25.9

 23.  त्रिपुरा  33.6

 24.  उत्तर  प्रदेश  28.4

 25.  पश्चिम  बंगाल  32.3

 36

 ——_——  जज

 अखिल  भारत  13.1

 स्रोत  :  कृषि  गणना  1985-86

 24.0  27.5  15.6  14.2

 17.1  24.9  22.1  8.1

 17.3  15.8  14.5  26.1

 9.2  20.6  41.6  24  9

 21.3  37.9  24.3

 22.5  25.6  21.0  10.3

 24.9  25.9  12.6  3.6

 15.9  24.2  32.7  19.9

 21.5  15.3  7.4  9.7

 10.6  20.1  35.6  28.2
 14.4  25.7  36.6  17.4

 38.2  31.4  8.9  0.5

 22.5  38.7  23.8  “4

 34.2  38.5  7.8  1.1
 2.6  5.2  27.9  63.9

 24.2  29.8  22.2  6.3

 7.6  20.5  38.7  29.8

 6.4  13.5  29.6  47.4
 12.8  23.7  31.9  25.1
 22.7  22:0  19.3  9.3
 35.9  23.4  4.5  (2.6
 23.5  24.3  19.0  4.8
 31.1

 24  5  _
 56

 3.5
 3.5

 15.5  22.2  28.7  20.5

 टिप्पटी  :  1.  आंकड़े  अनन्तिम  हैं  और  उनमें  संशोधन  हो  सकता

 2.  प्रत्येक  राज्य  के  संदर्भ  में  प्रतिशतता  अलग-अलग

 $  1980-81  कृषि  गणना  से  संबंधित  है  ।
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 विलर

 1980-81  और  1985-86  के  दोरान  जोतों  का  औसत  आकार

 so |  राज्य|संघ राज्य  क्षेत्र  श्रोतों का  झ्ौसत  भ्राकार  )
 सं०  1980-81  1985-86  5-86

 ्ु  2  3  4

 2...  आमन्प्न  प्रदेश  4.27  2...

 ््

 2... अरुणाचल प्रदेश 4.27 4.09 3. असम + 4. बिहार 0.87 5. गोवा 6. गुजरात 3.45 3.29 7. हरियाणा 3.52 2.76 8. हिमाचल प्रदेश 9. जम्मू व कश्मीर 0.99 0.86 कर्नाटक 2.73 केरल 0.43 0.36 मध्य प्रदेश 3.42 महाराष्ट्र 2.65 मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालेंड 7.46 उड़ीसा पंजाब 3.82 2.77 20. राजस्थान 4.44 4.34 सिक्किम 2.75 22. तमिलनाडु 0.67 0.64
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 2  ४|  4

 23.  त्रिपुरा  1.07  1.02

 24.  उत्तर  प्रदेश  1.01  0.93

 25.  पश्चिम  बंगाल  0.95  0.92

 अखिल  भारत  1.84  1.68

 स्रोत  :  कृषि  गणना  1980-81  एवं  1985-86

 टिप्पणी  :  1985-86  के  आंकड़े  अनन्तिम  हैं  और  उनमें  संशोधन  हो  सकता  है  ।

 कक  :  असम  से  1985-86  के  लिए  आंकड़े  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुए

 कसहा  प्रसंस्करण  के  लिए  प्रोश्चोगिको  एवं  मशोनरो  के  श्रायात

 हेतु  लाइसेंस  जारी  करना

 3960.  प्रकाश  बो०  पाठिल  :

 क्या  खाद  प्रसंट्क रण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खाद्य  प्रसंस्करण  हेतु  हमारे  देश  में  प्रौद्योगिकी  एवं  मशीनरी  के  आयात  के  लिए  वर्ष

 1987,  1988  के  दौरान  तथा  1989  में  अब  तक  कितने  लाइसेंस  जारी  किए

 इनमें  से  कितने  लाइसेंस  एकाधिकार  गुहों  तथा  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  दिए  और

 इन  वर्षों  में  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  पर  आधारित  कितने  एककों  को  लाइसेंस  दिए  गए  ?

 खाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगबीदा  :  ओर
 अपेक्षित  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 अनुसूचित  उद्योग  प्रसंस्करण  उद्योगोंਂ  से  संबंधित  विभिन्‍न  वस्तुओं  का  उत्पादन
 करने  के  लिए  1987-88  के  दौरान  57  आशय  पत्र  और  8  ओऔद्योगिक  लाइसेंस  तथा  1988-89

 1989  के  दौरान  40  आशय  पत्र  और  4  ओद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किए  गए  थे  ।
 स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  पर  आधारित  यूनिटों  को  जारी  किए  गए  लाहसेंसों  के  संबंध  में  सूचना  अलग  है  नहीं
 रखी  जाती

 स्वलस्भता  सेनामियों  द्वारा  यात्रा  करने  के  लिए  बोट  केबिनों  का  दर्जा
 बढ़ाकर  प्रथम  शेणी  का  करना

 3961.  शोमती  घोता  मुलर्जो  :

 क्या  जस-भूतल  परिथहुम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बोट  केबिनों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  जिनमें  स्वतंत्रता
 सेनानियों  को  प्रथम  श्रेणी  की  नि:शुल्क  यात्रा  करने  की  अनुमति  दी  गई  और

 जे
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 यदि  तो  उस  पर  कया  का्मवाही  की  गई  है  ?

 जस-भूतल  परिवहन  संज्ञालय  के  राज्य  मंत्रो  राजेश  ;  हां  ।

 सरकार  ने  भूतपूर्व  अण्डमान  राजनीतिक  ब  नदियों  क ेलिए  अण्डमान  निकोबार  द्वीप

 समूह  जहाजों  द्वारा  यात्रा  करने  के  लिए  उपलब्ध  मौजूदा  मुफ्त  बंक  श्रेणी  पैसेज  को  स्तरोननत

 करके  प्रथम  श्रेणी  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 वपटसन  का  उत्पादन

 3962.  क्रो  सेयद  शाहबश्रुह्दीन  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  पांच  वर्षों  के  बिहार  में  पटसन  का  बास्तविक  अथवा
 कितना  उत्पादन

 विशेष  पटसन  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंस  बिहार  के  पटसन  उत्पादकों  को  अभी  तक
 किस  प्रकार  की  और  कितनी  सहायता  प्रदान  की  गई

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  बिहार  में  कितने  एकड़  भूमि  पर  पटसन  की  लेती  की
 और

 बिहार  में  पटसन  उत्पादन  में  बुद्धि  करने  और  इसकी  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  हेतु  क्या
 कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  प्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  लाल  :
 वर्ष  1983-84,  1984-85,  1985-86,  1986-87  और  1987-88  के  दौरान  बिहार  में

 पटसन  के  उत्पादन  का  अनुमान  959.0,  889.5,  1674.6,  1069.0  और  882.2  हजार
 गांठ  इसमें  प्रस्‍्येक  गांठ  180  किलोग्राम  की  थी  ।

 विशेष  पटसन  विकास  कार्यक्रम  के  तहत  प्रमाणीकृत  बीजों  रेटिंग
 टैंकों  को  खुदाई  फंगल  कल्चर  के  पेकेटों  के  प्रदर्शनों  को  तैयार  पौधे  संरक्षण
 श्लाबनों/मुदा  सुधारकों  क ेलिए  और  किसान  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  करने  के  लिए  सहायता
 देती  वर्ष  1987-88  के  दौरान  बिहार  राज्य  को  विशेष  पटसन  कार्यक्रम  के  तहत  निर्मुक्त  की  गई
 अन  राशि  82.57  लाख  रुपये

 वर्ष  1983-84,  1984-85,  1985-86,  1986-87  और  1987-88  के  दौरात

 बिहार  राज्य  में  पटसन  के  तहत  क्षेत्र  का  अनुमान  125.4,  133.4,  212.9,  145.4  और
 131.8  हजार  हैक्टेयर

 कच्चे  पटसन  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  और  हसकी  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  की  दृष्टि
 से  ब॑  1972-73  2-73  में  शुरू  की  गई  गहन  पटसन  विकास  कार्यक्रम  को  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  की

 पटसन/मेस्त  उगाने  वाले  सभी  प्रमुख  राज्यों  में  वर्ष  1986-87  तक  जारी  रखा  गया  वर्ष
 1987-88  से  बिहार  सहित  पटसन/मेस्ता  का  उत्पादन  करने  वाले  सनी  राज्यों  में  एक  विशेष  पटसन
 विकास  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  इस  योजना  का  मुख्य  उद्देश्य  सम्भाव्य  क्षमता  वाले  क्षेत्र  मे ंपटसन

 89
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 की  में  वृद्धि  करना  और  इसकी  गुणवत्ता  में  सुधार  करना

 भारियल  की  कोमतों  में  गिरावद

 3963.  श्री  पी०  ए०  एस्हमी  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  नारियल  की  कीमतों  में  गिरावट  आने  के  बारे  में  जानकारी

 (@)  क्‍या  सरकार  नारियल  के  तेल  की  बिक्री  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  के  माध्यम

 से  कराये  जाने  की  सम्भावनाओं  पर  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्योरा  क्या  है  ?

 कृथि  भन्त्रालय  में  कृषि  हलौर  सहकारिता  विभाग  में  राण्य  मन्त्री  श्याम  लाल  :
 नहीं  ।

 ओर  सरकार  के  विचाराधीन  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 नतोदय  विश्ञालपों  में  प्रमुतुचित  जआातियों/अनजा  तियों  के  बच्चों  को
 वाखिले  में  प्राथमिकता

 3964.  भरी  के०  मोहनदास  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नवोदय  विद्यालयों  में  अनुसूचित/जातियों  तथा  जनजातियों  भौर  आधिक  बृष्टि
 से  कमजोर  वर्गों  के  बच्चों  को  दाखिले  में  प्राएमिकता  दी  जाती

 यदि  तो  तत्सम्थ्धी  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  1988-89  और  1989-90  के  दोरान  नवोदय  विद्यालयों  के  लिए  कुल  कितनी
 धनराशि  का  प्रावधाम  किया  गया  है  ?

 सातव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  दिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  बंश्षो

 वी०  :  और  नवोदय  विद्यालय  योजना  में  यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि  अनुसूथित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  से  सम्बन्धित  बच्चों  के  पक्ष  में  स्थानों  का  आरक्षण  सम्बन्धित
 जिले  में  उनकी  अंनसंख्या  के  अनुपात  में  प्रदान  किया  जाएगा  बशतें  कि  ऐसा  आरक्षण  किसी  भी  जिले
 जिले  में  राष्ट्रीय  ओसत  से  कम  न  यदि  इन  दो  वर्गों  में  स ेएक  वर्ग  के  बच्चे  पर्याप्त  संख्या  में  अहुंता
 प्राप्त  नहीं  करते  तो  दोनों  वर्गों  के  बीच  में  स्थानों  का  विनिमय  करना  सम्भव  परीक्षण

 नीकों  में  आवश्यक  सुधार  भी  किए  गए  हैं  ताकि  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  बच्चों  को  उनके

 लिए  निर्धारित  आरक्षण  के  अनुसार  नवोदय  विद्यालय  में  प्रवेश  पाने  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।
 आर्थिक  रूप  से  कमओर  वर्गों  से  सम्बन्धित  बच्चों  के  लिए  कोई  भी  आरक्षण  नहीं

 नवोदम  विद्यालय  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  वर्ष  1988-89  तथा  1989-90  के

 लिए  बजट  में  कुल  आबंटन  इस  प्रकार  से  है  :--
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 -+  वर्ष  1988-89  के  लिए  79.30  करोड़  रुपये

 प्राककलन )  ।

 वर्ष  1989.90  के  लिए  79.30  करोड़  रुपये
 प्राककलन  )  ।

 भूमि  को  श्धिकतस  सोसा  सस्यस्धो  प्रधितियम  के  धस्तनत
 घिचित  फालतू  भूमि

 3965.  भ्री  रेणपद  वास  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  में  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  के  अन्तर्गत  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  के
 विक  क्षेत्रफल  से  अधिक  विभिन्‍न  परिवारों  को  कुल  कितनी  सिंचित  भूमि  रखने  की  अनुमति  दी

 गई

 (@)  क्‍या  यह  भूमि  जो  पहले  सिंचाई  सुविधाओं  के  अभाव  में  अतिरिक्त  धोषित  नहीं  की  जा
 सकी  अब  गहां  सिंचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  का  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  सम्बन्धी  अधिनियम  में  कुछ  संशोधन  करने

 का  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  ध्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनाइंग  :  से
 आवश्यक  सूचना  पंजाब  सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही

 मत्स्य  पशन  कर्मचारियों  का  विश्ञाखापत्तनम  पत्तन  ग्घास  से  सहायता  देने  ओर

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  भतुरोध

 3966.  भरी  सोड़े  रभ्षया  :

 क्या  अल-सृतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्ुंपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  विशाखापत्तनम  मत्स्य  में  पत्तन  में  कार्य  रत  कमंचारी  विशाखापत्तनम  पश्तन
 न्यास  से  आथिक  सहायता  देने  ओर  बेहतर  सुविध।एं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  अनुरोध  करते  रहे  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  विशाखापत्तनम  न्यास ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 जल-भृतल  परि4हुन  भंज्ञालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  जी

 विजाग  पत्तन  स्यास  ने  उन्हें  सूचित  किया  कि  हाडसिंग  और  अन्य  कल्याण  सम्बन्धी
 घाएं  राज्य  सरकार  द्वारा  सुलभ  करानी  होगी  ओर  उन्हें  सलाह  दो  है  कि  तदनूसार
 मामले  को  राज्य  सरकार  के  साथ  उठाएं  ।

 पाण  का  उत्पावम

 3५67.  भ्री  सश्यभोपाल  सिभ्र  :

 क्‍या  क्ृथिं  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पान  का  राज्यवार  वार्षिक  उत्पादन  कितना
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 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  झोर  सहकारिता  बिसाग  में  राज्य  बंत्रो  श्याम  लाल  :

 पूर्वानुमान  फसल  न  होने  के  पान  के  उत्पादन  के  सरकारी  अनुमान  उपसब्ध  नहीं

 रसिका  संयंत्र  को  हुआ  घाटा

 ]

 3968.  श्री  रामाअय  प्रसाद  सिह  :

 क्या  खाद्य  और  प्रसंस्करण  उच्चोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  माने  फूड  इंडस्ट्रीज  के  अन्तर्गत  रसिका  संयंत्र  1982  में  स्थापित  किया
 गया

 क्या  रसिका  संयंत्र  ने  वर्ष  1983  में  लाभ  अजित  किया  किन्तु  उसके  बाद  प्रति  वश  बढ
 घाटे पर  चल  रहा

 हु

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इसे  कितनी  घनराशि  का  घाटा  और

 इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उच्योग  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जगदोद्ा  :  से  (*)
 सरकार  ने  रसिका  के  ब्रांड  नाम  से  फल  के  पेयों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  एक  फ्रूट  जूस  बार्टालग  प्लॉट
 की  स्थापना  की  थी  और  इसे  1982  में  माडने  फूड  इंडस्ट्रीज  लि०  को  भन्‍्ह+रत  कर
 दिया  गया  इस  प्लांट  को  वाणिज्यिक  परिचालन  के  लिए  उसी  महीने  चालू  कर  विया  मफ्ा
 यह  प्लांट  इसकी  स्थापना  से  ही  हानि  उठा  रहा  है  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  इसे  हु  ई  हानियों
 का  ब्यौरा नीचे  दिया  जाता है  :--

 wt  ई

 षथे  शशि

 (९०  )

 7.44

 हानियों  का  मुख्य  कारण
 बाजार

 में  अधिक  प्रतिस्पर्धा  होना  है  और  कम्पनी  की  प्रचार  तथा
 बिक्री  प्रवर्तन  पर  खर्च  करने  की  सीमित  क्षमता  होना  है  ।  कम्पनी  ने  वितरण  प्रणाली  a?  कारगर  बनाने
 उत्पादकता  में  सुधार  करने  तथा  लागत  को  कम  करने  की  योजना  बनाई  है  ।

 !

 भारतोय  भूवेशानिक  सर्वेक्षण  विभाग  के  श्रधिकारियों को  विदेश  भेजना

 ]
 3969.  श्री बे  ०

 क्या  इस्पात  श्रौर  ल्लान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कनाडा  और  ब्रिटेन  ३  वायोचित
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 A +»+»+++  *  7  याहरा  न तपमतााजि।+ *  लत

 अस्तर्राष्ट्रीय  विचा  कार्येशालाओं  में  भाग  लेने  वाले  भारतीय  भूव॑शञानिक  सर्वेक्षण

 विभाग  के  अधिकारियों  का  ब्यौरा  क्या  है

 वर्ष  1987-६8  के  लिए  नीदरलेंड  सरकार  के  शिक्षावृत्ति  कार्य  क्रम  में  शामिल  हुए
 कारियों  का  भ्यौरा  कया  और

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  भूवैशानिक  सर्वेक्षण  विभाग-संयुक्त  राष्ट्र  विकास
 क्रम  के  अन्तर्गत  प्रशिक्षण  के  लिए  चेकोस्लोवाकिया  और  अमरीका  में  आयोजित  कायंत्रम  में
 भेजे  गये  अधिकारियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इल्पात  शोर  खान  संत्री  एम०  एल०  :  गत  दो  वर्षों  के  भारतीय

 भूवेज्ञानिक  सर्वेक्षण  के  निम्नलिखित  अधिकारियों  ने  उनके  नाम  के  सामने  उल्लिखित  देशों  में  अंतर्राष्ट्रीय
 संगोष्ठियों,का्य  शालाओं  में  भाग  लिया  :

 (1)  श्रो  ए०के०  बन  फ्रांस
 निदेशक  )

 (2)  श्री  ए०एस०  घीन

 भूविज्ञानी

 (3)  श्री  ए०्बो०  न  नीदरलेंड
 निदेशक

 (4)  श्री  वी०  स्वीडन
 निदेशक  )

 (5)  श्री  जी०  न  कनाडा

 निदेशक

 (6)  श्री  एम०के०  कौल  ब्रिटेन

 भूविज्ञानी

 (7)  डा०  के०  न  ब्रिटेन

 भूविज्ञानी

 (8)  डा०  एस०के०  भाचाय॑  _  फ्राँस
 निवेशक  )

 (9)  श्री  ए०  जज  फ्रांस
 अविज्ञानी

 निम्नलिखित  अधिकारियों  ने  1987-88  के  लिए  नीदरलेंड  सरकार  की  शिक्षावृत्ति  का

 लाभ  उठाया  :--

 (1)  भरी  एम०एम०  भूविज्ञानी

 (2)  श्री  पी०  भूविज्ञानी

 (3)  श्री  जी०  दास
 भूवि  ज्ञाती

 हु
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 (4)  श्री  एच०पी०  सहायक  भूभोौतिकीविद

 (5)  श्री  एन०  बालक्ृष्ण  सहायक  भूभोतिकी  विद

 (6)  श्री  एम०्जे०  भूविश  नी  ह

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  भूसवेक्षण-संयुकत  राष्ट्र  विकास  कार्य  क्रम  के  तहत

 क्षण  के  लिए  भेजे  गये  अधिकारियों  के  ब्योरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 1.  श्री  आर०  एस०»  ड्िलर  न्यूजीलेंड

 2.  श्री  ए०के०  न  सं  अमेरिका

 भूविज्ञानी

 3.  डा०  एन०्सी०  सं०रा०  अमेरिका

 भूविशानी

 4.  डा०  एम०के  गा  सं०रा०  अमेरिका

 भूविज्ञानी

 कृषि  विश्व्िद्यालयों  को  झोधोतिक  विवाद  1947  में

 शामिल  न  करना

 3970.  ञ्रो  बो०  एस०  हृष्ण  प्रम्यर  :

 भी  जो  ०  एस०  बसवराजू  :

 मो  टी०  वो०  चनावोलरप्पा  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  कृषि  विश्वविद्यालयों  से  उन्हें  औद्योगिक  1947  के

 अधिकार  क्षेत्र  कमंचारी  भविष्य  निधि  और  प्रकीर्ण  उपबंध  1952  तथा  कर्मचारी

 राज्य  बीमा  1948  में  शामिल  न  करने  संबंधी  अधभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 कृषि  संल्लालय  में  कृषि  प्रमुसंधान  तथा  शिक्षा  जिमाग  में  राज्य  भंत्रो  हरि  कृष्ण  क्षास्त्री )  :

 कुछ  कृषि  विश्वविद्यालयों  से  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  को  यह  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है

 कि  उन्हें  ओद्योगिक  विवाद  1947  के  अधिकार  क्षेत्र  ओर  कर्मचारी  भविष्य  निधि  नियम

 1952  52  में  शामिल  न  किया  जाये  |  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अधिनिपम  1948  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन

 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 ओधद्ोगिक  विवाद  1982  छे  अनुच्छेद  2  द्वारा

 की  परिभाषा  में  संशोधन  किया  गया  है  जिससे  कि  इसके  अधिकार  क्षेत्र  से

 संधान  या  प्रशिक्षण  संस्थानों  को  दूसरे  से  अलग  कर  दिया  गया  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम

 1947  के  अधिकार  क्षेत्र  मे ंशामिल  न  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  संगठनों  के  कमंचारियों  से  सम्बन्धित

 शिकायतें  दूर  करने  की  कोई  वेकल्पिक  प्रक्रिया  न  होने  की  बजह  से  इस  संशोधन  को  अब  तक  लागू  नहीं
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 किया  गया  ।”  अस्पताल  एवं  अन्य  संस्थान  की  शिकायतें  दूर  करने  संबंधी  बिलਂ  नामक

 एक  बिल  राज्य  सभा  द्वारा  28  1988  फो  पास  किया  गया  था  जिसमे

 अनुसंघान  अथवा  प्रशिक्षण  संस्थान  सहित  कुछ  संश्यानों  के  कं  चारियों  की  शिकायतें दूर  करने की
 श्यवस्था  फो  गई  यह  बिल  अभी  लोक  सभा  द्वारा  पास  किया  जाना

 कर्मश्वारी  भविष्य  निधि  भोर  विविव  प्रबन्ध  1952.

 वे  जो  संसद  अथवा  राज्य  विधायिका  के  नियम  के  तहत  स्थापित  किए  गए  हैं
 और  जिनके  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  अन्य  लाभ  प्राप्त  कर  रहे  उन्हें  कर्ंचारी  भविष्य  निधि
 अधिनियम  के  कार  क्षेत्र  से अलग  रखा  गया  है  ।

 प्रोजेक्ट  एग्ड  डेबलपरमेंट  इण्डिया  लिमिटेड  में  एम  का  बरुदपयोग

 ]

 3971.  श्री  काली  प्रसार  पांडेय  :

 क्या  छुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रोजेक्ट  एण्ड  डेवलपमेंट  इंडिया  लिमिटेड  के  प्रबंधकों  वर्ष  1988  के  दौरान
 अधिकारियों  के  दौरों  पर  हुए  धन  के  दुरुपयोग  क॑  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यवि  तो  तत्सम्बन्धी  न्योरा  क्या  और

 दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  के  विरुद्ध  और  इस  प्रकार  के  व्यर्थ  व्यय  को  रोकने  के  लिए
 क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  उर्वरक  विभाग  में  राज्य  भंत्रो  प्रार०  से  प्रोजेक्ट

 एण्ड  डेवलपमेंट  इंडिया  लि०  )  ने  सूचित  किया  है  कि  एक  अधिकारी  क  खिलाफ
 कम्पनी  के  एक  भूतपूर्व  कमंचारी  से  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  जिसमें  1348.50  रुपए  को  राशि  अंतग्ग्रस्त
 है  ।  शिकायत  पर  सी०बी०अआई०  की  धनवाद  शाखा  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।

 पारादोप  पसन  के  विकास  के  लिए  बिस्तत  परियोजना  रिपोर्ट

 ]

 3972.  श्रो  सांमाजी राव  ककाड़े  :

 क्या  जल-भतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिण  कोरिया  के  मेसस  हयून्डी  का  रपोरेशन  को  पाराद्वीप  पत्तन  के  विकास  के  लिए  सौंपे
 गये  कार्य  हेतु  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तेयार  करने  में  कुल  कितनी  लागत  आई

 क्‍या  सरकार  ने  इस  बिस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  को  तंयार  करने  में  किसी  भारतीय

 मर्श  सेवा  से सहायता  को  मांग  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  भ्योरा  क्या  है  तथा  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 क्या  दक्षिण  कोरिया
 ने  रिपोर्ट  तेयार  करने  में  विलम्ब  को  देखते  हुए  भारत  से  लौह  अयस्कों
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 के  आयात  के  लिए  पांच  साल  के  ठके  पर  हस्ताक्षर  कर  ने  से  मना  कर  दिया  है
 9

 जल-भूतल  परियहन  मंत्रालय  के  राण्य  पमंत्रो  राजेश  :  विस्तृत  परियोजना

 रिपोर्ट  तैयार  करने  की  कुल  लागत  505000  अमरीकी  डालर  होगी  जिसका  वहन  हुंढाई  कारपोरेश्नन

 द्वारा  किया  जाएगा  और  भारतीय  खनिज  व  धातु  व्यापार  निमम  द्वारा  भारतीय  मुद्रा  में  74.2  लाख

 रुपए  का  भुगतान  किया  जाएगा  ।

 और  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  बुनियादी  अध्ययन  वाटर  एण्ड  पावर  कंसल्टेंसो

 सविसेज  और  कंसल्टिंग  इंजीनियरिंग  नई  दिल्ली  नामक  दो  भारतीय  कंपनियों  द्वारा  किए  जा

 रहे

 नहीं  ।

 इन्तर्राष्ट्रीय  श्यायालय  में  रिक्त  पद  के  लिए  उम्सीववार

 3973.  श्री  के०  पी०  उस्नोक्ृष्णन  :

 क्या  विदेश्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  भारत  का  हेग  स्थित  अस्तर्राष्ट्रीय  न्‍्यायालय  में  रिक्त  पद  के  लिए  उम्मीदवार
 नामजद  करने  का  विघार

 कया  भारतीय  उम्मीदवार  का  चयन  करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  की  गई

 यदि  तो  उक्त  समिति  के  सदस्यों  तथा  इसके  विचाराध  नियमों  का  ब्यौरा  क्या

 अन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  में  ऐसे  मामांकनों  के  लिए  अब  तक  क्या  भ्रक्रिया  अपनाई  गई  है
 और  क्या  पू्वनिणंयों  का  पालन  किया  और

 ($)  क्‍या  भारत  के  मुद्य  न्यायाधीश  तथा  अन्य  बतंमान  और  सेथा-निवृत्त  न्यायाधीशों  के  नाम
 पर  रिक्त  पद  के  लिए  उम्मीदवार  के  रूप  में  विचार  किया  जा  सकता  है  ?

 विदेष्ा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  हां  ।

 भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  न्यायमूतति  आर०एस०  पाठक  को  अन्‍्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  में  डा०
 नगेन्द्र  सिह  की  मृत्यु  क ेकारण  रिक्त  स्थान  पर  निर्वाचन  के  लिए  भारतीय  उम्मीदवार  के  रूप  में
 जद  किया  गया

 और  अन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय  में  न्यायाधीश  के  रूप  में  निर्वाचन  के  लिए  भारतीय
 राष्ट्रीय  दल  उम्मीदवार  नामजद  करता  19017  के  प्रशांत  अन्तर्राष्ट्रीय  विवाद  समाधान  के  लिए
 हेग  अभिसमय  के  प्रावधानों  के  अनुसार  भारत  स्थायी  पंच  निर्णय  न्यायालय  में  चार  सदस्य  नामजद
 कर  सकता  है  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  पंच  निणेय  के  लिए  उपलब्ध  रहने  के  अतिरिक्त  अन्तर्राष्ट्रीय  न्यायालय
 में  न्यायाधीशों  के  निर्वाचन  के  लिए  उम्मीदवार  नामजद  करने  के  उद्देश्य  से  भारतीय  राष्ट्रीय  दल  के
 कप  में  भी  काम  करते  भारतीय  राष्ट्रीय  दल  के  मौजूदा  सदस्यों  के  माम

 भारत  के  भूतपूर्व  मुख्य  न्‍्यायमूति  पी०  एन०  भगवती

 2.  भूतपूर्व  कानून  ओर  न्याय  मंत्री  श्री  ए०के०  सेन
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 3.  भारत  के  महान्यायवादी  श्री  के०  पारासरन

 इसके  चौथे  सदस्य  डा०  नगेन्द्र  सिंह

 अस्तरराष्ट्रीय  न्यायालय  के  नियमों  के  अन्तर्गत  निर्धारित  भ्रक्रिया  के  अनुसार  अन्तर्राष्ट्रीय
 न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  रूप  में  निर्वाचन  के  लिए  उम्मीदवारों  को  स्थायी  पंच  निर्णय  न्यायालय  के

 राष्ट्रीय  दल  नामजद  करते  इस  प्रक्रिया  स ेअलग  हटने  का  कोई  सवाल  नहीं  है  ।

 भारतीय  राष्ट्रीय  वल  पर  इस  तरह  का  कोई  प्रतिबंध  नहीं  है  कि  वह  किसी  सेवारत

 न्यायाधीश  को  नामजद  करे  या  सेवानिवृत्त  को  ।

 मारतोय  क्षांति  सेवा  को  बापसो

 रु  3974.  झरी  ई०  श्ग्यपु  रेड्डी  :

 कया  विवेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  ने  हाल  ही  में  श्रीलंका  से  भारतीय  शांति  सेना  की  दो  और  बटालियनें  वापस

 बुला  ली  और

 श्रीलंका  में  3।  1989  को  भारतीय  शांति  सेना  के  जवानों  की  कुल  संझया  कितनी

 होगी  ?

 विदेद  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटबर  :  जी  हां  ।

 करीब  50,000

 पांचवां  झिला  सर्वेक्षण

 3975.  श्री  भव्वेश्यर  तांती  :

 श्री  लक्ष्मण  मलिक  :

 श्रोमतो  बसवराजेद व  रो  :

 क्या  सासव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  शैक्षणिक  अनुसंधान  प्रशिक्षण  परिषद्‌  द्वारा  पांचवां  शिक्षा  सर्वेक्षण  पूरा  कर
 लिया  गया  और

 यदि  तो  सर्वेक्षण  के  निष्कर्ष  क्‍या  हैं  ?

 मातव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  बजिमाभों  में  राज्य  मंत्री  एल०पो ०
 :  और  हां  ।  पांचवें  अखिल  भारतीय  शैक्षणिक  सर्वेक्षण  से  संबंधित  आ|  कड़े  सभी

 राण्यों  और  संघ  मासित  क्षेत्रों  से एकत्र  किए  गए  इसमें  देश  में  मान्यता  प्राप्त  शेक्षणिक  संस्थाओं
 )  माध्य  मिक  स्तर  तक  )  की  संख्या  के  संबंध  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में शैक्षणिक  प्

 स्कूल  शिक्षा  के  विभिन्‍न  स्तरों  पर  रकलों  में  शिक्षकों  से  संबंधित  स्कूलों  में  उपलब्ध
 सुविधाओं  ओर  सहायक  सेवाएं  तथा  उनमें  चल  रही  प्रेरणादायक  योजनाभों  से  संबंधित  सूचना  निहित
 है  ।  इसके  प्रमुख  निष्कर्ष  इस  प्रकार  है  :--
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 1.  शाखिला

 (1)  कुल  दाखिला  8,66,83,289

 (2)  लड़कियों का  कुल  दाखिला  3,56,76,663

 2.  कक्षाएं  6-8

 (1)  कुल  दाखिला  2,72,00,656

 (2)  लड़कियों का  कुल  दाखिला  96,42,537

 3.  कक्षाएं  9  भौर  10

 (1)  कुल  दाखिला  1,14,74,962

 (2)  लड़कियों का  कुल  दाखिला  36,42,267

 4.  कक्षाएं  11  धौर  12:

 (1)  कुल  वाखिला  34,40,863

 (2)  लड़कियों  का  कुल  दाखिला  2

 5. झमुसूचित  श्रातियों  का  दाखिला

 (2)  कक्लाएं  40,64,405

 (2)  कक्षाएं  40,64,405

 (3)  कक्षाएं  9  और  12  3,94,023

 (4)  कक्षाएं  और  दालिला  3,94,023

 6.  ध्रमुसुचित  जनजातियों  का  वालिला

 (2)  कक्षाएं  6--8  69,95,848

 (2)  कक्ाएं  6--8  4,92,708 2

 (3)  कक्काएं  9  और  12  4,92,708

 (4)  कक्षाएं
 agar  ओर  9  753

 7.  कुख  लासांकन  धमपात

 फक्षाएं  ।-  5  93.63

 (2)
 कक्षाएं

 6-8

 पढ़ाई  बीच में  छोड़  थाने  वालों  की  दर

 पांचवें
 अखिल  भारतीय  शक्षिक  सर्वेक्षण  में  यह  बताया गया  है  कि  वर्ष  1986  में  कक्षा  !  में

 दाखिले
 की

 प्रतिशतता
 के  रूप

 में  कक्षा  5  में  दाविला  49.28%  वर्ष  1986  में  कक्षा  ।  में  दालिले

 48



 9  1911  लिखित  उत्तर

 की  प्रतिशतता  के  रूप  में  कक्षा  8  में  दाखिला  31.11  प्रतिशत

 सकल  मवत

 प्राइमरी  सरूलों  को  प्रतिशतता

 (1)  बिना  भवन  के  स्थान/तम्बुओं/फूस  की  झोपड़ियों  में  )  13.50

 (2)  कच्चे  भवनों  सहित  13.75

 (3)  पक्‍के/आंशिक  रूप  से  पक्के  भवतों  में  72.75

 स्कूल  स्तरों  पर  महिला  शिक्षा  को  प्रतिशतता

 (1)  प्राइमरी  स्तर  30.56

 -  (2)  अपरप्राइमरी  स्तर  32.19

 (3)  माध्यमिक  स्तर  28.12

 (4)  उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  29.33

 स्कूलों  में  सुख  सुधियाएं  गिक  सुविधाएं

 स्कूलों  में  श्लेल  मेदानों  की  सुविधाओं  की  उपलब्धता

 (1)  खेल  के  मैदानों  की  सुविधा  वाले  प्राइमरी  स्कूल  3,08,260

 (2)  खेल  के  मंदानों  की  सुविधा  वाले  अपरप्राइमरी  स्कूल  1,03,203

 (3)  खेल  के  मैदानों  की  सुविधा  वाले  माध्यमिक  स्कूल  45,021

 (4)  खेल  के  मेदानों  की.सुविधा  वाले  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूल  13,940

 स्ड्ल

 (1)  स्कूलों  की  कुल  संध्या  7,35,785

 (2)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्कूल  6,34,719

 बर्थ  19 78---86  तक  को  भ्रवधि  के  दोरान  दाखिले  की  प्रतिक्षतता  में  बृद्ध

 कक्षाएं

 (1)  कुल  दाखिला
 तथा  ग्रामीण )

 26.36

 (2)  कुल  दाखिला  28.63

 कक्षाएं  6--8

 (1)  कुल  दाखिला  तथा
 51.46

 (2)  ग्रामीग  कुल  दाबिला  62  36
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 कक्षाएं  9  और  ;0

 $$$ तन  *  जान

 कुल  दाखिला  और  63.03

 (2)  कुल  दाखिला  ६६,  +  80.81

 कक्षाएं  ।]  धोर  12  ।

 (4)  कुल  दाखिला  और  ग्रामीण  )
 ,  87.66

 (2)  कुल  दाखिला  ]  127.49

 झनुसूचित  जातियों  का  दाखिला  ),.  +

 :  (1)  कक्षाएं  1--5  48.81

 (2)  कक्षाएं  6--8
 »..  101.97

 (3)  कक्षाएं  9  और  10  120.73

 (4)  कक्षाएं  1  और  12  133.00

 झनमसूचित  जनजातियों  का  दाखिला  es  हरा  55

 (1)  कक्षाएं  ।  --5  |  6235  35

 कक्षाएं  6  -  8  पल  126  21

 (3)  कक्षाएं  9  और  10  '  124.40

 (4)  कक्षाएं  ]।  और  12  185.19

 प्रहणदाब!द-बड़ोवरा  एक्सप्रेस  भार्ग

 3977.  भ्री  रणजोस सिह  गायकवाड़  :
 ध्

 क्या  जल-भूतल  प१रिश्हन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अहमदाबाद-बड़ोदरा  एक्सप्रेस  मार्ग  का  निर्माण  कार्य  पिछले  एक  वर्ष  से  रुका

 पड़ा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 यदि  तो  उक्‍्स  परियोजना  के  लिए  भाबंटित  घनराशि  की
 तुलना  में  वर्ष

 1988  के

 दोरान किए  गए  व्यय  का  ब्यौरा  क्या  ,  है  और  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  की  तुलना  में  31
 1988  तक  कुल  कितनी  घनराशि  भ्यय  की  और  ''

 उक्त  परियोजना  को  कब  तक  पुरा  किया  जाने  का  लक्ष्य  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रालेश  :

 प्रश्न  नहीं
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 1988-89  में  25.55  करोड़  रुपए  कै
 आवंटन  में

 से
 1.1.1985  से  3..:  :.88  तक

 10.10  करोड़  रुपये  खर्च  किए  जा  चुके  हैं  ।  137.20  करोड़  ६०  की  संस्वीकृत  लागत  में  से

 1989  तक  37.65  करोड़  २०  का  संचित  खर्च  किया जा  चुका  है  ।

 परियोजना  पूरी  होने  की  लक्षित  तारीख  1992
 ह

 कपास  को  खेती

 3978.  श्री  विजय  एन०  पादिल  :

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कपास  को  खेती  कितने  भू-क्षेत्र  में  होती

 क्‍या  अगले  दस  वर्षों  के  दोरान  कपास  का  खेती  क्षेत्र  बढ़ाए  जाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  राज्यवार  कितनी  हैक्टेयर  भूमि  में  कपास  की  खेती  की  जाएगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  श्लौर  सहकारितर  बिभाग  में  राज्य  मंत्रो  श्याम  साख  :
 विंवरण  संलग्न  है  ।

 और  आने  वाले  वर्षों  में  कपास  के  तहत  क्षेत्र  में  बुद्धि  करने  का फिलहाल कोई
 प्रस्ताव  नहीं  उत्पादकता  में  सुधार  करने  पर  मुख्य  रूप  से  बल  दिया  गया  अतिरिक्त
 सिंचाई  सुविधाओं  में  वृद्धि  होने  से  कपास  के  क्षेत्र  में  मामूलो  वृद्धि  हो  सकती  यह  बात  की
 सम्भाष्य  क्षमता  ओर  इसके  आर्थिक  प्रतिफल  पर  निर्भर  होगी  ।

 जिधरण

 कपास  क्षी  खेतो  के  तहत  राज्यवार  क्षेत्र

 हजार  हैक्टेयर  में )

 ऋ  सं०॒  राज्य  1985-86  1986-87 |  1987-88

 2  3  i  भा  94  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  619.7  41100  567.7

 2...  अरुणाचल  प्रदेश  04°  :
 '

 0.4  0.4

 3.  असम  35:  3.0  ©  i:  2.9

 4.  बिहार  0.3  0.3  0.5

 5...  गुजरात  1404.0  1366.2  718.7

 6...  हरियाणा  344.0  379.0  417.0
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 2  3  4  5

 7  हिमाचल  प्रदेश  0.3  0.3  ;  0.2

 8  जम्मू  व  कश्मीर  0.4  0.3  0.2

 9  कर्नाटक  674.4  414.2  489.8

 10  केरल  6.0  5.8  5.7

 11  मध्य  प्रदेश  535.9  522.7  517.0

 12  महा  राष्ट्र  2753.0  26  92.6  2517.7

 13...  मणिपुर  0.1  0.1  0.1

 14  मेधालय  8.0  6.9  6.9

 15.  मिजो  रम  1.0  1.2  1.2

 16  उड़ीसा  3.2  2.5  3.3

 17...  पंजाब  559.6  567.0  620.0

 18...  राजस्थान  333.1  364.5  343.9

 19.  तमिलनाडु  254.3  185.7  238.4

 20...  त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश  28.3

 2?...  पश्चिम  बंगाल  0.3  0.3

 23...  प्राण्डिचेरी  0.5

 अखिल  भारत  7532.  6948.0  6470.5

 दिल्‍ली  बुश्ण  योजना  के  दूध  के  भल्य  में  बढ़ि

 3979.  थी  शुरूदास  काभत  :

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ते  हाल  ही  में  दिल्ली  वुग्ध  योजना  के  दूध  के  मुल्य  में  वृद्धि  की

 और

 यदि  तो  प्रत्येक  बस्तु  के  मूल्य  में  कितनी  वृद्धि  की  गई  है  और  इसके  क्‍या  कारण
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 कृषि  मंत्रालय  में  कृछि  श्लोर सहकारिता थिमाण  में  राज्य  अंत्री  इ्याम  लाल  : इयास  खाल  :

 ओर  दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  घी  भोर  मक्खन  के  बिक्री  मूल्य  नीचे दिए  गए  ब्यौरे के
 सार  संशोधित किये  ग्रए  ये

 दुग्ध  उत्पाद  का  नाम
 __ ब्िक्रीमृल्य _

 सं०  21.12.88  18.3.89
 से  लागू  से  लागू

 1.  थी

 1.  कि०  ग्रा०  )  64.00  61.00

 1.  कि०  ग्रा०  )  68.00  65.00

 2  कि०  ग्रा०  135.00  129.00

 2.  मक्खन

 नमक  युक्‍त

 100  ग्रा०  6.00  वही  मूल्य

 500  ग्रा०  29.00

 सफेद

 500  ग्रा०  30.00  शवैव --
 दिल्‍ली  वुग्ध  योजना  के  घी  ओर  मक्खन  के  बिक्री  मूल्य  उत्पादन  की  लागत  भौर  इसी  प्रकार  के

 उत्पादों  के  प्रचलित  बाजार  मूल्यों  के  आधार  पर  निर्धारित  किये  जाते

 केरल  में  विध्वविद्यालयों  प्लोर  कालेखों  को  विश्यविशज्ञालय

 प्रमुदान  प्रायोग  को  सहायता

 3980.  प्रो०  के०  थी०  बासस  :

 क्या  मास  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  केरल  के  कालेजों  ओर
 विश्वविद्यालयों  को  कितनी  सहायता  दी  और

 क्या  प्रदान  की  गई  सहायता  का  समुचित  उपयोग  किया  गया  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  झ्लिक्षा  तथा  संस्कृति  विभायों  में  राश्य  भंत्रो  एल०
 बवी०  :  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  उक्त  उल्लिखित
 अनुवानों

 के  विस्तृत  परीक्षित  लेखे
 और  उपयोगिता  प्रमाण  पत्र  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुए  संबंधित  विश्वविद्यालय  द्वारा
 प्राप्त  किए  गए  पिछले  अनुदानों  के  संबंध  में  किये  गये  खर्च  की  प्रगति  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  पश्चात्‌  ही
 अनुदान  की  अगली  किस्त  जारी  करता
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 उड़ोसा में  गांधों को  पकको  सशक  से  जोड़ना

 3981.  श्री  जगन्ताथ  पटनायक  :

 क्या  छुषि  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  राज्य  में  अब  तक  कितने  गांवों  को  पक्की  सड़क  से  जोड़ा  गया  और

 उडीसा  राज्य  के  कालाहान्डी  ज॑से  पिछड़े  जिलों  में  सक्तिय  रुप  से  विकास  कार्य  न  करने

 के  क्या  कारण  हैं  ?

 :  कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  धंत्रो  जनादंत  पुआरी  )  :  और
 राज्य  सरकार  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 दिल्‍ली  में  सरकारी  धोर  सरकारी  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  में  उर्दू  को  पढ़ाई

 3982.  भरी  राज  कुमार  राय  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  सरकारी  ओर  सरकारी  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  में  उदू  माषा  की  पढ़ाई  के  लिए
 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  उदू  अध्यापकों  के  कितने  पद  सूजित  किए  गए  और

 कितने  पद  रिक्त  पढ़ें  हुए  हैं  ?

 सानव  संसाध८्न  विकास  मंत्रालय  सें  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  एल०पो०
 :  दिल्ली  प्रशासंन  सरकांरी  तथा  सरकारी  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  में  उद्दू  के  शिक्षण की

 सुविधा  प्रदान  करता  है  बशर्ते  कि  इस  प्रयोजन  के  लिए  निर्धारित  प्रत्येक  कक्षा  में  कम  से  कम  छात्रों  को

 संख्या  6  हो  ।

 सूचना  एकत्र  की  रही  है  और  इसे  सभा  पटल  पर  रश्व  दिया

 पी०  जी०  टी०  स्तर  का  एक  पद  क्षोर  टी०  जी०  टी०  के  4  पद  रिक्त  पड़े  हुए

 राष्ट्रीय  कृषि  ध्रौर  प्रामोथ  विकास  बेंक  झौर  राश्ट्रीय  सहकारो  विकास  विगम

 हारा  खाद्य  प्रसंस्करण  १रियोजनाझों  के  लिए  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 3983.  थी  ठो०बो०  चयाशेलरप्पा  :

 भी  एस०बो०  :

 झोसतो  असबराजेश्थरो  :

 कया  खाद  प्रशंस्क रण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  और  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास

 सी०  डी०  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थापित  की  जाने  वाली  खाद्य  प्रसंस्करण  परियोजनाओं  का

 वित्त-पोषण  करने  के  लिए  सहमत  हो  गए
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 कण  .

 यदि  तो  कया  राष्ट्रीय  कृषि  जौर  ग्रामीण  विकास  बंक  और  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास
 निगम  की  सहायता  प्राप्त  करने  के लिए  कोई  ठोस  प्रस्ताव  तेयार  किए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  परियोजनाओं  को  किन-किन  क्षेत्रों  में

 स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  और

 इन  परियोजनाओं  को  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ओर  राष्ट्रीय  सहकारी
 विकास  निणम  द्वारा  कितनी  वित्तीय  सहायता  विये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 सादय  प्रशंसक रण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदीदा  टाईटलर  )  :  राष्ट्रीय  कृषि
 ओर  ग्रामीण  विकास  बैंक  तथा  राष्ट्रीय  सहुकारी  विकास  निगम  ने  सूचित  किया  है  मास
 प्रसंस्क रण  परियोजनाओं  प्रसंस्क रण  परियोजनाओं  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  की  योजनए्रं
 हैं  ।

 ह

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  ने  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बैंक  तथा  राष्ट्रीय
 सहकारी  विकास  निग्रम  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  प्रस्त॥व  तेयार  नहीं  किए

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 फंजाबाद  बाइपास

 ]
 3985-  थो  निर्मल  खब्नी  :

 क्या  जल-भतल  परिवबहल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  28  पर  फैजाबाद  बाइपास  के  निर्माण-कार्य  का  प्रथम  चरण

 पूरा  हो  गया

 इस  परियोजना  के  द्वितीय  चरण  हेतु  कितनी  धन  राशि  स्वीकृत  की  गई  और

 इस  धनराशि  से  किये  जाने  वाले  कार्यों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 छल-भूतल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :

 दूसरे  चरण  के  लिए  कोई  धन  राशि  स्वीकृत  नहीं  की  गई  है

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 एम्र०  बी०  प्रनास्तासिस  नामक  जहाज  में  मारतोयथ  चालक  वस  के  सदस्य

 3986.  भो  सोसलीमाई  शासर  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  वाणि्य  पोत  परिवहन  नहीं  की  धारा  एम० बी० प्रमास्तासिस नामक जहाज में मारतोय चालक वस के  और  के
 धानों  और  अन्तर्राष्ट्रीय  अभिसमयों  के  अन्तगंत  पनामा  के  एक  पंजीकृत  जहाज  एम  ०  बी०  अनास्तासिस
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 में  भारतीय  चालक  दल  का  कोई  सदस्य  नियुक्त  किया  गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ठारीक्षों  सहित  अ्यौरा  क्या

 क्‍या  एम०वी  ०  अमास्तासिस  जहाजक्क्के  चालक  वस  के  साथ  किया  ग्रभा  समझौता  पत्तन
 अधिकारी  शिपिंग  मास्टर  के  पास  जमा  किया  गया

 यदि  तो  इस  के  क्‍या  कारण

 (2)  क्‍या  चालक  दल  के  सभी  सदस्यों  को  वाणिज्य  पोत  परिवहन  1958  के
 प्रावधानों  और  अन्तर्राष्ट्रीय  अधिसमयों  के  अनुसार  कार्य  क्रम  किया  गया

 यवि  तो  तत्संबंधी  श्यौरा  क्या

 नोबहन  महानिदेशक  ब्रम्बई  ने  च्राकक  दल  द्वारा  अपने  सरकारी  कार्यों  को  पूरा  करने  के
 सम्बन्ध  में  की  गई  शिकायतों  को  दूर  करने  के  झ्लिए  क्या  कदम  उठाए  और

 एम०  थी०  अनास्तासिस  के  चालक  दल  को  न्याय  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाये  जाने
 वाले  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राक््य  मंत्री  राजेश  :  और  सर्वश्री
 एस०  एम०  रिवेलो  और  एम०  आर०  कार्सियेरो  नामक  दो  भारतीय  अधिकारी  एम०  वी०  एनेस्थेसिस
 प्र  24.10.1980  को  मास्टर  ओर  चीफ  आफिसर  के  रूप  में  नियुक्त  हुए  |  एम०  वी०  एनेस्थेसिस

 पनामी  ध्वज  के  तहत  पंजीकृत  है  और  दो  भारतीय  अधिकारी  गैर-भारतीय  करार  शर्त  जहाज  पर
 नियुक्त  इस  पर  वाणिज्य  प्ोत  प्रिदृइन  अधिनियम  को  धारा  102  और  116  के  उप्धंप्र  नहीं
 लागू  होते

 और  उपरोक्त  करार  छर्तें  प्रारम्भ  में  नौवहन  कालीकट  के  पास  जमा  थी

 किन्तु  उसे  यह  पता  लगाने  के  बाद  वापस  ले  सी  गई  कि  यह  नौवहन  मास्टर के  क्षेत्राधिकार में
 नहीं  है  ।

 (8)  से  प्रभावित  भारतीय  कर्मी  सदस्यों  को  यह  सलाह  दी  ग्रई  कि  यह  नौवहन
 निदेशक के  क्षेत्राधिकार  में  नहीं  प्रभावित  पाटियां  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  गई  जिसने
 26.2.1985  5  को  अपना  अंतिम  तिणंग्र  दिया  ।  उपरोक्त  फंसले  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  सरकार  द्वारा
 आगे की  कार्रवाई  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 '  एककों  में  हकेदारों  के  भभिक

 3987,  भ्रो  नारा्सन-कोबे  :

 थी  इनालजोत  पुप्स  :

 क्या  इस्पात  झोर  ह्लास  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 इंडियन  आयुरत  स्टील  कसपती  के  बनंपुर  और  कुल्टी  स्थित  कारणानों  में  कितमे
 ठेका  श्रमिक  काय  कर  रहे  हैं  तथा  ठेकेदा  र-फर्मों  का  ब्यौरा  क्‍या

 के  बनेपूर  ओर  कुलटी  स्थित  एककों  में  ऐसे  श्रमिक  कित-किन

 शा
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 विभागों  में  कार्यरत

 इन  दो  एककों  में  कितमे  व्यक्षितयों  के  फालतु  झोने  की  संभावना

 क्या  इन  श्रमिकों  को  एक  विभाग  से  दूसरे  विभाग  में  र्थ।नास्तरित  क्षर  दिया  जाता  है
 अथवा  करने  का  विधार  और

 ()  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  झौर  सात  संत्रो  एम०  एल०  27  1989  की  स्थिति  के

 अनुसार  के  बनंपुर  और  कुल्टी  स्थित  कारखातों  में  कार्य  कर  रहे  ठेका  श्रमिकों  तथा
 फर्मों  का  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  :--

 ठेका  अमिकों  की  ठेकेदार-फर्मो को

 संख्या  संख्या

 बनेपुर  कारखाना

 .
 3732  75

 फछुल्टी  कारखाना  792  44

 जिन  विभागों/शॉप्स में  वे  कार्य  कर  रहे  हैं  उनका  ब्यौरा  निम्तानुसार  है  :--

 बनेंपुर  कारखाने  के  विभाग/शॉप्स

 1.  कोक  ओवन्स  14.  स्क्रीप  एण्ड  साल्वेज

 2.  ब्लास्ट  फर्नेस  15.  ट्रेनिंग
 ह॒

 3.
 मैल्टिग  ज्ञाप  16.  कांट्रैक्ट  सेल

 4.  पावर  इंजीनिर्यारिंग  17.  केपिटल  रिपेय्स

 5.  मेकेनिकल  हन्जीनियरिंग  18.  लेबोरेद्री

 6.  परमामेंट  वे
 19.  स्लैग  ग्रेन्युलेशन

 7.  सिविल  मेंटीनेंस  20.  शीट  मिल्स
 8.  स्ट्रक्चरल  इंजीनियरिंग  21.  रोलिंग  मिल्‍्स

 9.  ट्रैफिक  22.  इलेक्ट्रिक  मैंटीनेंस

 10.  रॉ  मेटरियल्स  हैण्डलिग  23.  प्रोजेक्ट

 11.  स्टोस  24.  डिस्पोजल  )
 रिफ्रेक्टरी  25.  रिफ्रैक्टरी  )

 इंजीनियरी एण्ड इकॉनामी 26. प्रोजेक्ट
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 हुस्‍्टी  कारखाने  के  विभाग/शॉप्स

 1.  जनरल  कास्टिंग  शाप  iO:  मेटलजिकल

 2.  हाट  मेटल  फाउंडरो  11.  ट्रैफिक

 3.  गान  फेरस  फाउंडी  12.  साल्वेज

 4  फाउन्ड्री  सविसेज  13.  मैटीरियल्स

 $.  टोल  फाउन्डी  14.  सिविल  इंजोनिर्यारिम

 6.
 लाइट  कास्टिग्स  15.  इलेक्ट्रोकल

 7.
 हपन  पाइप

 प्लांट
 नं०

 1  16.  पर्सोनल

 8.  स्पन  पाइप  प्लांट  नं  ०  2  17.  मैकेनिकल

 9.  स्पन  पाई  प्लांट नं०  3

 (7)  कधिशेष  किए  जाने  वाले  सम्भावित  ठेका-अभिकों  को  संख्या  का आकलन  नहीं  किया

 नया  है  ।

 अधिशेष  ठे  का-श्र  मिकों  को  एक  विभाग  से  दूसरे  विभाग  में  स्थानास्तरित  करने  की

 हाल  कोएं  योजना  नहीं

 ($)  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ज्रिवेशाम  में  विश्वविद्यालय  स्थायत्तता  सम्बस्धो  गोध्ठो

 3988.  श्री  क्षांतिलाल  पटेल  :

 झोमतो  बसवराजेश्व रो  :

 थो  जो  ०  एत०  बासब  राजू  :

 क्या  भालव  संसाधन  घिकास  मर्जी  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  त्रिवेन्द्रम  में  हाल  ही  में  विश्वविद्यालय  स्वायत्तता  के  बारे  में  योष्ठी  आयोजित  की

 शई

 क्‍या  देशभर  के  विद्यात  शिक्षातिदों  ने  इस  गोष्ठी  में  भाग  लिया  और

 यवि  तो  इसमें  की  मई  चर्चा  का  व्योरा  क्‍या  है  ?

 पातव  सं  साधत  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  हंरकृति  विभागों  में  राज्य  भंघी  एल०
 पो०  :  से  प्रेस  में  कुछ  रिपोर्ट  छपी  हैं  कि  त्रिवेख्रम  नागरिक  मंतर  दा
 लब  स्वायत्तता  और  सम्बन्धित  मामलोंਂ  पर  एक  सेमिनार  आयोजित  किया  गया  था  तथा  ह#ुछ  प्रमूध्च
 शिक्षाविदों  ते  इसमें  भाग  लिया  था  ।  परस्तु  शिक्षा  विभाग  को  सेमिनार  की  करवाई  या  सेमिनार  में  की

 बई  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  विवरण  प्राप्त  नहीं  हुआ
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 भारत  से  बाहर  बंकर  मरथाने  पर  ख्च  को  गई  विदेशी  मुद्रा

 :989.  श्री  हरोक्ष  रावत  :

 क्या  कल-भतल  परिवहुम  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  भारतीय  नौवहन  कम्पनी  द्वारा  भारत  से  बाहर  बंकर  टंकी )  भस्‍्वाने।पर

 खर्च  की  गई  विदेशी  मुद्रा  का  ब्योरा  कया
 ॥॒

 इस  प्रकार  से  विदेशी  मुद्रा  देश  से  बाहर  भेजे  जाने  से  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा

 रहे

 क्‍या  पश्चिम  तट  स्थित  फ्तनों  पर  भारतीय  बंकरों  में  तेल  भरवाने  के  लिए  प्रोरसॉहन  देने
 की  कोई  व्यवस्था  की  जा  रही  है  जिससे  विदेशों  मुद्रा  की बचत  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योराक्‍्याहै  और  इस  सम्बन्ध  में  भविष्य  के  लिए  कौन-सी

 योजना  बनाई  गई  है  ?

 शल-भूतल  परिवहन  संब्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  जोर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 केरल  में  खेल  परियोजनाप्रों  की  स्थापना

 3990.  क्री  वक्‍कस  पुरुधोलमन  :

 क्‍या  स्ानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  केन्द्रीय  सरकार  की  सहायता  से  कोन-कौन-सो  खेल  परियोजनाओं  की  स्थापना

 की  जा  रही

 इनको  स्थापना  किन-किन  स्थानों  पर  की  जा  रही  है  और  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए
 कितनी  धनराशि  स्वीकृत  को  गई  और

 क्‍या  इनके  निर्घारित  समय  के  अन्दर  पूरी  हो  जामे  की  सम्भावना  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंलाल्व  में  युथाकार्श  सौर  खैलतथा  महिला  भोर  बील  विकास
 विभाशों  में  राज्य  मंत्रो  मारप्रेट  :  और  अपने-अपने  सम्बन्धित  क्षेत्रों  में
 खेलों  के  विकास  की  मुख्य  जिम्मेदारी  राज्य  सरकांरों  की  केन्द्रीय  सरकार  की  भूमिका  विभिन्‍न
 योजनाओं  के  अन्तर्गत  वित्तीय  सहायता  देकर  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  में  सहायता  करने  तक  ही
 सीमित

 केरल  सहित  राज्य  सरकारों  से  व्यवह्वायं  प्रस्ताव  प्राप्त  होमे  परियोजना  से  परियोजना  के
 आधार  पर  स्वोकार्य  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  वर्ष  1986-87,  1987-88  और
 1988-89  के  दोरान  खेल  अवस्थापन  के  सुजन  के  लिए  केरल  सरकार  की  97

 नाओं  में  सहायता  की  गई  थी  ।  स्वीकृत  केन्द्रीय  सहायता  की  राशि  और  प्रत्येक  मामले  में  दी  गई

 सहायता  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये

 परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  की  जिम्मेदारी  केरल  सरकार  की  इसलिए हम  कह
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 नहीं  सकते  कि  ये  निर्धारित  समय  के  अन्दर  पूरी  हो

 1.  सी०  एन०  जिवेन्द्रम
 2.  सैंट  मेरी  हाई  स्कूल  में

 जिला  इड्क्‍्को  ।

 अश्लीया  पंचायत  में  मिनी
 जिला  कोझीकोड़

 3

 4.  पुल्न्ूर  पेरियार  पंचायत  में  मिनी
 जिला  कास  रगोड़

 5.  सैंट  थोमस  यू०  पी०  हाई  स्कूल  में  मिनी  स्टेडियम
 के  जिला  पालघाट

 6.  सैंट  चर्च  राजकीय  हायर  सेकेण्डरी  स्कूल  के  लिए
 मिनी  जिला  कोटट्यम

 7.  सैंट  अगस्टाईन  हाई  सकल  में
 नेल्ली  जिला  कन्‍्नोर

 8.  सेंट  चर्च  हाई  स्कूल  में
 जिला  हृदृक्की

 9.  सैंट  जोसफ  हाई  स्कूल  में
 जिला  कन्नौर

 10.  दीपा  हाई  सकल  में
 जिला  हृटूक्की

 11.  मलोम  गांव  में  स्टेडियम
 होशउगं  जिंला  कासरगोड  पाथनमथीट्टा

 12.  एन०  एस०  एस०  हाई  स्कूल  में
 !  थाडीयू  जिला  पाथनमथीटटा

 13.  देवा  मथ  हाई  स्कूल  में  इनडोर

 विवरण

 स्वीकृत  दी  गई  राशि

 3  4

 लाखों  में  )

 5०00  $5.00

 0.46  0.48

 0.50  0.25

 1.36  0.68

 0.48  0.48

 182  0.91

 1.20  0.60

 1.80  0.90

 0.50  0.25

 0.60  0.30

 0.50  0.25

 0.85  0.43

 2.00  2.00 जिला  कल्नौर
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 लिखित  उत्तरे

 2
 किक  वीक  शीलली  लकी  का  कल  लकी  अबकी  कक  बल कु

 15.  माडवी  प्रियादशिनी  यू  ०  पी०  स्कूल  में  इम्डोर

 20.

 माडवी  जिला  कन्‍्नौर

 श्री  छेत्तुर  संकरन  नायर  मेमोरियल  ट्रस्ट  में
 इम्डोर  जिला  पालधाट

 सैंट  मेरी  हाई  स्कूल  में  मिनी  स्टेडियम  का  सुधार
 जिला  कोझ्नीकोड़

 मौहम्मद  अली  जोहर  हाई  स्कूल  में
 जिला  कोशीकोड

 .  सैंट  सोबासटीन  हाई  स्कूल  में
 जिला  इनकुलम

 माथनगर  इंग्लिश  मिड़ियम  स्कूल  में  खेल
 जिला  कोचीन

 खेल  केन्द्र  जोसफ  यू०  पी०  में  मिनी
 को  जिला  ह॒दुक्‍्की

 सैट  योमस  हाई  स्कूल  में  खेल  मंवान
 जिला  हदुक्की

 .  छपरापोरडबा  हाह  स्कूल  में  मिनी  स्टेडियम
 जिला  कन्नौर

 23.  कृवापल्ली  में  मिनी  स्टेडियम
 सैंट  जोसफ  हाई  जिला  कोटटबम

 24.  सैंट  जोसफ  हाई  सकल  में  खेल
 रायपड  जिला  कोदूटयम

 »  सेंट  एंथोनी  हाई  स्कूल  में  वास्केट  बालकोर्ट
 जिला  कालीकट

 .  सैंट  जौन  हाई  सकल  में  खेल
 जिला  ऐल्लेपी

 हाई  सकल  में  खेल
 मनीया  जिला  पायनमथीटटा

 28.  सेंट  मेरो  हाई  स्कूल  में  खेल
 जिला  इतुक्‍्की

 1,00

 0.50

 0.50

 30  1989

 1.25

 0.67

 1.40

 0.68

 0.50

 0.50

 2.60

 0.54

 0.50

 0.25

 0.50

 0.50

 0.50
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 29.  सैंट  सबाशन  यू  पी०  स्कूल  में  खेल

 30.

 31.

 34.

 36.

 37.

 38.

 जिला  इदुक्की

 सैंट  मेरी  हाई  स्कूल  में  खेल
 जिला  कोट्टयम

 राजकीय  हाई  स्कूल  में  खेल  मेदान

 जिला  कोट्टयम

 ,  किसेंट  हाई  सकल  में  खेल  मेदान
 जिला  मालापुरम

 .  विद्या  भवन  मंदिर  में  खेल  मेदान
 ओर  अन्य
 जिला  कोंचीन

 विद्या  भवन  मंदिर  में  खेल  मैदान
 और  अन्य
 जिला  इर्नाकुलम

 »  बालिकाओं  के  लिए  अवर  लेडी  मर्सी  हाई
 स्‍कूल  के  लिए  खेल  पुथी
 जिला  त्रिवेन्द्रम

 टी०  वी०  जोसफ  मेमोरियल  हाई  स्कूल  के  लिए
 खेल  जिला  इमकरुलम

 सैंट  अगस्टाइन  हाई  स्कूल  में  खेल  मैदान
 जिला  इनाकुलम

 पी०  टी०  चोको  मेमोरियल  हाई  स्कूल  में
 खेल  जिला  कोट्टयम

 .  किलोन  में  इनडोर  शटल  कोक  कोर्ट

 »  मनीयार  हाई  स्कूल  में  तीन  लेल  मैदानों
 का  जिला  कन्तौर

 1.  राजक्रोय  हाई  स्कूल  में  खेल  मेदान  का

 कालावू  जिला  ऐल्लेपी

 42.  पिनाउंगोडे  में  वाईनोड  आरफनेज  हाई  स्कूल  में
 खेल  जिला  वाईनोड

 3  4

 90.50  0.50

 0.50  0.50

 0.50  0.50

 0.50  0.50

 0.38  0.38

 0.18  0.18

 0.50  0.50

 0.50  0.50

 0.50  0.50

 0.50  0.50

 0.50  0.50

 0.50  0.25

 0.50  0-50

 0.50  0.50
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 लिखित  उत्तर

 43.  राजकीय  गनपथ  हाई  स्कूल  में  फुटबाल  मैदान

 47.

 48.

 जिला  कालीकट

 .  बालिका  बी०  बी०  हाई  स्कूल  के  लिए  खेल

 नानगी  रकुमालगा  जिला  ऐल्लेपी

 ,  एस०ए०बी०टी  ०एम०  हाई  सकल  में  खेल

 जिला  कन्नौर

 .  राजकीय  हाई  स्कूल  में
 जिला  पाथनमथीटटा

 सैंट  थोमस  हाई  सकल  में

 कारीकोट्टाका  जिला  कननौर

 वादल  उलूम  हाई  स्कूल  में  फूटबाल
 जिला  मालापुरम

 पालीकाल  पंचायत  में  ए०एम०  हाई  स्कूल  में
 खेंल  जिला  मालापुरम

 करिया र  तेलीचबेरी  तालुक
 जिला  कन्मोर  में  करियाद  नेस्बियार

 हाई  स्कूल  के  मंदान  में  लघु  स्टेडियम

 .  एन०ई०एस०  पुन्नानी
 जिला  मालापुरम  में  जिमनासियम  सहित  स्टेडियम

 .  जे०ज०  मर्फी  हाई  स्कूल  वंदाय
 जिला  कोट्टायम  में  स्टेडियम

 «  एस०एन०  किलान  में

 ट्रेक  का  निर्माण

 सैंट  गम्मास  बालिका  हाई  स्कूल  जिला  मालापुरम  में
 वालीबाल  और  शटल  कोर्ट

 .  सेंट  भेरी  हाई  स्कूल  परियापुरम
 जिला  मालापुरम  में  स्टेडियम

 6.  पथयोली  हाई  सकल  जिला  कोजीकोड
 में  लबु  स्टेडियम

 57.  राजकीय  राष्ट्रीय  हाई

 64

 जिला  त्रिचुर  में  खेल  मेदान

 30  :989

 3  4

 0.50  0.50

 0.38  0.38

 0.50  0.50

 ह

 5.00  5.00

 2.40  1.20

 0.43  0.43

 0.50  0.50

 1.50  0;  4&

 ३३5  0.80

 1.38  1.38

 |

 98.32  0.16

 1.12  1.42  ,.,

 2.50  1.25  ४

 2.60  13Q  |»

 0.50  ०.50
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 58.  कोट्टायम  जिले  में  बास्केटबाल  ओरਂ
 बालीबाल  कोटं  0.50  0.25

 59.  सैंट  सलियस्थियान  हाई  अयारकुनम
 जिला  कोट्टयाम  से  संलग्त  फुटबाल  कोर्ट  1.00  1.00
 सहित  लघु  स्टेडियम

 60.  सेंट  अग्रस्टी  ना  हाई  स्कूल  कह्लो
 जिला  अर्नाकुल्‍लम  में  खेल  मंदान  0.50  0.50

 61.  होली  फेमली  हाई  स्कूल
 जिला  कोटटयाम  में  खेल  मेदान  0.50  0.50

 62.  बिमला  माता  हाई  स्कूल
 जिला  इड्कीं  के  किए  खेल  मैदान  0.50  0.50

 63.  थीट्टरा  हाई  करीभपुझा
 जिला  पालघाट  के  लिए  खेल  मैदान  0.50  0.50

 64.  अराविकाड  उच्च  स्कूल  के  लिए  बास्केटबाल  कोर्ट
 जिला  एलेप्पी  0.50  0.50

 65.  कोलुचेरी  में  कालाचेरी  केन्द्रीय  एल  ०पी०  स्कूल
 के  लिए  कनन्‍नौर  जिला  1.25  0.62

 66.  लिटल  फ्तावर  कालेज  के  परिसर  में  अंतरंग

 जिचुर  जिलो  2.23  2.23

 67.  सैंट  मेरी  उच्च  स्कूल  के  लिए
 जिला  इदुक्‍्की  1.23  0.61

 68.  अदाकोपुधुर  में  खेल  जिला  पालघाट  0.50  0.25

 69.  पेरूम्पादेव  में  बी०वी०जे०एम०  उच्च  स्कूल  के  लिए
 जिला  कन्नौर  1.12  0.56

 70.  सैंट  थॉमस  नगर  मुकोला  में  मारथोम  स्टेडियम
 का  जरिवेन्धम  3.65  3.65

 71.  डॉन  बास्को  स्कूल  में  अतरंग्
 जिला  जिचू  र  5.00  5.00

 72.  सैंट  जोसफ  उच्च  स्कूल  में  कोदानचेरी

 जिला  कोझीकोड  5.00  2.50

 73.  यूल्ोपारांबा  में  स्टेडियम  कोयभ्वतुर  रोड़
 '  ७  जिला  पालपाद  5.00  2.50

 ।



 निधित  उत्तर

 ह
 असर  >>  ee

 74

 75.

 46.

 77

 92.

 66

 2

 मन्यार  उच्च  सकल  में  दो  खेल  मन्‍्यार
 जिला  कनन्‍नौर

 मन्यार  उच्च  सकल  में  खेल
 जिला  पथानिमधिता

 त्रिचुर  में  अतरंग  स्टेडियम

 जलीय  त्रिचुर

 इृदुक्‍की  में  खेल  परिसर

 बहुउद्देश्यीय  अतरंग  कोचीन

 ,  अतरंग  कालीकट

 ,  आउटडोर  कालीकट

 बहु  उह्े  श्यीप  अतरग  त्रिबेन्द्र म

 .  कोथ्रुथी  में  कोचीन

 ,  खेल  जिला  प।थनथीला

 ,  खेल  मंदानों  का  विकास

 (1)  सैंट  पीटरस  कान्वेट  उच्च  स्कूल
 जिला  पालघाट

 (2)  राजकीय  उच्च  जिचर
 (3)  राजकीय  संस्कृत  उच्च  चारमंगलम  हलेप्पी
 (4)  राजकीय  बाल  उश्षच  हरिपद

 जिला  कन्‍नौर
 नी

 जीना

 बज

 5.  वाटर  वर्क्स  ज़िवेन्द्र  म  में  बहुउद्देश्यीय
 इन्हौर  स्टेडियम

 त्रिवेन्द्रम  में  सिथेटिक  ट्रेक

 ,  त्रिवेन्द्र  म  में  बेलोड्न
 9,  खेल  क्यूलन

 .  सेंट  जेवियर  उच्च  हृड्की  में
 मिनी  स्टेडियम

 हरि  श्री  विद्यानिधी

 जिला  त्रिचर  मे  बल  में

 स्क्रेड  हर्ट  उच्च
 जिसा  कनन्‍्तोर  में  स्टेडियम

 3  4
 x

 ।

 4.  0.50

 0.50  0.25

 40.00  37.50
 35.00.  32.50

 500.  500

 5-00  2.30

 5.00  ३-३१
 $00.  3.59

 5.00  2.50
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 12  88  6.44

 1.75...  0.88
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 1  2  ने  4

 93.  हैंट  पीटरस  अंग्रेजी  माध्यम  उच्च

 काडिया  जिला  इनकुलम  में  इनडोर

 स्टेडियम  5.00  2.50

 #9%.  हींट  फ्रेरी  कंण्य
 जिला  मालापुरम  में  स्टेडियम  2.50  2.50

 @3.  सैर  शोॉसिक  उच्च  करीमानो
 जिला  इडक्की  में  खेल  मेंदान  0.50  0.25

 $6.  पालीपारा  उच्च  ज्िवेन्रम  में  खेल  मेदान  0.50  0.25
 है

 87.  सैंट  किम्सेट  अंक्रेज़ो  मकप्म  उच्च
 किला  कोटस्मम  में  खेल  मेंदान  0.50  09.25

 राष्ट्रीय  प्राभोच्  रोजगार  कार्यक्रम  कें  ध्रश्तगंत  उड़ोसा  को  गेह
 धोर  चाबल  का  प्रावंटल

 399]  थभो  बिन्तामणि  जेना  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  वर्ष  1988-89  के  दोरान  उड़ीसा  को

 गेहूं  ओर  कौ  कितनी  कितती  मात्रा  आवंटित  की  गईं

 इस  योजना  के  अस्तगंत  इस  क्व॑  के  दौरान  शूजित  श्रम-दिवसों  की  संख्या  कितनी  और

 (7)  वर्ष  1989-90  के  लिए  नियत  खाधान्न  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 छुषि  भज्ञाल 7  में  उत्मीज  विकास  विमान  में  राज्य  मंत्री  जनाइत  :  राष्ट्रीय
 ब्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  वर्ष  1958-89  के  दौरान  उड़ीसा  को  आवंटित/रिलीज  किए
 जए  गेहूं  और  चावल  की  मात्रा  नीचे  दर्शाम्री  पई.है  :--

 खासान्न  आात्रा

 चावल  7828

 नें
 7827

 जैसा  कि  राज्य  सरफार  द्वारा  सूचित  किया  गया  योजना  के  अन्तर्गत  वर्ष  के  दौरान
 जब  तक  1989  रोजगार  के  123  82  लाख  श्रम  दिन  सुजित  किए  गए

 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  खांद्यान्नों  के  वितरण  को  अब  1.5  किलोग्राम

 ब्रति जार  किम फर  गिवत  कर  €िया  वया  इस  मक्ञार  वर्ष  1989-90  के  दोशान  कार्यक्रम  के

 फराकल राज्य  आरफार  करे  44,500  500  मटरी  ढम  काशास्नों  गेहूं  तथा  आधा  का
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 लिखित  उत्तर  30  1989
 ee  52७  तानजनानाजीनननिन्‍क  हलक

 टन  भिलने  की  सम्भावना

 सेर-सरकारो  क्षेत्र  में  भिनो  सुपर  इस्पात  संयंक्ष  स्थापित  करना

 3992.  भी  मह्बबर  तांती  :

 क्या  इस्पात  भौर  छान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  $

 क्या  गेर-सरकारो  क्षेत्र  के अनेक  एककों  द्वारा  संयुक्त  मिनी  इस्पात  संयंत्र  स्थाप्रित  करने
 के  प्रस्ताव  काफी  समय  से  लम्बित  पड़े  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  और  इन  प्रस्तावों  को  देरी  से  मंज्री  देने  के  क्या
 कारण  हैं  ?  हि

 इस्पात  और  क्षान  मंत्री  एभ०  एल०  :  और  दिनांक  ८9
 1958  के  प्रेत  नोट  संख्या  37  (  सिरीज  )  के  अनुसार  स्पंज  लोहे  पर  आधारित  संयुक्त

 लघु  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  गम  बेल्लित  स्ट्रीपों  के  उत्पादन  के  लिए  अतिरिक्त  क्षमता  बनाने  के  आारे  में
 नीति  की  घोषणा  होने  के  इस  प्रकार  को  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  ओद्योगिक  लाइसेंस देने  के

 लिए  26  आवेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  प्राप्त  हुए  आवेदन-पत्र  आवश्यकतानुसार  पूर्ण  नहीं  मामले
 प्रक्रिया  के  विभिन्‍न  चरणों  में

 झफगानिस्तान  के  विवेश  भंज्ो  का  दौरा

 3993.  श्री  शश्द  विध  :

 क्या  जिवेद्ञ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अफगान  के  विदेश  मंत्री  ने  1989  में  मारत  का  दौरा  किया

 यदि  तो  उनके  साथ  हुई  बातचीत  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 विद्ेक्ष  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नढ॒वर  :  हां  ।

 अफगानिस्तान  की  उभरती  हुई  स्थिति  के  बारे  में  बिस्तार  क्रे  साथ  विकार-विमर्श
 किया  गया  ।  दर  पे

 उड़ीसा  में  मु्गोपालन

 3994.  थी  के०  प्रधानो  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  उड़ीसा  में  मुर्गीपालन  के  लिए  सहायता  देने  का  विचार

 क्या  उड़ीसा  में  चेंगान्न्र  में  केन्द्रीय  सरकार  की  हैः  रियों  के विकास  करने  की  सम्भावना
 और  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  संज्ालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दयाम  लाल  ?

 ग्रामीण  गरीबों  के  साभ  के  लिए  ओर  आदिवासी  मोर  अन्य  दूरस्थ  क्षेत्रों  में  भहिलालों
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 को  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  कराने  के  लिए  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  योजना  के  अन्तर्गत  बंकयार्ड  कुक्कुट

 उल्पादय  एककों  की  स्थापना  के  लिए  1987-88  ओर  1988-89  के  दोरान  उड़ोसा  राज्य  सरकार  को

 1.50  लाख  उपये  और  3.775  लाख  रुपये  फरो  धनराशि  निर्मुक्त  की  गई  1989-90  के

 बोौराम  उपर्युक्त  योजना  के  लिए  आवश्यक  धन  राशि  को  निर्मुक्ति  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  स ेप्रस्ताव

 प्राप्त  होने  पर  विशच्वार  किया

 नहीं  |

 यह  प्रश्न  नहीं

 नई  छिक्षा  नोति  के  ध्ग्तगंत  शिक्षक  संधों  को  भूमिका

 3995.  डा०  सुथीर  राय  :

 क्या  सासथ  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  शिक्षा  नीति  के  अन्तगंत  विद्यालय  शिक्षक  संघों  के  लिए  निर्धारित  की  गई  भूमिका
 का  ब्योरा  क्‍या  ओर

 इसमें  दिए  गए  सुझावों  को  लागू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 मागव  संसाधन  विकास  मंश्ालय  में  जिला  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 वी०  :  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  में  कहा  गया  है  कि  संधों  को  व्यावसायिक
 निष्ठा  को  प्रोत्साहित  करने  शिक्षक  की  गरिमा  को  बढ़ाने  तथा  व्यावसायिक  दुराचार  को  नियंत्रित
 करने  के  लिए  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभ।नी  चाहिए  ।  राष्ट्रीय  स्तर  के  शिक्षक  संघ  शिक्षकों  के  लिए
 सायिक  नीति  विषयक  संहिता  तंयार  कर  सकते  हैं  तथा  इसके  अनुपालन  को  सुनिश्चित  कर  सकते

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंघान  प्रशिक्षण  परिषव  ने  शिक्षकों  के  लिए  एक  व्यावसायिक
 लीति  विषयक  संहिता  तेयार  करने  हेतु  राष्ट्रीय  स्तर  के  शिक्षक  संधों  की  1986  में  एक
 शाला  आयोजित  की  तथा  1988  में  एक  सम्मेलन  आयोजित

 स्कूलों  में  बंदिक  गनित

 3996.  बा०  (०  के०  पहैल  :

 खीमतो  असवराजेश्थरो  :

 क्या  सांसवथ  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कक्‍पा  बेदिक  गणित  पर  हाल  ही  में  भायोजित  एक  गोलमेज  वार्ता  में  छात्रों  मे ंगणित  के

 प्रति  रुचि  पैदा  करने  के  लिए  स्कूलों  में  बेदिक  गणित  पाठ्यक्रम  शुरू  करने  की  सिफारिश  की  गई

 मदि  तो  कया  राष्ट्रीय  शेक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  ५  रिषद्‌  को  पाठ्यक्रम  में  सूत्र
 और  उनके  प्रयोग  का  संबधित  पाठ्यक्रम  के  रूप  में  शामिल  करने  की  सलाह  दी  गई

 इस  संबंध  में  गोलमेज  बैठक  के  दोरान  जिन  मुद्दों  पर  चर्चा  को  गई  और  जो  निर्णय  लिए
 गए  उनका  अ्योरा  क्‍या  भौर
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 इस  संबंध  में  संबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संश्ालय  में  शिक्षा  तथा  संल्कृति  बिमामों  में  राज्य  संत्रो  एज»
 पो०  :  और  राष्ट्रीय  वेद  विद्या  प्रतिष्ठान  द्वारा  22-24  1989  तक
 भायोजित  गोलमेज  चर्चा  में  यह  सुझाव  विया  गया  है  कि  स्कूलों  में  छात्रों  के  प्रयोग  के  लिए  कुछ  सूभों
 और  उनके  अनुप्रयोग  को  संवधंन  सामग्री  के  रूप  में  विकसित  करने  के  लिए  प्रयास  किए  इससे

 यह  सुझ्नाव  भी  दिया  है  कि  रा०  शै०  अ०  एवं  प्र०  प०  स्कूल  शिक्षा  में  इन  पहलुओं  को  शामिल  कर
 सकती  हैं  ।

 और  गौलमेज  की  मुख्य  सिफारिशें  इस  प्रकार  थीं  :  --

 (1)  वंदिक  गणित  में  प्रशिक्षण  कार  क्रम  चलाने  में  रुचि  रखने  वाली  एजेंसियों  को  प्रोत्साहित
 किया  जाना  चांहिए  और  उन्हें  सहायता  दी  जानी

 (2)  प्रतिध्ठान  की  छात्रों  के  लिए  सूत्रों  पर  पुस्तक  अध्यापकों  तथा  अन्य  प्रयोक्ताओं
 को  शिक्षित  करने  तथा  गणितीय  गणना  की  अन्य  पद्धतियों  के  साथ  तुलनात्मक  अध्ययन
 देने  वाली  पुस्तक  लिखने  का  कार  प्रारम्भ  करना

 (3)  जगदुगुरू  शंकराचायं  द्वारा  रचित  गणितਂ  नामक  पुस्तक  में  निहित  विचारों  के
 विकास  उपयुक्त  संगणक  साफ्टवेअर  कार्यक्रमों  में  संगत  विचारों  को  शामिल  करने  और

 सूत्रों  के  आधार  पर  गणितीय  सूत्रों  का  विस्ततर  ओर  विकास  के  लिए  परियोजनाएं
 संस्वीकृत  की  जा  सकती

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  ओर  प्रशिक्षण  परिषद्‌  ने  अनेक  प्राचीन  भारतीय  गणितीय  प्रात्रिधियों

 की  उपयोगिता  को  स्वीकार्य  कर  लिया  है  जो  छात्रों  की  मानसिक  योग्यता  को  प्रोत्साहित  करती

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  विशिष्ट  तंत्रों  और  सामग्रियों
 का

 विकास  कर  रहा  है
 जिनका  स्कूली  परिस्थिति  में  प्रयोग  किमा  जा  सकता

 हिस्बुस्तान  शिपया्ड  लिमिटेड  के  सम्पूर्भ  कार्य-विष्पादन  को  जांच  हेतु  समिति

 3997.  श्रो  भट्टम  श्रोराम  सूर्ति  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  लिमिटेड  के  सर्वांगीण  कायंकरण  की  जांच  करने  के  लिए  गठित  की

 गई  समिति  के  सदस्य  कौन-कोन  से  हैं  तथा  इसके  निर्देश  पद  क्या

 (a)  कया  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  और

 यदि  तो  समिति  के  निष्कर्षों  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 अल-भूतल  परिवहन  भंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  राजेश  :  सरकार  द्वारा

 गठित  उच्च  शक्ित  प्राप्त  समिति  की  घंरचना  निम्नलिशित  है  :  --

 1.  श्री  लथराज  कुमार  अध्यक्ष

 2...  श्री  भार०  गणपति  सदस्प

 १0
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 3.  श्री  एस०  कस्तूरी  सदस्य

 4...  श्री  ए०  बी०  ठाकुर  सदस्य  सच्षिव
 विकास  सलाहकार  बी०

 जल-भूतल  परिहवन  मंत्रालय

 समिति  के  विचाराथ  विषय  नीचे  विए  गए  हैं
 समिति  हमकी  जांच  करेगी  :

 1.  प्रत्येक  जहांज  जो  1981-82  से  यार्ड  में  निर्मित  हुआ  है  और  या  जो  निर्माणाधीन
 के  संदर्भ  में  एच०  एस०  एल०  को  कार्य-निष्पादन

 के  मुकाबले

 2  प्रत्येक  चरण  अवधि  के  दौरान  हरेक  निर्माणाधीन  प्रत्येक  जहाज  के  संदर्भ
 में  लक्ष्य  के  अनुसार  चरणों  की  प्राप्ति  नहीं  करते  के कारण  तथा  उनके  फलस्वरूप
 उत्पादन  लागत  और  माली  हालत  पर

 3  जहाजों  की  डिलीवरी  में  विलम्ब  को  दुष्टिगत  रखते  हुए  मौजूदा  उत्पादन  प्रक्रिया  और
 प्रणालियों  में  प्रक्षेपित  क्षमता  उपयोग  का  औचित्य  या  अन्यथा  स्थिति  असंतुलनों
 यदि  कोई  पता

 4.  क्या  निर्धारित  सीमा  से  अधिक  बेंकों  से उधार  लेना  अपरिहाय॑

 5.  सामग्री  खरीद  ओऔर  शॉप  फ्लोर  में  वास्तविक  उत्पादन  जैसे  विभिन्न
 दन  अन्तर-चरणों  के  बीच  किस  सीमा  तक  योश्रना  ओर  समन्वय  मूल  शिड्यूल  के
 अनुशुफ  ।  यदि  तो  इन  लक्ष्यों  में  तालमेल  महीं  होने  का  क्या  कारण  ऐसी
 गलतियों  के  लिए  किस  सीमा  तक  प्रबंध  असफल  रहा  ओर  असफलता  की
 दारी  निश्चित

 6.  समुचित  क्षमता  उपयोग  के  साथ  शिपयार्ड  की  न्यूनतम  कार्य  पूंजी  क्या  और
 7.  शिपयार्ड  वी  वित्तीय  कठिनाइयों  को  हल  करने  के  लिए  कया  दीधविधि  उपाय  किए

 जाने  की  आवश्यकता

 हां  ।

 समिति  की  सिफारिशों  की  जांच  की  गई  एच०  एल०  एल०  को  उन  सिफारिशों  को

 क्रियान्वित  करने  की  सलाह  दी  गई  है  जो  इसके  दायरे  में  आती  शेष  सिफारिशें  सरकार  के

 घीन

 राष्ट्रीय  महिला  प्रायोप  *  लिफारिज्ों  को  लागू  करता

 3998.  थी  सो०  जंगा  रेडी  :

 क्या  मातसव  संसाधन  विक्तास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  महिला  आयोग  द्वारा  की  गरीब  और  स्वरोजगार  महिलाओं  के  लिए
 एक  ऋण  प्रदान  करने  वासी  जो  कि  स्वयंसेवी  एजेंसियों  से  सम्बद्ध  स्थापित  करने  सम्बन्धी
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 सिफारिश  को  लागू  करने  हेतु  कोई  कदम  उठाए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सासनथ  संसाधन  विकास  मस्त्रालय  में  पुवा  कार्य  शोर  खेल  तथा  महिला  शोर  बाल  विकास
 विमानों  में  राज्य  मण्जी  मारप्रेट  :  और  निध॑न  और  स्व-नियोजित
 लाओं  के  लिए  एक  विशिष्ट  ऋण  सं  था  की  स्थापना  क रने  के  बारे  में  राष्ट्रीय  स्व-नियोजित  महिला  आयोग
 के  प्रतिवेदन  की  जांच  कर  ली  गई  यह  विचार  है  कि  इस  प्रकार  का  संगठन  बिमा  किसी  वि  स्तृत
 आधा  रभूत  ढांचे  जो  दुर्वंह  और  मंहगा  पूरे  देश  में  ऋण  सुव्धिओं  को  जरूरतमंद  भारी  संख्या
 में  निर्धंन  और  गरीब  महिलाओं  तक  नहीं  पहुंच  पाएगा  ।  यह  बेहतर  समझा  गया  कि  ऐसी  महिलाओं
 की  आवश्यकताओं  पर  ध्यान  देने  के  लिए  विशेष  शाखाएं  आदि  खोलकर  मौजूदा  बैंकिंग  पद्धति
 को  प्रयोजनीय  और  सुग्राही  बनाया  जाए  जो  महिलाओं  की  आवश्यकताओं  के  अधिक  अनुरूप  हो  ।

 गांवों  को  बारहसासी  सड़कों  से  जोड़ना

 4000.  श्रौ  बी०  शोसताहीशथर  राव  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 30  1988  की  स्थिति
 के  अनुसार  ऐसे  गांवों  की  पंक्या  कितनी  थी  जिन्हें

 बारहम,सी  सड़कों  से  नहीं  जोहा  गया  और

 वर्ष  1989-90  के  अन्त  तक  कितने  गांवों  को  वारहमासी  सड़कों  से  जोड़ा  जाएगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  ध्रामोण  विकास  बिसाग  में  राज्य  संज्रो  अनार्दम
 1-4-88  को  1000  ओर  उसस्ते  अधिक  आबादी  वाले  गांवों  जिन्हें  बारहमासी  सड़कों  से  जोड़ा  जाना

 की  संख्या  36877

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  1989-90  तक  24338  गांवों  को  खड़कों  से  जोड़े  जाने

 का  प्रस्ताव  है  ।

 को  विस्तार  प्रोजनाएं

 4001.  भरी  गोपाल  कृष्ण  थोटा  :

 झोभतो  असवराजेश्व रो  :

 क्या  कृषि  मंत्री  सह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंडियन  फारमस  फर्टिलाइजर्स  कोपरेटिव  लिमिटेड  की  पैट्रो-रसायन  के
 क्षेत्र  में  अपनी  गतिविधियों  का  विस्तार  करने  की  योजना

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  अन्य  उवं  रक  कम्पनियां  प्रस्तावित  पैट्रोरसायन  परियोजना  में  पूंजी  मिवेश  करने  के
 लिए  सहमत  हो  गई  भर

 क्‍या  सरकार  मे  विस्तार  सम्बन्धी  परियोजना  के  लिए  मंथूरी  दे  दी  है  ?
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 pha  संशालय  बविश्वाग
 में

 राज्य  मंत्रो  भोर

 इफकों  ने  निम्नलिश्ित  पेट्रोकेमिकल  क्रम्पलैक्सों  में  से एक  की  स्थापना  के  लिए  आवेदनपत्र

 दिया  है  :--

 1.  औरैया  में  गैस  पर  आधारित  पेड्रोकैमिकल
 रे  ्‌  ५

 2.  विशाखापतनम  में  नेफ़था  पर  आधारित  क्रकर  कम्पलैक्स ।
 +!  विद  दि  “,  ५  पर

 )  नहीं  |  इफको  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  किसी  अन्य  उदं  रक  कम्पनी  से  सम्पर्क  स्थापित 3.  ०  i)

 नहीं  किया
 नहीं  ।

 केग्ड्रीय  विशालयों  के  प्रेधानाबार्यों  के  लिए  प्रशिक्षण  पाड्यक्रम

 4002.  प्रो०  प१राग

 क्या  मानव  संसाधन  थिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कैन्द्रीय  विद्यालयों  के  नए  भर्ती  किए  गए/पदोन्‍नत  हुए  प्रधानाचार्यों  को
 स्थाई  किए  जाने  से  पूर्व  एक  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  पूरा  करना  होता  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 .....  सानव  संसाधन  विकास  मम्त्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभाभों  में  राज्म  मंत्रों  एल०
 पी०  श्ञाही  )  )  केन्द्रीय  विधामय  संगठन  उनके  लिए  जो  प्रधानाचारय्यों  के  रुप  में  थने  जाते
 क्षण  सुविधाओं  की  उपलब्धता  पर  अन्यान्य  प्रेरणात्मक  पाठ्यक्रम  का  अयोजन  करता

 प्रेरणात्मक  पाठ्यक्रमों  में  निम्नलिखित  विषय  शामिल  हैं  :--

 संचार  निपुर्णाताओं  का  विकास  ।

 ख  )  पर्यावरण  सुम्बन्धी  जानकारी  और  उसके  लिए  चिन्ता  ।

 प्रशासनिक  तथा  वित्तीय  नियमावली  और  और
 ही

 सकल  संबठत  |

 विल्लो  परिवहन  निगम  के  प्रस्तर्गत  चलने  वाली  प्राइजेट  असों  में  जार  बपए
 वाली  छट॒टी  यात्रा  टिकट  का  जारी  गम  किया  जाना

 काः+  9.  हैं

 4003.  डा०  चमा  शोलर  ज़िपाठो  :

 .  क्‍या  लल-भूतल  परिवहुत  मन्त्रो  यह  बताने  की  कुप्ा  करेंगे  कि

 क्‍या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  अन्तगंत  चलने  वाली  प्राइवेट  बसों  के  संचालक  यात्रियों
 को  चार  रुपए  वाली  छुट्टी  यात्रा  टिकट  ज।री  नहीं  करते

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 73



 लिखित  उत्तर  30  1989

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  यह  टिकट  प्राप्त  करने  के  लिए  यात्रियों
 को  पहले  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बस  में  सवार  होना  पड़ता  है  जिसके  कारण  यात्रियों  को
 श्यफ  असुविधा  होती  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 जल-भमूतल  परिवहन  मम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेदा  :  हां  ।

 दिल्ली  परिवहन  निगम  में  प्राइवेट  बसों  के  प्रचालन  के  लिए  किए  गए  प्रबन्ध  के  तहत
 प्रचालकों  का  चालक  दल  टिफटें  बेचता  सामाभ्य  किराया  वसूल  करता  है  और  अजित  राशि  अपने
 पास  रखता  अतिरिक्त  किस्म  की  रियायती  किराया-प्रणाली  जैसे  हालीड़े  टिकटों  को  प्राइवेट
 प्रचालकों  द्वारा  जारी  किया  जाता  प्रशासनिक  दृष्टि  से  ध्य  वहाय॑  नहीं  है  ।

 और  ऐसे  महत्वपूर्ण/हैवी  लोडिंग  स्थानों  पर  एडवांस  बुकिंग  कर्ता  तेनात
 किए  गए  हैं  जहां  से  इच्छुक  यात्री  4  रु०  का  हाली  डें  टिकट  खरीद  सकते  एडवांस  बुकिंग  कर्ता  ये
 टिकटें  एक  दिन  पहले  तथा  टिकटों  की  वेधता  वाले  दिन  जारी  कर  सकते

 फसल  बोमा  योजना  का  कार्याग्वित  न  किया  जागा

 4004.  श्री  श्ञांति  धारोवाल  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  19 8  के  दौरान  पंजाब  और  हरियाणा  में  फसल  बीमा
 योजना  को  कार्यान्वित  नहीं  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  राजस्थान  सरकार  को  यह  योजना  लागू  करने  के  लिए  निदेश  जारी  किए
 और

 यदि  तो  राजस्थान  में  यहू  योजना  कब  तक  लागू  किए  जाने  की  संभावना

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  औौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  श्याम  लाल  :
 वर्ष  1987-88  के  दोरान  वृहत  फसल  बीमा  योजना  पंजाब  तथा  हरियाणा  में

 नहीं की  गई  थी  ।  तथापि  राजस्थान  ने  रबी  1985-86  तथा  खरीफ  1986  के  प्रौसमों  के  दौरान
 योजना  लागू की  थी  ।

 :

 वृहत  फसल  बीमा  योजना  स्वेच्छिक  प्रक्रार
 की

 योजना  है  तथा  राज्य  इसे  लागू
 न  करने  के  लिए  स्वतंत्र

 और  उपरोक्त  पर  विए  गए  उत्तर  को  ध्यान  में  रखकर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 ब्रामोण  पिकास  कार्यक्रमों  के  कार्यास्थयत  में  स्थेरिछुक
 संस्थानों  का  योगवान

 [  श्रभुवाद ]
 4005.  श्री  हुसेन  दलवाई  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  प्रामीण  विकास  कार  क्रमों  के  कार्2यान

 योबदान  को  बढ़ावा  देने  पर  विचार  कर  रही  है

 में  स्वेज्छिक  संस्थाओं  के

 (@)  इस  समय  इन  कार्यक्रमों  मे ंशामिल  स्वेज्छिक  संस्थाओं  की  राज्य  वार  संख्या  कितनी "afte
 शौर

 हस  दिशा  में  स्वेछ्छिक  संस्थाओं  की  उपलब्धियां  क्‍या  हैं  ?

 कृषि  मत्रासय  में  ग्रावोण  विकास  किमाग  में  राज्य  मंत्री  जनाईन  :

 प्रामीण  विकास  विभाग  के  तत्वावधान  में  एक  पंजीकृत  सोसाइटी-लोक  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण

 तकनीकी  विकास  परिषद्‌  एक  नॉडल  संगठन  है  जो  विशिथ्ट  ग्रामीण  विकास  कायेक्रमों  में

 स्वे  ल्छिक  संस्थाओं  को  भाग  लेने  के  लिए  बढ़ावा  देता  है  ।

 कापार्ट  द्वारा  वित्त-पोधित  स्वेच्छिक  संस्थाओं  की  राज्यवार  संख्या  को  दशाने  वाला  एक
 विवरण  संलग्न  है  !

 कापार्ट  द्वारा  स्वेच्छिक  संस्थाओं  को  मंजूर  कीं  गई  प्रामीण  क्षेत्रों  क ेसामाजिक  आधथिक
 विकास  के

 कुल  मिलाकर  संतोषजनक  रहो

 विवरण

 नए  स्वीकृत  विभिन्‍न  परियोजनायें  कार्यान्वयन  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  उपलब्धियां

 कापार्ट  द्वारा  वित्त-पोषित  स्वे  क्छिक  संगठनों  की  राज्यवारं  संख्या

 राज्य  स्वैल्छिक  सगठनों  की  संख्या

 1  2  3

 1  आन्ध्र  प्रदेश  96

 2.  असम  31

 3...  बिहार  185

 4.  दिल्ली  48

 5...  भ्रुजरात  59

 6.  गोबा  1

 7.  हरियाणा  19

 १8
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 क्या  सासब  संसाधन विकास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  में  तकनीकी  शिक्षा  के  लिए  विश्व  बेंक  की
 सहायता  उपलब्ध  कराई

 ष्के
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  योजना  का  ब्यौरा  कया

 76

 1

 8.  हिमाचल  प्रदेश  12

 9...  जम्मू  और  कश्मीर  3

 10.  कर्नाटक  $5

 11.
 कैरल

 66

 12...  मेघालय  3

 13...  भ्रणिपुर  63

 14.  मध्य  प्रदेश  47

 15.  महाराष्ट्र  117

 16.  मिजो  रम  2

 17...  नागालैंड  1

 18.  उड़ीसा  75

 19.  पंजाब  5

 20...  पांडिबेरी  2

 27...  राजस्प्रात  50

 22...  _  तमिलनाडु  158

 23.  त्रिपुरा  1

 24.  उत्तर  प्रदेश  229

 25...  पश्चिम  बंगाल  175

 1,503

 कर्माटक  में  तकतोको  शिक्षा  के  लिए  विश्व  बेंक  को  सहांयता

 4006.  थी  मरभिह  सूर्थबंशो

 —

 4200  |

 हि

 आस
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 है  0.

 क्‍या  अन्य  दक्षिण  भारतीय  राज्यों  को  भी  ऐसी  सहायता  दी  और

 यदि  तो  तर  म्बन्धी  राज्य  वार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ४  «  सानव  संसाधन  बिक़ास  मन्त्रलय  में  शिल्ला  तथा  संस्कृति  विभागों  सें  र।ण्य  घंश्रो  एल०्पो०
 :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  वियाराधोन  नहीं  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 इम्दिरा  लासक  कोटनाशो  का  प्रस्थाई  पंजोरूरण ऊ  ं  :

 4007.  डा०  टी  ०  ककषपला  देवी  :

 क्या  कुधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  स्वदेश  में  गे  र-विदेले  पौध  से  विकसित  किए  गए  इन्दिरा  नामक  कीटनाशो

 का  दो  वर्ष  के  लिए  अस्थाई  रूप  से  पंजीकरण  किया

 कया  इसका  स्थाई  रूप  से  पंजीकरण  करते  के  बजाय  पहले  किया  गया  अस्थाई  पजीक  रण
 भी  समाप्त  किया  जा  रहा  ओर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  भ्ोर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मंज्लो
 लाल

 हीं  ||  ह॒  हे  हु  +  १  +  $*  «9

 हां  ।  अस्थाई  पंजीकरण  को  समाप्त  कर  दिया  गया

 (१)  पंजीकरण  का  अस्थाई  प्रमाण  पत्र  पं  जीकरण  की  शर्तों  का  उल्लंघन  करने  फे  कारण

 समाप्त  कर  दिया  गया  क्योंकि  कीटनाशी  का  प्रचार  उन  उद्देश्यों  के  लिए  किया  गया  जिनके  लिए
 उसका  पंजीकरण  नहीं  किया  गया  था  |

 नारियल  के  पोधे  लगाना

 4008.  श्री  ए०  चाल्स  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विश्व  में  नारियल  उगाने  में  अग्रणी  राष्ट्रों  को  भी  पीछे  छोड़  देने  की

 दृष्टि  से  देश  में  नारियल  भारी  मात्रा  में  उगाने  को  प्रोत्साहन  देने  का  विचार

 यदि  तो  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 राण्य  के  रल  में  प्रति  पेड  उत्पादन  में  कमी  भा  रही
 हा

 क्या  राज्य  में  नारियल  के  पोधों  को  प्रभावित  करने  बालो  विभिन्‍न  बीमारियों  तथा
 तारियल  उत्पादन  में  कमी  के  कारणों  का  पता  लगाने  हेते  कोई  अध्ययन  किया  गया

 (३)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  भोर

 कया  अध्ययन  से  पता  चला  है  कि  देश  में  सबसे  अधिक  नारियल  का  उत्पादन  करने  वाले
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 सरकार  द्वारा  केरल  में  नारियल  के  पोधों  के  बचाव  के  लिए  तत्काल  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 .  कृषि  मंत्रालय  में  कृथि  श्ौर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  भंत्रो  श्यास  लाल  :

 देश  में  नारियल  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  नारियल  विकास  की  कई  योजमाएं
 न्वित कर  रहो

 इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए  गुणवत्ता  पौध  रोपण  सामग्री  का  उत्पादन  तथा
 नारियल  के  अधीन  क्षेत्र  में  मौजूदा  बागानों  में  उत्पादकता  सुधार  कार्यक्रम  आदि  जंसी  विभिन्‍न
 विकास  योजनाएं  क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं  ।

 हां  ।

 हां  ।

 (४7)  उपज  में  कमी  के  लिए  अभिज्ञात  किए  गए  कारण  हैं  -  पाम  वक्षों  का  जराग्रस्त
 क्वोटों  तथा  विशेषकर  जड़  मुरझान  रोग  का  पाया  बागों  की  घटिया  देखभाल  तथा  अपर्याप्त

 सिंचाई  सुविधाएं  ।  अनुसंधान  परिणामों  के  आधार  पर  बीमारी  को  रोकने  तथा  उत्पादकता  बढ़ाने  के

 लिए  विभिन्‍न  विकास  उपाय  शुरू  किए  गए  हैं  ।

 नारियल  विकास  बोर्ड  रोग  से  प्रभावित  नारियल  बागानों  के  लप  तथा  उनकी

 व्यंवस्था  के  लिए  केरल  में  10,000  हैक्टेयर  क्षेत्र  में  एक  समेकित  कृषि  परियोजना  कार्यान्वित  कर

 रहा

 पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्रो  का  संनिक  प्लोर  हुथियारों  को  संख्या  में
 कमो  करने  के  लिए  प्रस्ताव

 4009.  क्रो  कभल  नाथ  :

 कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  5--11  1989  को  कलकत्ता  साप्ताहिक  पत्रिका
 में  प्रकाशित  पाकिस्तान के  प्रधान  मंत्री  का  साक्षात्कार  और  सेनिक  हथियारों  की  संद्या  में  दोनों  पक्षों
 की  ओर  से  कमी  करने  संबंधी  प्रस्ताव  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  हां  ।

 सरकार  यह  महसूस  करती  है  कि  ऐसे  कदम  उठाना  भारत  और  प  दोनों  के  ही
 पारस्परिक  हित  में  होया  जिनसे  दोनों  देशों  के  संबंधों  का  वातावरण  सुधरे  और  .  इससे  उनके  रक्षा
 संबंधी  खर्ज  कम  हों  ताकि  पहले  से  ही  अल्प  उपसब्ध  संसाधनों  को  विकास  के  कार्यों  में  लगाया  जा
 सके  ।
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 कृषि  भमिकों  को  मजदूरी  के  भुगतान  के  रूप  में  ख्ेसरी  दाल
 का  दिया  जाता

 4010.  ओऔी  सोमनाथ  रथ  :

 क्या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्यों  में  भू-स्वामियों  द्वारा  खेसरी  दाल  का  उत्पादन  किया  जाता  है  जो

 स्वास्थ्य  के  लिए  अत्यधिक  हानिकारक  है  तथा  इसे  श्रमिकों  को  मजदूरी  के  भुगतान  के  रूप  में  दिया  जाता

 और
 ः

 यदि  तो  इस  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  सरत्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सग्ज्री  दयाम  लाल  :
 और  खेसरी  दाल  के  रूप  में  मजदूरी  का  भुगतान  किया  जाना  पुरानी  बाप  हो  च॒की  है

 जबकि  यह  सबसे  सस्ता  खाद्यान्त  हुआ  करता  यह  प्रथा  अब  लगभग  समाप्त  हो  चुकी  इसका
 कारण  मुख्यतया  यह  है  कि  गेहूं  और  चावल  अब  खेसरी  से  सस्ते

 झलोगढ़  विश्वविशज्ञालय  हारा  प्रदेश  के  लिए  प्रपताएं  गए  सातवष्ड

 4011.  भ्री  शिव  प्रसाव  साहू  :

 क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  अपने  विश्वविद्यालय  में  प्रवेश  पाने  वाले  बिहार  के
 विभिन्न  शिक्षा  संस्थानों  के  छात्रों  द्वारा  प्राप्त  कुल  अंकों  में  से  सात  प्रतिशत  अंक  कम  कर  देता

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  का  भविष्य  भविष्य  में  इस  प्रथा  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 सानव  संसाधन  भिकास  सम्त्राखय  में  विक्षा  झोर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  सरजो  एल०
 बी०  :  से  अतीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  द्वारा  दी  गई  सूचता  के  अनुसार
 सीनियर  सेकेण्डरी  स्कूल  प्रमाणपत्र  पाठ्यक्रम  के  कक्षा  12  में  प्रवेश  के  लिए  बोडों/संस्थाओं  की  अहुँक
 परीक्षा  में  छात्रों  द्वारा  प्राप्त  अंकों  को  1985-86  से  विश्वविद्यालय  की  छ्लैक्षिक  परिषद  द्वारा  अपनाए
 गए  सूत्र  के  अनुसार  साधारणीक्ृत  किया  जाता

 धान्ध्र  प्रवेश  में  बस्खकरूर  में  हीरे  छा  लगन

 4012.  श्री  के०  रामचणा  रेह्टी  :

 क्या  दस्वात  झौर  छलास  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आरप्र  प्रदेश  के  अनन्तपुरम  जिले  में  वश्मकरूर  में  गत  दो  अथवा  तीन  बर्षोंसे  श्षनन
 कार्य  धीमी गति  से  चल  रहा  और

 थवि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 इस्पात  झौर  खान  मन्‍्त्रो  एम०  एल०  फोतेबार  ):  वज्धकछर  में  हीरे  के  लिए  कोई

 खनत  कार्य  आरम्भ  नहीं  किया  गया  क्योंकि  गवेषण  परिणामों  से  वहां  हीरे  करे  आथिक  रूप  से

 उपादेय  निक्षेप  होने  के कोई  संकेत  नहीं  मिले हैं  ।

 प्रश्न  नहीं

 ध्रावश्यकतानुसार  तकभो  की  चिला  ,
 ।

 4013.  भरी  बद्धि  चरमा  जेम  :

 क्या  प्रानल  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  केवल  उतने  ही  छात्रों  को  तकनीकी  शिक्षा  देने  की  सम्भाव्यता  परे  विचार
 जितने  तकनीकी  विशेषज्ञों  की  वास्तत्र  में  आवश्यकता  और

 क्‍या  सरकार  का  तकनीकी  शिक्षा  के  स्तर  में  भी  सुधार  करने  का  विचार  है  ताकि  सभी
 तकनीकी  स्नातकों  ओर  डिप्लोमा  घारकों  को  उनकी  ग्रोग्यतानृप्तार  रोजगार  मिल  सके  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मन्बालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राक्म  मस्त्री  एल०
 पी०  झाही  )  :  ओर  देश  में  तकनीकी  शिक्षा  के  समन्वित  और  एकीक्ृत  विकास  और  इसके
 स्‍तर  को  बनाए  रखने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अखिल  भारंतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  को
 अ०  भा०  त०  शि०  प०  1987  के  अन्तर्गत  कानूनी  अधिकार  प्रदान  किए  गए  अन्य
 बातों  में  तकनीकी  शिक्षा  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  गें  सर्वेक्षण  प्रारम्भ  सभी  सम्बन्धित  विषयों
 पर  आंकड़े  एकन्र  करने  और  तकनीकी  शिक्षा  में  अपेक्षित  वृद्धि  और  विकास  की  भविष्यवाणी  करने  के

 लिए  उत्त  रदायी  विद्यमान  तकनीकी  संस्थाओं  में  नया  पाठ्यक्रम  प्रारम्भ  करने  या  नई  तकनीकी
 संस्था  खोलने  के  लिए  एक  मुख्य  दिशा-निर्देश  यह  है  कि  यहू  यथा  अनुमानित  जनशक्ति
 आवश्यकता  के  अनुसार  होनी  चाहिए  और  यथासम्भव  उभरते  क्षेत्रों  या  रोजगार  की  सम्भावना  वाले
 क्षेत्रों  में  होनी  चाहिए  |

 राष्ट्र  य  कृषि  राहत  कोय  को  स्थापना

 ]  ी

 4014.  भरी  थाई०  एस०  महाजन  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कृषि  राहुत  कोष  स्थापित  करमे  के  संबंध  में  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  जिसको
 स्थापित  करने  का  वायदा  गत  वर्ष  के  बजट  भाषण  में  किया  गया

 इसे  स्थापित  करने  में  अत्याधिक  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  और

 ..  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  राहृत  कोव  को  शीघ्र  स्थापित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये oe  ९
 हैं  भ्थवा  उठाने  का  विचार  है  ?  mS

 कृषि  सन्त्रालय  में  कृषि  श्रोर  सहकारिता  बिसाग  में  राज्य  अम्भी  श्याम लाल  :
 से  वित्त  मंत्री  जी  द्वारा  की  गई  धोषणा  के  अनुसार  राष्ट्रीय  कृषि  ऋण  राहत  निधि  के

 80

 क



 ota,  1911  ,  लिखित  उत्तर

 विवरण  तैयार  करने  के  लिए  कुषि  एवं  सहकारिता  विभाग  द्वारा  एक  समिति का  गठन  किया  गया
 समिति  ने  अब  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर

 दी  संबंधित  मंत्रालयों/विभागों  तथा  राज्यों/केन्द्र
 शासित  प्रदेशों  के  विचार/टिप्पणियां  मांगी  गई  प्रस्ताव  पर  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर

 रहीं
 5०  (५

 न+ चना

 दिहली  परिवहन  निगम  हारा  प्रक्तेक्षित  उम्मोदबारों  को  रोजगार

 ><०5  +
 :  SOLS,  श्गी  राम  प्शारे  सुमन  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  अनुंसूघित  जातियीं/अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  उम्मीदवारों  ने  1986
 में  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  में  कंडक्टर  के  पद  पर  नियुक्ति  के  लिए  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  लेकिन  उन्हें
 अभी  तक  नियुक्त  नहीं  किया  गया

 समय-समय  पर  आवश्यक  पद  उपलब्ध  होने  के  बावजूद  इन  उम्मीदवारों  को  नियुक्त  न

 किए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 (1);  इन  उम्मीदवारों  को  कब  तक  नियुक्स  किया  जाएग़  ?

 जल-भूतल  परिवहन  भन्ो  राजेद्ा  :  एक  जाति  उम्मीदवार  ।
 ओर  दिल्‍ली  परिवहन  निमम  कंडक्टर  के  पद  पर  नियुक्ति  के  लिए  ऐसे  उम्मीदवारों  का

 पेनल  रखता  है  जो  सफलतापूर्वक  प्रशिक्षण  पूरा  कर  लेते  जब  कभी  रिक्तियां  होती  हैं
 योग्यता-क्रम  के  अनुसार  पेनल  में  से  उम्मीदवारों  को  नियुक्ति  का  प्रस्ताव  भेजा  जाता  अभी  तक
 कंडक्टर  का  कोई  पद  रिक्त  नहीं  हुआ  है  जिस  पर  उन  उम्मीदवारों  को  लाया  जा  सके  जिन्होंने
 1986  में  प्रशिक्षण  प्राध्त  किया  था  ।

 बिहा र  में  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजसार्म  के  रूप  में  घोषणा

 [  प्रमुवाद  ]
 2"  "  '

 4016.  डा०  भोरो  शंकर  रालहुंस  :
 ग

 »  -»  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  बिह्दार  में  कुछ  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  रूप  में  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 यह  परियोजना  कब  तक  लागू  की  जाएगी  ?

 परिवहन  भन्त्रालय  के  राज्य  मस्त्रो  राजेश  :

 ओर  भ्रश्न ही  नह  उठते  ।

 ।
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 दिल्‍लो  परिवहन  मिगस  को  बच्चों  से  होने  बालो  हुबंटनाएं

 4017.  झ्रो  कपल  भब्रौधरी  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987  और  1988  के  दोरान  दिल्ली  तथा  अन्य  स्थानों  पर  दिल्‍ली  परिवहन  निभ्म
 की  बसों  से  कितनी  दुधंटनाएं

 ह

 इन  दुघंटनाओं  में  कितने  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  तथा  कितने  घायल  ओर

 इन  दुषंटनाओं  में  मरने  वाले  व्यक्तियों  के  परिवारों  तथा  घायल  ६ए  व्यक्ितयों  को
 कितनी  धनराशि  का  मुआवजा  दिया  गया  ?  ,

 ।  जल-भूतल  परिवहत  मंत्रालय  के  राह  मंत्री  राजेश  :  सूचना
 सिथित  है  :--

 कप  जन  +  >>  eee

 वर्ष  बुघंटनाञों  को  संख्या

 छोटी  बड़ी  घातक  कुल

 1987  3388  179  182  3749

 1988  3850  155  212  4217

 सूचना  निम्नलिखित  है  :--

 बर्थ  व्यक्षिययों  की  संख्या
 '

 मारे  गए  घायल  हुए

 1987  202  1632

 1988  224  1588

 1987  से  1988  के  दोरान  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  बसों से  हुई
 दुघंटनाओं  में  से  दिल्ली  परिवहन  निगम  ने  ऐसे  117  मामलों  के  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  मोटर  दुघंटता
 दावा  ट्रिब्यूनलों  के  पास  की  राशि  जमा  कराई  है  जिन  प्रामलों  में  ट्रिब्यूनलों  द्वारा

 अन्तरिम/अन्तिम  एवार्ड  पास  किया  गया

 केसहीय  विशज्ञालय  संगठत  के  लिए  झिक्षा  संहिता  शोर  लेक्षा  संहिता  का
 संशोधित  संस्करण

 4018.  श्री  हेतरास  :

 क्या  सानबव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कथा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  लिए  शिक्षा  संहिता  और  लेखा  संहिता  के  संशोधित  संस्करण
 तैयार  हो  रहे

 $2
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 यदि  तो  नए  संस्करण  कब  तक  प्रकाशित  कर  दिए

 क्‍या  भारत  सरकार  के  नियमों  की  भांति  इन्हें  भी  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  कम चारियों

 को  उपलब्ध  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लामव  संसाघम  दिकास  संत्रालय  में  दिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंक्ो  एस  पी०
 :  और  केन्द्रीय  विधालयों  के  लिए  लेखा  संहिता  में  के०  वी०  एस०  द्वारा  अब

 संशोधन  कर  दिया  गया  है  और  वह  मुद्रणाधीन  शिक्षा  संहिता  में  संशोधित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  !

 ये  प्रकाशन  बिक्री  के  लिए  नहीं  हैं  और  ये  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन
 क्षेत्रीय  कार्यालयों  और  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  लिए  उनके  आल्तरिक  प्रयोग  के  लिए  ये  सभी

 कमंचारियों  को  संदर्भ  क ेलिए  उपलब्ध  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  में  विभिन्‍त  संयंत्रों  को  स्थापन

 ]
 4019.  श्री  महेसा  सिह  :

 क्या  इस्पात  झोर  ख्तान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  स्‍्पंज  आयरन  स्टील  प्लांट  तथा  कम्पोजिट  स्टील  प्लांट  की
 स्थापना  हेतु  कोई  आशय-पत्र  जारी  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  संयंत्रों  के  अब  तक  स्थापित  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  धौर  खाम  मंत्री  एम०  एल०  से  मध्य  प्रदेश  में  सधु
 इस्पात  संयंत्रों  को  स्थापना  के  1986-87  से  क्षन  तक  तीन  भाशय-पत्र  जारी  किए  गए  इनके

 स्पंज  लोहे  के  उत्पादन  के  लिए  तब  से  वो  आशय-पत्र  तथा  26  पंजीकरण  जारी  किए  गए

 लघु  इस्पात  संयंत्र  कार्यान्वयन  के  विभिन्‍न  चरणों  में  स्पंज  आयरन  संयंत्रों  के  संबंध  में  निवेश

 का  निर्भप  उद्यमियों  ढ्वारा  उनके  वाणिज्यिक  निर्णय  के  आधार  पर  लिया

 कृषि  क्षेत्र  में  लोन  के  साथ  सहयोग

 ]

 4021.  श्री  भोबल्लम  पाणिप्रही  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्‍या  सरकार  का  विचार  हुपि  क्षेत्र  में  चीन  के  साथ  सहयोग  का

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ध्यौरा  क्या  और

 एस  सम्दन्धध  में  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 83
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 कवि  संत्रालय  में  कृषि  श्रमुसंघान  तथा  किक्षा  विभाग  में  राज्य  मंक्षी  हरि  कृष्ण  शास्त्री  )  :
 जी

 और  दिनांक  8  1989  को  कृषि  पीपल्स  रिपब्लिक
 ऑफ

 ओर  भारत  के  बीच  परामश्शं  के  एक  ज्ञापन-पत्र  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  जिसमें  दोनों  देशों  के  बीच
 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  के  द्विपक्षीय  कार्यक्रम  में  निम्नलिखित  प्रस्तावों  को  क्षामिल  किया

 (1)  कृषि  तथा  माह्स्यिको  में  शिष्ठ  मण्डल  का  आदान-अदात  )
 .

 ततत्रों
 में  क्षे

 लो
 >  रत

 (2)  शुष्क  तथा  अध  शुष्क  क्षेत्रों  में  क्षेत्र  फसलों  और  ताजे  पानी  में  मछली  पालन  पर  संयुक्त $  ;
 अनसंघान  ।  ल्‍

 !

 (3)  डेरी  पशुओं  के  चमड़ों  के  मृदा  सुधार  तथा  रासायनिक  उवं रक
 भूमि  उपयोग  ओर  और  अन्त:स्थलीय  मछली  पालन/फार्म  मशीनरी  में  विशेषज्ञों

 के  विशिष्ट  दोरों  का  आदान-प्रदान  ।  ह॒
 कु

 डर

 (4)  फसल  के  उन्नत  बीजों  और  घरेलू  पशुओं  और  मछली  के  प्रजनन  सस्‍्टाक  का
 अ्रदान  ।

 केरल  में  नवोदय  विशज्ञालय

 4022.  श्रो  टी०  बशोर

 को  क०  मोहनदास  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :  .

 केरल  में  स्थापित  नवोदय  विद्यालयों  का  ब्योरा  क्‍या

 प्रत्येक  विद्यालय  में  प्रतिवर्ष  कितने  विद्याथियों  को  दाखिल  किया  जाता  है  और  क्या  इस
 संख्या  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 प्रत्येक  विद्यालय  में  कितने  अध्यापक  और  कितने  विद्यार्थी

 अध्येक  विद्यालय  में  अध्यापकों  के  रिक्त  पदों  का  ब्योरा  क्या  और

 (8)  कैरल  में  स्थापित  किए  आने  वाले  विश्वालयों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 सानव  ससाधन  विकास  संत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विश्तार्ों  में  राम्य  मंत्रो  एल०पो०
 है

 :  केरल  में  निम्नलिखित  स्थांसों  पर  अब  धवोदय  विद्यालय  स्थापित  किए
 गये  हैं  :--

 जिला  हृदुक्‍्की

 2.  जिला  पठानाम्धी्टा

 3*  जिला  कसस्मोढ़  ,

 4.  जिला  ए्नकुलम

 5.  जिला  कम्मानोर
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 6,  पललीकाची  जिला  कोट्टायम

 4.  जिला  कालीकट

 8.  जिला  त्रिचुर

 9.  जिला  पालघाट

 .  ,10.  उरकाम  जिला  मल्लापुरम बा
 नवोदय  विद्यालय  योजना  में  यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि  नवोदय  विद्यालय  में  केवल

 कक्षा  ४1  स्तर  की  कक्षा  पर  ही  दाश्विला  होगा  और  साप्तारणतः  प्रति  कक्षा  में  अधिकतम  40
 वाली  दो  कक्षाएं  होंगी  ।  प्रत्येक  स्क्‌ल  में  दाखिल  किए  गए  छात्रों  की  संख्या  संलग्न  अर  में  वर्शाई
 गई  है  ।  इस  समय  नवोदय  विद्यालयों  में  दाखिल  होने  वाले  छात्रों  को  संख्या  में  वृद्धि  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  म्रपेक्षित  सूचना  संलरन  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विज्तोय  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  नए  नवोदय  विज्ञालयों  की  स्थापना  के  लिए
 इस  कार्यक्रम  को  धोीमा  करने  का  निर्णय  लिया  गया  वाइनड  तथा  किलौन  जिलों  में  नवोदय
 विद्यालय  की  स्थापना  के  लिए  केरल  राज्य  सरकार  के  प्रस्तावों  को  निलम्बित  कर  दिया  गया  है  |

 विभरण

 विद्यालय  स्थित  हैं  संख्या  कुल  संख्या  के  रिक्त  पदों  की
 संक्ष्या

 art  219  12  $2. पथानस्थीट्ठा 214 11 2
 7

 $2.  पथानस्थीट्ठा
 2

 $+3,  कसारगोढ़  2

 *4.  एनकुलम  209  2

 *+#5,  क्न्‍नानोर  9

 *०6,  कोट्टायम  8  2

 *०7,  कालीकट  8  2

 त्रिचुर  79  6  2

 *०$9,  पालधाट  80  6  2

 ***]0..  मल्लापुरम  80  7

 :  ७  वर्ष  में  आरम्भ  किए  गए  क्योदय  विद्यासय  ।

 वर्ष  !987-88  में  आरम्भ किए  गए  नवोदय  विद्यालय  ।

 ७०३  वर्ष  में  आरम्भ  किए  गए  नेबोदय  विधालय  ।

 88
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 भारतीय  विदेश  के  प्रधिरारियों  के  ध्राश्रितों  का  विवेशोी  कस्पमो  के
 प्रतिनिधि  के  रूप  में  काय  कश्सा

 4023,  शो  राम  स्वकृप

 क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  में  नियुक्त  भारतीय  विदेश  सेवा  के  किसी  अधिकारी  की  पत्नी  अथवा  कोई
 अन्य  आश्रित  व्यक्ति  विदेशी  कम्पनी  के  प्रतिनिष्चि  के  रूप  में  कार्य  कर  सकता  है  और  उसके  उत्पादों
 को  विशेषकर  भारत  सरकार  के  उपक्रम  को  बेच  सकता

 यदि  तो  क्या  ऐसे  मामलों  में  सरकार  की  अनुमति  लेना  अनिवायं

 हस  प्रकार  के  कितने  प्रतिनिधित्वों  में  सरकार  की  अनुमति  प्राप्त  की  गई

 सरकार  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  किस  प्रकार  नियंत्रण  रखती  है  कि  ऐसे
 मामलों  में  सरकारी  यद  का  बुरुपयोग  न  किया  जाए  और  विदेशी  कम्पियों  को  संवेदनशील  सूचनाएं  न
 दी

 (©)  क्‍या  इन  मामलों  में  सरकार  की  जानकारी  में  कोई  अनियमितताएं  आई  और
 यदि  तो  इस  संबंध  में  की  गई  जांच  से  क्या  परिणाम  निकला  ?

 बिदेश  मन्‍्त्री  पी०  बो०  नरसह  :  और  सरक़ारी  कमंचारी  के
 पत्नी/आश्चित  को  किसी  विदेशी  फरमं  में  सरकार  की  अनुमति  से  प्रतिनिधि  के  रूप  में  मियोजित  जा
 सकता  है  ओर  वे  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से  सम्पर्क  रख  सकते

 अभी  तक  ऐसी  कोई  अनुमति  प्रदान  नहीं  की  गई

 ऐसी  अनुमति  तभी  प्रदान  की  जाती  है  जबकि  भारतीय  विदेश  सेवा  के  अधिकारी  का
 वेदेशिक  वाणिज्यिक  संगठन  अथवा  यहां  तक  कि  ऐसे  देश  के  साथ  कोई  राजकोय  लेन-देन  नहीं  होता
 जहां  वह  संगठन  आधारित

 |

 (2)  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अनियमितता  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  आई

 प्रश्न  नहीं

 भारतीय  छेल  प्राधिकरण  हारा  घपुथा  शिबिरों  का  भ्रायोजन

 4024.  श्रीमती  डो०  के०  भंडारो  :

 क्या  सागव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  लिमिटेड  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  युवाओं  को  खेलों  में  प्रशिक्षित
 करने  के  लिए  अपनी  राष्ट्रीय  खेल  प्रतिभा  प्रतियोगिता  योजना  के  अन्तगगंत  वर्ष  1987  मौर  1988
 में  शिविर  आयोजित  किए

 यदि  तो  इस  शिबिरों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दोरान  प्रशिक्षित  किए  गए  सिक्किम  के  युवाओं
 का  ब्योरा  कया

 86
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 कया  सरकार  का  विचार  वर्ष  1989  और  1990  में  ऐसे  ओर  शिविर  आयोजित  करने

 का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मन्झालय  में  युवा  कार्य  भ्योर  खेल  तथा  महिला  शोर  बाल  विकास
 बिभाथों  में  राज्य  मन्‍्त्रो  मारप्रेट  :  भारतीय  खेंल  प्राधिकरण  राष्ट्रीय  खेल
 प्रतिभा  प्रतियोगिता  ०टी०सी०  )  योजना  के  अन्तर्गत  देश  भर  से  क्षेत्रों  युवा
 लड़के  और  लड़कियों  (9  से  12  वर्ष  की  का  पता  लगाता  ताकि  उन्हें  आने  वाले  समय  में

 छोेलों  में  उल्कृष्टता  प्राप्त  करमे  के  लिए  वैज्ञानिक  तरीके  से  प्रशिक्षित  किया  जा  वर्ष  1986  से

 बहन  प्रशिक्षण  के  लिए  ग्रीष्म  और  शरद  अवकाश  के  दोरान  ऐसे  लड़के  और  लड़कियों  के  लिए  शिविर
 थायोजित  किये  जाते  हैं  ताकि  उनके  शरीर  विज्ञान  की  स्थिति  का  मूल्यांकन  किया  जा  सके  उनमें  टी  म

 भावना  विकसित  की  जा  सके  और  उन्हें  प्रतियोगी  खेलों  में  भाग  लेने  के लिए  तैयार  किया  जा  सके  ।

 सिक्किम  के  पांच  एन  ०एस०टी०सी०  लड़के/लड़कियों  ने  वर्ष  1988  में  इन  शिविरों  में
 भाग  लिया

 सिक्किम  से  9  लड़के  वर्ष  1989  में  इन  शिविरों  में  भाग  विभाग  का  वर्ष

 1990  में  भी  ऐसे  शिविर  आयोजित  करने  का  प्रस्ताव

 वर्ष  1989  की  प्रीष्म  छुट्टियों  के  दौरान  शिविर  10  खेल  विषयों  में  देहरादून
 राई  ,  मंचगानी  ),  कुसियांग  वल्लभ

 समर  बंगलौर  और  मैसूर  में  आयोजित  किए  जायेंगे  ।

 खाद्य  तेलों  का  नोयहत

 4025.  भो  राम  पूजन  पढेल  :

 क्या  जल-भूतल  परियहुत  म॑त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पोत  पयंन्त  शुल्क  आधार  पर  आवश्यक  थाद्य  तेलों  की  खरीद  की  शर्तों  को  अंतिम  रूप
 देने  के  मामले  में  ”  की  कया  भूमिका

 राज्य  व्यापार  निगम  ने  पोत  पर्मन्त  शुल्क  चरीद  की  शर्तों  के  सम्बन्ध  में  ट्रांसचार्ट  ओर
 सप्लायरों  के  साथ  कितनी  बार  बातचीत  की

 पोत  पर्यन्त  शुल्क  आधार  पर  खाद्य  तेलों  की  दुलाई  के  लिये  स्थान  की  समुचित  व्यवस्था
 न  किये  जाने  के  क्या  का  रण  और

 थाद्य  तेलों  की  दुलाई  में  कितने  भारतीय  जहाज  लगे  हैं  और  विदेशी  जह्षाजों  की  तुलना
 में  उनकी  संख्या  कितनी  है  ?

 जल-मूतल  परिवहन  सन्त्रालय  के  राज्य  भसत्रो  राजेश  1979-80  से
 खाल तेल  का  एफ>ओ०बी०  आध।र  पर  कोई  आयात  नहीं  किया  गया  और  इसलिए  उसके  बाद  से
 खरीद  की  शर्तों  को  अंतिम  रुप  देने  में  की  कोई  भूमिका  नहीं  रही  थी  ।

 एफ०ओ  ०बी०  आधार  पर  श्वरीद  के  बारे  में  ट्रांसचार्ट  ओर  एस०टी०सी०  तथा  संबंधित
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 विभागों  करे  बीच  नियमित  रूप  ते  पत्राच/र  और  विचार-विमर्श  होता  रहा  है  ।  उसके  बाद  एस०टी  ०सी  ०
 ने  सप्लायरों  के  साथ  विचार-विमर्श  किया  और  दिसम्बर  1988  में  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  को

 सूचित  किया  कि  वे  सप्लायरों  को  यह  सूचित  करते  रहे  थे  कि  इसके  बाद  से  न्यूट्रलाइज्ड  पाम  भॉयल
 और  रिफाइंड  ब्लीच्ड  डिओडोराइज्ड  पाम  ऑयल  का  पूरा  आयात  सिर्फ  एफ०ओ०बी०  आधार  पर

 ही  होगा  ।

 चूंकि  एफ०ओ०बी०  आधार  पर  कोई  खरीद  नहीं  हो  रही  इसलिए  पर्याप्त  कार्गो
 बनाने  का  प्रश्न  नहीं  होता  ।

 ऐसे  दस  भारतीय  टेंकर  हैं  जिन्हें  सामान्यतः  मलेशिया  से  खाद्य  तेल  की  दुलाई  के  छह
 लगाया  जाता  ये  जहाज  गर  भारतीय  जहाजों  की  तुलमा  में  अनुकल  हैं  ।

 सहुकारो  क्षेत्र  में  उधरक  संयंत्र  स्थापित  करना

 4026.  भो  सोहन  माई  फ्हैल  :

 क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  कह

 क्‍या  सरकार  का  सहकारो  क्षेत्र  मे ंकुछ  और  उर्वरक  संयंत्र  स्थापित  करने का  विचार
 और  हर

 यदि  तो  कितने  तंथा  ये  संयंत्र  देश  में  कहां-कहां  स्थापित  किए  जाएंगे  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उदंरक  विभाग  में  राज्य  पंत्रो  श्ार०  :  और  इंडियन
 फारमर्स  फटिलाइजर  कोआपरेटिव  लि०  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  गेस  पर  आधारित
 1350/2

 50/
 2200  टन  प्रति  दिन  अमोनिया  यूरिया  संयंत्र  की  क्षमता  को  दुगना  करने  का  एक  प्रस्ताव

 कार  के  विचाराष्रीन

 सिविल  झहोर  संग्य  क्षेक्नों  में  केसीय  शिशरूय

 4027.  श्रो०  माराणण  चरद  पराक्षर  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  के  दोरान  सिविल  ओर  सैन्य  क्षेत्रों  में  प्रत्येक  राज्य/संघध  राज्य  क्षेत्र  में

 वर्षवार  खोले  गये  जिलावार  स्थानों  के  नाम  क्या

 कमा  योजना  के  अन्तिम  क्‍ये  के  दोरान  और  अधिक  विद्यालय  खोले  जाएंगे  ओर  जिला

 वार  चुने  गए  स्थानों  के  नाम  क्‍या  और

 क्‍या  राज्य  सरकारों|सरकारी  क्षेत्र  के उपकरनों/अन्य  एजेंसियों  से  प्राप्त  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय  खिया

 जाएगा  !

 भौनवय  लंसाथन  विकास  सन्त्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राक्य  मनी  एल
 पी०  :  सातवीं  योजना  के  पहले  चार  वर्षों  के  दौरान  विभिल  क्षेत्रों में

 श्षोले
 गए  केफीक

 विद्यालय  इस  प्रकार;हैं  :---
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 क्षेत्र

 सिविल  उच्चतर  शिक्षण  की
 परियोजना  संस्था

 06  09

 49  14

 30  05

 18  11१
 रे
 छः  श्र

 रत

 रमन  3०  न  न  पनन»»मम-मन  टफपन»क  अमन
 5-86  से  1988-89  के  दौरान  खोले  गए  स्कूलों  के  राज्यवार  ब्योरे  दर्शाने  वाला

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  नये  केन्द्रीय  विद्यासयों  के  खोलने के  सम्बन्ध  में  अभी  तेक

 कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 विभिन्‍न  प्रायोगिक  एजेंसियों  से  48  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  इनके  सम्बन्ध  में  निर्णय  नये

 स्क्लों  खोलने  के  लिए  निर्णय  करते  समय  लिया  जाएगा  जैसा  प्रत्येक  वर्ष  जून  के  आस-पास
 लिया  जाता है  जब  ग्रीष्मकौलीन  छुट्टियों  के  बाद  स्कूल  खुलते  हैं  ।

 वर्ष  1985-86  से  वर्ष  1988-89  तक  की  अवधि  के  दोरान  खोलें भरी

 जिवरण
 हा

 केन्द्रीय  विक्चलयों  के  राज्यवार  ब्यौरे

 1985-56.  1986-87...  7  1987-88.  1988-89

 क्र० सं०  राज्य का  नाम  के  दौरान  खोले  गए  केन्द्रीय  विद्यालय

 ।.  9  3  4  5  शा

 1.  आमन्ध्र |].  आस  प्रदेश  2  6  3  2

 2.  असम  2  है  2  4

 3.  बिहार  2  5  4  6

 4.  गुजरात  2  2  3  2

 5.  दिल्‍ली  3  1 1  1

 6...  हरियाणा  न  2  5  न+

 7.  हिमाचल  प्रदेश  _  4  ता

 8.  जम्मू  एवं  कश्मीर  3
 '

 3  3  1

 हुए
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 हि  3  4  5  6

 रु
 ।  |  बी  |  क्र

 केरल  न  4  न

 मध्य  प्रदेश  6  1  2  6

 मेघालय  1  न

 महाराष्ट्र  3  3  4

 सणिपुर
 न  2  --  —

 नागालैंड  +-
 १

 उड़ीसा  ज+  3  _

 पंजाब  6  5  4

 पांडिचेरी  2 7
 न  न

 '
 राजस्थान  2  7  ५4  os

 तमिलनाड  2  7

 उत्तर  प्रदेश  5  10  9  7

 पश्चिम  बंगाल  2  1  3  2

 अंडमान  और  निकोबार  _ 1  —  न

 दीप  समूह

 गोवा  ज+  —  1
 भारत  से  बाहर

 मास्को  एस०  विश  ver थटर झायल  को सप्लाई  न

 पश्चिम  बंगाल  को  ध्ायातित  दुग्ण  चूर्ण  पया  थटर  झ्ायल  को  सप्लाई

 4028.  करो  खसनत  कुमार  भंडल  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पश्चिम  बंगाल  राज्य  डेरी  विकास  बोर्ड  न ेकलकत्ता  शहर  तथा  इसके  आतस-पाल
 के  क्षेत्रों  में  सामान्य  सप्लाई  बनाये  रखने  के  लिए  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  से  भायातित  दुग्ध  चूज॑  थौर
 बटर  आयल  की  आपातकालीन  सप्लाई  का  अनुरोध  किया  और

 90

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  थो्ड
 ने

 क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 /+
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 कृषि  सग्ल्ालय  में  कृषि  तथा  सहक।रिता  विमाग  में  राज्य  भम्झो  ए्याम  लाल  :

 हां  ।

 समय-समय  पर  ग्रेटर  कलकत्ता  दुग्ध  योजना  द्वारा  दी  गई  आवश्यकताओं  प्रक्षेपणों  और

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  के  पास  जिन्सों  को  उपलब्धि  के  आधार  पर  बोड़े  ने  वर्ष  1988-89
 1988  के  दौरान  ग्रेटर  कलकत्ता  दुग्ध  योजना  को  2760  मी  टन  स्प्रेटा  दुग्ध  चूर्ण

 गौर  151  मी०  टन  बटर  आयल  की  सप्लाई  की  ।

 वारादोष  फास्फेट्स  लिमिटेड  का  संचयो  घाटा

 4029.  भ्रो  सनत  कुमार  भेंडल  :

 क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संयुक्त  उद्यम  पारादीप  फास्फंट  लिमिटेड  में  भारत  तथा  नारू  ने  फितनी-कितनी  पूंजी
 खाई

 इस  यूनिट  के  चालू  होने  के  समथ  से  अब  तक  कुल  मिलाकर  कितना  घाटा  हुआ

 घाटा  होने  के  क्या  कारण  और

 विशेष  रूप  से  अधिक  प्रक्मासनिक  छात्र  तथा  कम  बिक्री  के  कारण  होते  वाले  घाटे  में  कमी

 लाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 कृषि  मम्त्रालथ  में  उरक  विभाग  सें  राज्य  सन्‍्त्री  :  वारादीप

 फास्फंट्स  लि०  में  भारत  सरकार  तथा  नौरू  सरकार  की  साम्य  पूंजी  61.20  करोष्ट  रुपये  तथा
 $8.80  करोड़

 31-3-1988  को  स्थिति  के  अनुसार  संचित  हानियां  10.90  करोड़  रुपये  मै  ठ्ती  है  ।

 चालू  वित्तीय  बं  के  वोरान  31-1-1989  तक  कम्पनी  ने  2.74  करोड़  रुपये  का  लाभ

 हासिल  किया  ।

 और  प्रतिकूल  मौसभ  परिस्थितियों  के  कारण  डी०  ए०  पी०  की  कम  वेयनों
 को  कमी  तथा  आयातित  फास्फोरिक  एसिड  की  कमी  के  कारण  उत्पावन  में  बाधा  हानियों  के  कारण  थे  ।
 फास्फ़ोरिक  एसिड  के  केपटिव  उत्पादन  के  लिए  सुविधाओं  के  1989  तक  पूरा  हो  जाने  की
 सम्भावना  अवबाध  उत्पादन  तथा  डी०  ए०  पी०  की  उच्चतर  उठान  से  कम्पनी  के  वित्तीय  निष्पादन
 में  सुधार  होगा  ।

 सरकारो  क्षेत  के  उपक्रमों  से  भ्रष्डार  तथा  भ्रों/सामम्ती  को  क्षरोद

 4030.  थी  एम०  थो०  जमाहोलर  भूति  :

 क्या  जल-भूतसल  पत्थिहुन  मंधरी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  शि“याडਂ  स  और  पत्तन  स्यास  स्टोर-मदों  की  ख्वरीद  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 जब  कभी  इन  उपक्रमों  द्वारा  उन्हें  उक्त  सामप्री  को  पेशकश  की  जाती  है  भथवा  उपलब्ध  कराई  जाती

 कर  रहे
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 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के इन  उपक्रमों  द्वारा  की  गई  पेशकश  पर  कोई  मूल्य  वरीयता  दी

 जाती
 लग

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  अब  भी  उपलब्ध  स्टोर  सामग्री  खरीदने  के  शिए  क्‍या

 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 जल-भूतल  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  राजेश  :  नियमों  के  तहत  यथा
 जशेय  सावंजनिक  क्षेत्रीय  उपक्रमों  से  स्टोस  खरीदने  के  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।

 भारत  सरकार  के  अधीनस्थ  सावजत्तिक  क्षेत्रीय  यूनिटों  को  मुल्य  में  तरहीज
 देते  पोर्ट  ट्रस्ट  को  छोड़कर  )  ऐसा  नहीं  करते  ।

 पीर्ट  ट्रस्ट  प्रतियोगी  आधार  पर  अपनी  खरीद  करते  हैं  ।

 स्टोसं  की  खरीद  का  यथोचित  प्रचार  किया  जाता  है  और  सार्वजनिक  क्षेत्रीय  झिंबयाड़ों

 और  पोर्ट  ट्रस्टों  की  डिलीवरी  शिड्यूल  आदि  पर  यथोचित  ध्यान  देने  की  आवश्यकता

 होगी  ।  इन  अवधारणाओं  की  शर्त  पर  सावंजनिक  क्षेत्रीय  यूनिटों  से  खरीद  करने  में  कोई  बाघा

 नहीं  है  ।

 गर-झौपजारिक  शिक्षा  योजना  के  ध्रम्तगंत  सहायता  के  लिए  शाक्षयों  से  प्रमुरोध

 4031.  भ्रो  झ्तोश  चना  सिन्हा  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बतामे  की  करेंगे  कि  ;

 कया  सरकार  को  गैर-ओपचारिक  शिक्षा  योजना  के  अन्तगत  सहायता  प्रंवान  करने  के  लिए

 बिहार  और  पश्चिम  बंग।ल  राज्यों  में  पिभिरन  संगठनों  से  आवेदन  प्राध्त  हुए

 यदि  तो  चालू  किश्टीय  वर्ष  के  दोरान  ऐसे  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए

 क्‍या  राज्यों  की  तरफ  से  विलम्ब  के  कारण  इन  आवेदनों  का  निपटान  करने  में  बिलम्य

 हुमा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्योरा  क्या  है  और  भावेदन  पत्रों
 को

 निपटाने  के  लिए  बया  कदम

 उठाए  गए

 सासव  संसाधन  विकास  भन्‍्जालय  में  झिका  तथा  संस्कृति  विमानों  में  राज्य  महज  एक०
 वो०  :  ओर  हैं  ।  इस  मन्त्रालय  को  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  आवेदन-पत्रों

 की  अग्रिम  प्रतियों  सहित  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  की  संख्या  निम्नलिखित  है  :--

 राज्य  का  ता
 '

 प्राप्त  भ्राजेदल
 पत्रों

 को  कुल  संस्या

 बिहार  58

 पश्चिम  बंगाल  60

 92



 9  1911  लिखित  उत्तर

 और  बिहार  में  राज्य  सरकार  की  सिफारिशों  के  लिए  तीन  माह  से  अधिक  7

 इन  पत्र  और  माह  से  अधिक  33  आवेदन  पत्र  लम्बित  पड़े  हुए  इसी  प्रकार  से  पश्चिम  बंगाल
 राज्य  सरकार  की  सिफारिशों  के  लिए  तीन  माह  से  अधिक  पांच  तथा  छः  माह  से  अधिक  31  आवेदन  पत्र

 लम्बित  पड़े  हुए  हैं  ।

 इस  मामले  में  राज्य  सरकारों  के  दृष्टिकोणों  को  तस्काल  प्राप्त  करने  के  लिए  उनके  साथ  पत्र

 व्यवह।र  किया  जा  रहा

 बिहार  में  प्रोढ़  और  अनौपचारिक  शिक्षा  के  लिए  स्वैण्छिक  एजेंसियों  के  प्रस्तावों  को  संस्वीकृत
 करमे  और  उतर  पर  विचार  करने  के  हाल  ही  में  केख्  ओर  राज्य  सरकार  के  प्रतिनिधियों  सहित
 एक  संयुक्त  समिति  का  गठन  किया  गया

 कोचीन  शिपयाह्  के  पास  शिपिंग-क्ारपोरेशन  ध्रॉफ  इण्डिया  के

 पोल  निर्भाण  प्र  केश

 4032.  भरी  प्रतीक्ष  चना  लिरहा  :

 क्या  लल-भूतल  परिथहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  शिपिंग  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  ने  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  बल्क
 -  बरों  के  निर्माण  के  लिए  कोचीन  शिपयाड्ड  को  निर्माण-अदेश  विये

 पदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  यह  शिपयार्ड  इन  पोतों  का  निर्माण  अनुबंधित  समय-सी मा  में  पूरा  कर  पा  रहा

 यदि  इसके  क्या  कारण  और

 (३)  उक्त  निर्माण-आदेशों  को  जल्द  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 छल-भूतल  परिवहस  सम्जालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  राजेक  :

 से  (8)  प्रश्न  नहीं

 मजास  फॉटिलाइलर  लिमिटेड  के  लिए  विदेशी  शहायता

 4033.  श्री  एन०  डेलिस  :

 क्या  कृषि  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगेकि  :

 क्या  मद्रास  फटिलाइजर  लिमिटेड  का  विदेशी  सहयोग  से  अपने  कार्य  का  विस्त।र  क  रने
 का  विधार  भौर

 यवि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मस्तासथ  में  उबंरक  विभाध  में  राज्य  मस्‍्बो  झार०  ओर  मद्रास
 फर्टिलाइज्स  लिमिटेड  एफ०  एल०  )  ने  अपने  यूरिया  और  एन०  पी०  के  संयंत्रों  का

 सम्पूर्ण  सकक्षण  करने  के  लिए  बिदेशी  सलाहकार  नियुक्त  किए  हैं  ताकि  उतको  आधिक  आयु  को  बढ़ाने
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 उच्चतर क्षमता

 तथा  उच्चतर  क्षमता  उपयोगिता  एवं  दक्षता  प्राप्ति  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाया  जा

 एम०  एफ०  एल०  का  अपने  वतंमान  संयंत्रों  के  प्रतिस्थापन  में  नये  अमोनिया  और  यूरिया  संयंत्र  स्‍वापित

 करने के  लिए  विस्तृत  पारेयोजना  रिपोर्ट  त॑यार  करने  का  भी  प्रस्ताव

 डब  रकों  के  निरम्तर  उपयोग  से  भूमि  को  उब  रता  में  कभो  प्राना

 4034.  भ्री  एन०  डेमिस  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  डाल  के  वर्षों  में  उवं  रकों  के  निरस्तर  उपयोग  से  कृषि  भूमि  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  के
 बआरे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 कया  उवं  रकों  के  उपयोग  से  भूमि  की  प्राकृतिक  उवंरा  शक्ति  कम  होती  जाती  और

 इस  सम्बन्ध  में  कया  सुधारात्मक  उपाय  किये  गये

 कृषि  भन्खालय  में  कृषि  प्रनुसंघान  तथा  झिक्षा  विभाग  में  राज्य  मस्ती  हरि  कृष्ण  क्ास्त्री  )  :
 जी

 भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिथद  को  विभिन्न  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान
 प्रायोजनाओं  के  अन्तर्गत  उबं  रकों  के  मिट्टी  और  फसल  को  पैदावार  पर  पढ़ने
 वाले  कम  समय  के  और  लम्बे  समय  के  प्रभावों  के  बारे  में  जांच  को  गई  इस  प्रायोजनाओं  के  नाम
 नीचे  लिखे  (1)  सस्य  वैज्ञानिक  अनुसंधान  संबंधो  अधिल  भारतीय  समन्वित  भनुसंधान  प्रायोजना

 (2)  लम्बे  सभ्य  के  उवं  रक  परोक्षण  (3)  मिट्टो  का  परीक्षण-फसल  पर  प्रभाव  और  विभिन्‍न  केन्द्रीय
 फसल  संस्थान  |  सन्‌  1966-67  की  हरित  क्रांति  की  शुरूभात  के  दौरान  इस  मामले  में  अनुसंधान
 का  काम  शरू  |कया  गया  हससे  पता  चला  है  कि  जितनी  मात्रा  में  इस  समय  उबं  रकों  का  इस्तेमाल
 किया  जा  रहा  उतनी  ही  मात्रा  में  उनके  लगातार  इस्तेमाल  से  फसल  की  उत्पादकता  और  क्वालिटी
 पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ता  |  उर्वेरकों  का  अनुकूल  मात्रा  में  प्रयोग  करने  से  मिट्टो  में  जड़
 बायोमास  बढ़  जाता  है  जोर  इसफे  अपघटन  )  से  मिट्टी  की  रासायनिक  और

 सूक्ष्म  जेविक  गुणों  में  बढ़ोतरी  होतो  सघन  खेती  वाले  इलाकों  में  उबं  रकों  का  संतुलित  प्रयोग  बहुत
 जहूरी  ताकि  मिट्टी  के  पोषक  तत्वों  को  नष्ट  होने  से बचाया  जा  सके  और  इस  तरह  मिट्टी  में  जरूरी
 पोषक  तत्वों  की  कमी  के  कारण  उपज  में  कमी  न  आने  पाये  हस  सम्बन्ध  में  किये  गये  अनुसंधान  से  बह
 भी  पता  चला  है  कि  समेकित  पोषकों  अकार्य  निक  का  निक  ओर  जंव  उठे  रकों  के  प्रयोग  की  भी  जरूरत

 जिससे  कि  मिट्टों  की  उत्पादकता  को  बनाए  रखा  जा  सके  ।

 जी  नहीं  ।

 सुधरे  पोषक  तत्व  प्रबंध  सम्बन्धी  प्रक्रियाओं  को  सिफारिश  को  जा  रही  ताकि  किसान

 उम्हें  अपना  सकें  ।

 विदेक्षो  कम्पतियों  को  मारत  लिमित  सरसथ  लोकाझों  को  पढ्टे  पर  देना

 4035.  भो  एन०  डेनिस  :

 क्या  साध  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  भारतीय  कम्पनियों  द्वारा  विदेशी  कम्पनियों  को  भारतीय  समुद्र  तट  पर  मछली

 पकड़ने  हेतु  भारत  में  निभित  अपनी  मत्स्य  नौकाओं  को  पट्टे  पर  दिया  जाता  और

 यदि  तो  इस  प्रणाली  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  यए  हैं  ?

 लाख  प्रस॑स्‍्क रण  उद्योग  मस्त्रालय  के  राज्य  मसत्रो  जगदोश  :  जो

 भारतीय  समुद्र  तट  पर  मछली  पकड़ने  के  लिए  किसी  विदेशी  को  भाश्तीय  मत्स्य  नोकाएं  पट्टू  पर  देने

 के  लिए  कोई  अनुमति  नहीं  दी  गई

 प्रश्न  हो  नहीं

 सेलम  हस्पात  संपंत्र  ह_ारा  इस्पात  का  उत्पाधन

 4036-  भरी  एस०  डेंनिस  :

 क्या  हश्पात  झौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सेलम  इस्पात  संयंत्र  स्वदेशी  स्टेनलेस  स्टील  प्लेटों  का  उत्पादन  कर  रही  और

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कुल  कितना  उत्पादन  किया  गया  ?

 इस्पात  धौर  लाग  मग्त्रो  एम०  एल०  :  हां  ।

 (@)  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  स्टेनलेस  स्टील  प्लेटों  के  उत्पादन  की  मात्रा  निम्नानुसार  है  :

 बचे  उत्पादण

 1५86-87  267

 1987-88  1166

 वर्ष  1988-89  में  1989  स्टेनलेस  स्टील  का  2107  टन  उत्पादन

 थीते  प्लोर  मारत  के  बोध  शिक्षातियों  )  का  पह्रादान-प्रदात

 4037.  थी  परसराम  मारहाण  :

 क्या  सानव  संघाभन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चीन  के  अनेक  विश्वविद्यालयों  में  भवनਂ  में  सोध  करने  के  लिए  अपने

 शिक्षकों  तथा  छात्रों  को  विश्व  भारतीय  विश्वधिद्य।लय  भेजने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  क्या  चीन  और  भारत  के  बीच  सांस्कृतिक  सम्बन्धों  के  बारे  में  किसी

 झौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए

 क्‍या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  दोनों  देशों  के  बीच  नियमित  शिक्षार्थी

 लस॑ )  आदात-प्रदान  कायं  क्रम  तंयार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  भर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  म्रंयौरा  क्‍या  है  ?

 लानव  संसाधन  विकास  सं  त्रालय
 में  झिला  तथा  संस्कृति  विमानों  में  राज्य  भंत्री  एल०पी०

 क्षाही  )  +  विश्वभारती  को  ऐसा  कोई  भ्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।
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 करार  पर  28-5-88  को  5  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  हस्ताक्षर  हुए  इसके  अनुसरण  में  भारत  तथा  *

 चीन  ने  22-1  2-88  को  1988  90  वर्षों  के लिए  हस्ताक्षर  किये  हस  कायंक्रम  में  दोनों  देशों
 क॑  बीच  शिक्षाविदों  के  आदान-प्रदान  की  व्यवस्था  शामिल

 नौवहन  कस्पतियों  हारा  पोतों  का  स्वासिश्व

 4038.  श्री  परसराम  मारद्ाज  :

 क्या  जल-भूतल  परिबहुत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1989  तक  सरकारी
 और  गेर-सरकारी  क्षेत्र  की  नोवहन  कम्पतिमों  द्वारा  यात्री  ओर  माल  पोतों  के
 स्वामित्य  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मन्त्रालय  के  राज्य  सम्त्री  राजेश  :  1-3-1989  की

 स्थिति  के  अनुसार  सावंजनिक  और  प्राइवेट  सेक्टर  की  नौवहन  कंपनियों  के  स्वामित्व  वाले  यात्री  और
 कार्मो  दोनों  ही  तरह  के  जहाजों  का  ब्यौरा  मिम्न  प्रकार  है  :---

 स्वांर्भित्व

 सावंजनिक
 ~

 प्राइवैट

 कषौत्र  क्षेत्र

 जहाज  की  किस्म  जहाजों  की
 डीड

 जहाजों  डी डष्ल्यू  टी

 .  संख्या  टी  संख्या

 यात्री  &  10012  =  _

 कार्गो  161  5018114  204  4303557

 सध्य  प्रदेश  के  केन्द्रीय  विज्ञालयों  में  प्रतुसुचित  जाति/झगमुसु चित  जनजाति
 के  छात्रों  ध्लोर  भ्रष्यापकों  का  प्रतिशत

 ]

 4039.  क्रो  परस  राम

 क्या  सामव  संशाधत  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मध्य  प्रदेश  के  केन्द्रीय
 विद्यालयों  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  और  अध्यापकों  का  प्रतिशत  कया  है  ?

 ह॒

 सानन  संसाधथत  विकास  मंत्रालय  में  क्षिक्षा  तथा  संस्कृति  बिमागों  में  राज्य  मंत्री  एल०पो०
 :  30-4-1988  की  यया  स्थिति  के  अनुसार  सूचना  निम्नलिखित  हैं  :--
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 परमाणु  हथियारों  के  सत्यापन  के  खिए  संयुक्त  राष्ट्र  एजेंसी  को  स्थापना

 [  प्रमुवाव ]
 4040.  डा०  विग्विजय  सिंह  :

 क्ष्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फैरेंभे  कि  :

 )  केन्द्रीय  सरकार  ने  पूरे  विश्व  में  परमाणु  हथियारों  के  सत्यापन  के  लिए  संवृक्त  राष्ट्र  के
 अन्तगेंत  एक  विशेष  एजेंसी  स्थापित  करने  हेतु  क्या  पहल  की

 क्या  इस  प्रस्ताव  को  कार्यरूप  में  परिणित  करने  की  तेयारी  और  हसके  लिए  वित्तीय
 व्यवस्था  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  इस  प्रैकार  की  में  भारत  की  क्या  भूमिका  है  ?

 विदेधा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०  संटवर  :  और  न्यूयॉर्क  में
 1988  में  संपन्न  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  निरस्त्रौंकरण  संबंधी  तीसरे  विशेष  अधिवेशन  में  भारत  ने
 नाभिकीय  अस्त्र  मुक्त  ओर  हिसामुक्त  विश्व  ध्यवस्था  में  प्रवेश  करमे  की  जो  कार्यबोजना  प्रस्तुत  की
 थी  उसमें  संयुक्त  राष्ट्र  के  तत्वावधान  में  समेकित  बहुपक्षीय  साक्ष्यांकन  व्यवस्था  का  अ्रस्ताव  है  जो
 निरस्त्रीकरण  और  नाभिकौय  अस्त्र  मुक्त  विश्व  के  निर्माण  कौ  प्रक्रिया  के  दौरान  शांति  और  सुरक्षा  का

 सुनिश्यय  करने  के  लिए  एक  सुदृढ़  बहुपक्षीय  रूपरेखा  के  अभिन्न  अंग  के  रूप  में  संयुक्त  राष्ट्र  महँ[संभा
 के  निस्त्रीकरण  संबंधी  इस  तीसरे  विशेष  अधिवेशन  में  इस  प्रस्ताव  पर  यदश्ञापि  कोई  श्रहमति  नहीं
 हुई  पिछले  वर्ष  सम्पन्न  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  अधिवेशन  में  साक्यांकन  के
 सम्बन्ध  में  एक  मध्यमार्गी  प्रस्ताव  €वीकार  किया  था  जिसके  अनुसार  संयुक्त  राष्ट्र  के  महासचिव
 साक्ष्यांकन  पर  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  दल  का  गठन  जिन  प्रस्तावों  का  अध्ययन
 किया  जाना  है  उनमें  अन्य  बातों  के  साथ  समेकित  बहुपक्षीय  साक्ष्यांकन  व्यवस्था  का  अध्ययन  भी
 शामिल  है  ।  भारत  को  भी  इस  दल  में  भाग  लेंतें  के लिए  आर्मत्रित  किया  गया

 प्रश्न  नहौं  उंठता  ।

 राष्ट्रीय  शेक्षिक  भ्रयुसंघान  धौर  प्रशिक्षण  परिदव  में  जूनियर
 प्रोजेक्ट  फंलोशिप

 4041.  श्री  संतोष  कुमार  सिह  :
 है

 क्या  सालथे  संताधत  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नि  क्‍या  पिछले  वर्ष  तक  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंघान  ओर  प्रशिक्षण  परिषद्‌  के  जूनियर  प्रोजेक्ट

 फैलोशिप  को  राशि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  दी  जाने  वालो  जूनियर  रिसर्च  फंलोशिप

 की  राशि  के  बरावर  थी

 क्‍या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  जूनियर  रिसर्च  फंलोशिप  की  राशि
 से  बढ़ाकर  कर  वी

 यदि  तो  क्यों  इसे  बरिवद्‌  ने  भी  फैलोशिंप  की  राशि  वढ़ाई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  भऔौर  इस  धनराशि  में  वुद्धि  कब  तक  की  जाएगी  ?
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभाणों  में  राज्य  मंत्री  एल  ०पी०
 शाही )  :

 हां  ।

 जूनियर  परियोजना  फैलो  के  संबंध  में  शिक्षावृति  में  1-3-1989  से

 से  बढ़ाकर  कर  दी  गई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  मै

 शाँयों  को  पध्रपताना

 104  2.  श्री  परसराम  भारताअज  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  प्राथमिक  विद्यालयों  में  बच्चों  को  दिन  का  मुफ्त  खाना  और  बर्दी
 सब्ध  कराने  के  लिए  गेर-सरकारी  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  की  मदद  लेने  का  विचार  भोर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  योजना  का  ब्यौरा  क्या

 मानव  संसाधन  विकास  मसश्ालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभाणों  में  राज्य  मंत्रो  एल०पो०
 )  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मारतोय  भूजिल्ञान  सर्वक्षण  स्वक्षण

 4043.  प्रो०  नाशायण  चरह  पराहर  :

 क्या  हस्पात  झौर  स्तन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  ने  विशेष  श्रेणी  के
 राज्यों  में  खनिजों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  3।  1938  की  के  अनुसार  तत्संबंधी  निष्कर्ष  क्या
 और

 यदि  तो  क्या  सातवीं  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  के  दौरान  ऐसा  कोई  सर्वेक्षण  किया
 जाएगा  ?

 इस्पात  झौर  खान  मंत्री  एम०  एल०  :  जी  हां  ।  श्निज  सर्वेक्षण  एक
 निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  तथा  ये  सर्वेक्षण  भारतीय  भू-सर्वेक्षण  सातवीं  पंचवर्षीय  योजता  के
 दौरान  एक  विशेष  श्रेणी  राज्यों  में  कर  रहा

 और  खोजों  से  ज्ञात  राज्यवार  प्राप्तिस्थल/भंडार  आकलन  इस  प्रक्रार  हैं
 मेघालय  में  0.12)  मिलियन  टन  सिलिमभेना  इट-धारी  1.12  मिलियन  टन  5.7
 मि०  टन  7.0  मि०  टन  क्ले/लियोमाजं;  असम  तथा  मेभालय  में  11.147  मि०  टन
 अरुणाचल  प्रदेश  में  13.55  मि०  टन  जम्मू  व  कश्मीर  में  4,0  मि०  टन  सीमेंट  ब्रेड  चूना
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 तथा  हिमाचल  प्रदेश  में  0.20  मि०  टन  जम्मू  तथा  हिमाचल  भ्रदेश  की  शिवालिक

 पट्टी  में  0.  ग्राम  प्रति  टन  के  सीमित  मूल्य  के  सोमित  स्वर्ण  भंडार  भी  पाये  गए  हैं  ।

 श्षनिज  सर्वेक्षण  की  कुछ  चालू  व  कुछ  तई  क्रियाएं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  में  जारी

 रहेंबी  या  शुरू  की  जाएंगी  ।

 भारतीय  उर्थ रक  मिगम  के  सिग्दरों  एकक  द्वारा  गर्भ  जाकेटों  को
 सरीद  में  ध्रमियमिताएं  ।

 4044,  श्रो  कालो  प्रसाद  पांडेय  :

 कधा  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  उबंरक  निगम  के  सिन्दरी  एकक  ने  13.50  लाख  रुपये  मूल्य  की  गम

 जाफेट  खरीदी

 यदि  तो  क्या  सिन्‍्दरी  एकक  के  कर्मचारियों  को  ये जाकेट  अभी तक  सप्लाई  नहीं  की
 गई  है  और  इन्हें  निर्धारित  मानदंडों  के  अनुसार  नहीं  पाया  गया  ओर  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  ने  जांच  करने
 के  बाव  कुछ  अधिकारियों  को  दोषी  पाया  और

 यदि  तो  इन  अधिकारियों  के  विरद्ध  क्या  कार्य  वाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मंतालप  में  उबंरक  विभाग  में  राज्य  बंन्री  ध्रार०

 और  फटिलाइजर  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  लि०  )  ने  सूचित  किया
 है  कि  4768  ऊनी  जेकेटों  में  497  जेकेट  सिम्दरी  एकक  के  कमंचारियों  को  जारी  किए  गए
 चूंकि  जैकेटें  विशिष्टताओं  के  अनुरूप  नहीं  इसलिए  सी०बो०भाई०  की  धनबाद  शा  ने
 1987  में  एक  मामला  दर्ज  किया  और  1988  में  अपनी  रिपोर्ट  दी  ।  सी०बी  ०आई०  की

 रिशों  के  अनुसार  8  अधिकारियों  के  खिलाफ  अनुशासनात्मक  कार्यवाही  की  जा  रही  अनुशासनात्मक
 कार्यबाहियों  के  पूर्ण  होने  के  पश्चात  आगे  की  कार्यवाही  की

 लस्बरवारीं  के  बेततमानों  में  धरद्धि  को  मांग

 4045.  भरी  बलबस्त  सिह  रामूबालिया  :

 शी  दिनेश  गोस्वासो  :

 क्ष्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  के  ग्रामीण  क्षेत्र  में  नियुक्त  किए  गए  सम्बरदार  लम्बे  समय  से
 अपने  वेतन  में  वृद्धि  की  मांग  कर  रहे

 (@)  इस  समय  दिए  जा  रहे  बेतन  कब  निर्धारित  किए  गए

 कया  सरकार  का  वेतन  में  बुद्धि  करने  की  उनकी  मांगों  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कब  तक  निर्भय  लिया  और
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 की  $)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोभ  दिकास  विमाग  में  राज्य  मंत्रों  अध्र्दंग  :

 (३)  लस्बरदारों  को  कोई  तनख्वाह  नहीं  दी  जाती  है  बल्कि  उन्हें  उनके  द्वारा  एकत्र  किए  जाने  वाले

 भूमि
 |  राजस्व  का  5  प्रतिशत  भाग  दिया  जाता  मेहनताने  की  यह  प्रणाली  भू-राजस्व

 or

 ॥
 के  अन्तगंत  वर्ष  गठित  के  दौरान  तय  की  गई  पिछले  कुछ  समय  से  लम्बरदारों  की

 उन्हें  दिए  जा  रहे  मेहनताने  में  वृद्धि  के लिए  अभ्यावेदन  कर  रही  लम्बरदारों  की  वर्तमान
 संस्था  को  सुदृढ़  करने  और  उनकी  मांगों  पर  विचार  करते  हेतु  पंजाब  की  राज्य  सरकार  ने  एक  उच्च
 स्तरीय  सरकारी  समिति  गठित  की  राज्य  सरकार  यह  बताने  की  स्थिति  में  नहीं  है  कि

 मु।मणे
 ह

 को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दे  दिया  के

 घात्‌  विज्ञान  के  सम्बन्ध  में  तमिलनाडु  में  प्राघुनिक  धनुसंधघान  केस
 '

 4046.  डा०  पो०  बल्‍लल  पेरूमन  :

 गया  इस्पात  झोर  ख्तान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  धातु  घिल्मान  तथा  स्टेनलेस  स्टील  उत्पादन  प्रक्रिया  के  लिए  तमिलवाडु थें  एक

 आधुनिक  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  भोर  हा

 यदि तो क्‍या ऐसा केन्द्र विदेशी श्दयोग से स्फार्प्रित क रने का विचार है ? इस्पकत झोर शान मंत्रो एस० एल० : ओर इस्पात विभाग में त सह का कोई प्रस्ताव बिचाराधीन नहीं दे । बंगलोर स्थित विवेकानन्द केन्द्र को वित्तोय सहायता 4047. बो ० एस० कृष्ण झम्पर : क्या एानक संसाचन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या कर्नाटक राज्य समाज कल्याण बोड ने के तीन एकक चलाते के लिए बंगलोर स्थित विवेकानन्द केन्द्र को विद सहायक स्थ्रीकृत हेतु केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से रिश की यदि तो सिफारिशें कब भेजी विवेकानन्द केन्द्र को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार ने कया कदम उठाए और उक्त केन्व्र को कितनी वित्तीय सहायत्य राशि मंजूर की गई है अथवा मंजूर किए जाने को सम्भावना है ! ह सामव संसाधत विकाश्र भंज्ञालम में युदा कार्य श्रोर खेल तथा महिला शोर बात विकास राज्य संहो मारप्रेट : थोर ठिफारिश में भेजी गई
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 और  सिफारिश  पर  अमल  किया  गया  है  और  2  शिशु-गृहों  के  लिए  कर्ष  1988-89  9
 के  लिए  संगठन  को  स्वीकृत  धनराशि  को कृपा  रुपये

 वर्मा  सरकार  के  व!स  सम्बित  पड़े  मुप्रावजा  के  मामले

 4048.  श्री  बज  मोहन  महुंंती  :

 क्या  विदेश  म-त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  भारतीयों  के  जायदाद  के  म॒आवजा  के  कितने
 मामले  बर्मा  सरकार  के  पास  जो  कि  उस  सरकार  द्वारा  सब्द्रीयकृत  कर  दी  एई  निपटाक  हेतु  लम्बित
 पड़े  हैं  !

 डिदेश  मंछालम  में  राज्य  मंक्ी  के०  :  सरकार  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के

 अनुसार  बर्मा  सरकार  के  पास  मुआवजे  के  लिए  उन  भारतीयों  के  जो  बर्मा  छोड़  गए  2,891
 आवेदन  विचाराधीन  हैं  ।

 मत्सप  पार्षद  के  स्थाहफि  रूएवा

 4049.  वे  ई०  धव्यध  रेड्डी

 क्या  कछुषि  मंत्री  यह  यताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  संयुक्त  राष्ट्र  उद्योग  विकास  संगठन  का  कोलेरू  झील  में  मत्स्य  प्लन  विकास  के

 लिए  एक  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  भौर

 तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  झौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  श्यास  लाल  :
 सरकार  को  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं

 शाट्रीय  कीटनाशक  नियम्भ्रण  निकाय  तथा  राष्ट्रीय  कीटनाहक

 सूचना  एकक  को  स्थ॑पत३

 4050.  श्री  पो०  झ्रार०  कुमाल्मंगसम  :

 क्या  कृषि  मंत्रो  यह  ढताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  स्वास्थ्य  एसोसिएशन  द्वारा  दिल्ली  में  आयोजित  की  गई  राष्ट्रीय  संगोष्ठी
 में  एक  राष्ट्रीय  कीटनाशक  नियन्त्रण  निकाय  तथाः  राष्ट्रीम  कीटलाफक  सूच्या  एकक  स्थल्‍्पित  करने  का

 प्रस्ताव  किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  भन्चालव  में  कवि  झोर  सहकारिता  जिभान  में  राज्य  भम्जी  श्याम  लाल  :

 यह  सूचित  किया  गया  है  कि  भारतीय  स्वेच्छिक  स्वास्थ्य  एसोसिएशन  द्वारा  भायोजित  राष्ट्रीय
 सेमिनार  में  एक  राष्ट्रीय  कीउनाशक  जिबाक्त  मिथरत्रण  तिकाय  तथा  राष्ट्रीय  कीटनाशक  सूचना  सेल

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया
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 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचा  राधीन  नहीं  है  ।

 इंदिरा  ह्मावास  योजना  के  हस्तर्यंत  सकांत

 ]
 श्री  चरम  क्िक्षोर  पाठक  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  बिहार  में  हंदिरा  आवास  योजना  के  अन्तगंत  कितने  मकान
 निर्मित  किए  गए  और  इनमें  से  कितने  मकान  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को
 आवंटित  किए  ओर

 )  वर्ष  1989-90  के  दोरान  कितने  मकानों  का  निर्माण  किए  जाने  का  अस्ताव  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रमोज  विकास  बिमाग  में  राज्य  मंज्रो  जनाइन  :  इंदिरा
 आवास  योजना  के  अन्तगंत  1988  तक  बिहार  में  9939  मकान  तिर्मित/आबंटित  किए  जाने
 की  सूचना  मिली  चूंकि  योजना  के  अन्तगंत  लाभार्थी  अनुसूचित  जातियों/मनुसूचित  जनजातियों
 के  लोग  तथा  मुक्त  बंधुआ  मजदूर  निर्मित  किए  गए  सभी  मकान  केवल  इन्हीं  वर्गों  को  ही
 आबंटित  किए  गए

 राज्य  को  योजना  के  अन्तगंत  1988-89  के  दोरान  आबंटित  की  गई  निध्ियों  से  वर्ष  के
 दोरान  19,327  मकानों  का  निर्माण  किया  जा  सकता  है  |  राज्य  में  1989-90  के  दौरान  निमित  किए
 जाने  वाले  मकानों  की  योजना  के  अन्तर्गत  वर्ष  1988-89  के  दौरान  निर्मित  किए  गए  मकानों
 के  बराबर  होने  की  आशा  है  ।

 हिस्बुस्तास  कापर  लिपिटेड  में  सकनी  को  विशेषज्ञों  को  मतों

 ]

 4052.  श्री  एम०  थो०  चभाकझ्षेखर  भूति  :

 क्या  इस्पात  झोर  श्ान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  में  शोष॑स्थ  पद  पर  तांधा  नम  के
 तकमीकी  विशेषज्ञ  के  स्थान  पर  बित्तीय  क्षेत्र  के  विशेषज्ञ  को  नियुक्त  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 इसी  उद्योग  से  ही  किसी  योग्य  तकनीकी  विशेषज्ञों  को  दछ्ोजने  के  लिए  क्या  कार्यवाही
 करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  प्ोर  श्लात  मंत्री  एम०  एस०  :  से  हिन्दुस्तान  कापर
 लिमिटेड  के  1989  में  खाली  हुए  अध्यक्ष  व  प्रबन्ध  निदेशक  पद  को  भरने  के  विहित
 प्रक्रिया  के  सरकारी  उद्यम  चयन  बो््ड  की  मार्फत  कार्य  बाही  की  गई
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 बिहार  में  प्रोढ़  क्षि्षा  केरा

 4053.  भरी  चमा  किहझोर  पाठक  :

 क्‍या  सासव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  बिहार  में  कितने  केन्द्रों  का  संचालन  किया  जा  रहा
 भौर

 केष्ट्रीय  सरकार  ने  गत  दो  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  के  लिए  बिहार  को
 किसनी  धनराशि  का  अनुदान  दिया  है  ?

 स.नब  संसाधल  विकास  पसत्रालय  में  झिक्षा  तथा  संस्कृति  विभाणों  में  राज्य  प्रत्चो  एस०
 बो०  :  बिहार  में  1986-87  तथा  1987-88  के  दोरान  चल  रहे  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्रों  की
 कुल  संदुया  46876  और  42877  ह

 दो  वित्तीय  वर्षों  के दौरान  इनको  चलाने  के  लिए  संस्वीकृत  राशि  574.44  और

 519.60  लाख  रु०

 बिहार  में  आंगनबाड़ो  कार्यक्रर  के  भ्रस्तवंत  केखों  का  संचालन

 4054.  क्री  लगा  किशोर  पाठक्क  :

 क्या  माथव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  कार्यक्रमਂ  के  अन्तर्गत  कितने  केस  चलाए  जा  रहे
 भौर

 गत  दो  वित्तीय  ब्ष  के  दोरान  बिहार  में  इस  कार्यक्रम  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 कितनो  अनुदान  राशि  दी  गई  ?

 सासव  संसाधन  विकास  स्रंब्रालय  में  युबा  कार्य  ध्रोर  खेल  तथा  महिला  पध्ोर  बाल-विकास
 विभागों  में  राज्य  मंत्री  सारप्रेट  :  31-3-1988  तक  बिहार  में  14,110
 आंगनबाड़ी  केन्द्रों  सहित  142  केन्द्रीय  प्रायोजित  समेकित  बाल-विकास  सेवा  ८सी०डी०एस ०  )
 परियोजनाएं  स्वीकृत  की  जा  थृकी

 1988-89  में  बिहार  के  लिए  3,236,  आंगनबाड़ी  केन्द्रों  सहित  26  और  आई०सी«  डी  ०एस ०
 परियोजनाएं  स्वीकृत  की  गई  इन  परियोजनाओं  को  स्थापित  करने  की  कार्यवाही  की  जा
 रही  है  ।

 आई०सो  डी  ०एस०  कार्यक्रम  के  लिए  1987-88  और  1988-89  में  बिहार  को  दी  मई
 अनुदान  सहायता  की  राशि  इस  प्रकार  है  :--
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 वर्ष  दी  गई  अनुदान  राशि
 लाखों  में  )

 आई०सी०डी०एस०  आई०सी०डी०एस०  कुल
 के  लिए  प्रशिक्षण  के  लिए

 1987-88  1014.56  31.91  1046.49
 1988-89  ॥

 (29-3-89  तक )  1193.57  ३8.26  1241  65

 तौमिलमांडु  में  अल  को  कमी

 40055.  अरे  पो७  छूस०  थेंकेटेशम  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिर्लनीड  मैं  !  1987  से  30  1988  कै  बीच  कितेने  गांवों  और  नगरों  में
 जल  की  कमी

 हस  प्रयोजनाथ  रौण्य  को  कितेंशीं  केखीय  संहायंता  उपलब्ध  कराई
 गई

 क्‍या  राज्य  सरकार  ने  अतिरिक्त  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराने  की  मांग  की

 बदि  तो  स्वीकूस  की  शई  शशि  का  ब्यौरा  क्‍यी  और

 (३)  यदि  तो  इसके  क्ष्या  कारण  हैं  ?

 कृवि  मंत्रालय  में  प्रामोज  विक,स  विसाग  में  राज्य  संत्री  जनाईन  प्राप्त
 रिपोर्ट  के अनुसॉर  1987  के  सूखे  के  दोरोत  तमिलनाडु  में  6554  7।  कस्ये  तथां  3
 पॉलिकायें  पैयजल  को  कमी  से  प्रभावित  हुई  थी  ।

 केन्द्र  सरकार  ने  अग्रिम  योजना  सहायता  के  अन्तर्गत  राज्य  में  प्राभ्रीग  तथा  झहरी  इलाकों
 में  पेयजल  की  सप्लाई  प्रबन्धों  क ेलिए  17.4  करोड़  ठपये  तथा  15.17  करोड़  रुपये  के  व्यय  की
 सीमा  अनुमोदित  की  थी  ;  उसके  रियों  तथा  अन्‍य  ड्रिलिंग  उपकरणों  की  छरीद  के  लिए
 1.45  करोड़  रुपये  की  राशि  भी  अनुमोदित  की  गई  1987-88  के  दोरान  भारत  सरकार  ने

 शंज्य॑  में  सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  18.10

 करोड़  रुपये  की  सामान्य  धनराशि  रिलीज  के  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  7.72  करोड़  की
 अतिरिक्त  धनराशि  रिलीज  की

 जी  नहीं  ।

 से  (¥)  प्रश्न  नहीं



 be
 है
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 तमिलनाडु  में  काजू  उच्योगों  का  विकास

 4056.  भो  पौ०प्यार०एस०  बेंकटैदान  :

 क्या  साध  प्रसंस्करण  उश्लयोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडु  में  काजू  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  कौन-कौन  सी  योजनाओं  को  स्वीकृति  दी

 गई  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  गई  है  ?

 साध  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  जगदोदा  :  और

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  श्लोर  सभा  के  पटल  पर  रख  दी

 स्वामततकालो  कालेशों  के  कार्यकरण  पर  निगरानो  रखने  के

 लिए  राष्ट्रीय  संगप्न

 4057.  भी  वी०  एस  सईद  :

 शी  बतवारोी  लाल  पुरोहित  :

 थी  एच०  एन०  नग्जे  गौडा  :

 कया  सासव  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  कितने  स्वायत्तशासी  कालेज  विद्यमान

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  कार्यरत  स्वायत्तशासी  कालेजों  पर  निगरानी  रखने  के  लिए
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  नियंत्रणाधीन  एक  अलग  राष्ट्रीय  संगठन  स्थापित  करने  का
 विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुक्ष्य  बातें  क्या  ओर

 नए  संगठन  को  कब  तक  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना  हैं  ?

 भामथ  संसाधत  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विमातों में  राम्य  मंत्री  एलन्पी०
 झाहोी )  :  (१)  इस  समय  विद्यमान  स्वायत्त  कालेजों  की  संख्या  96

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 लेखरी  वाल  को  खेती

 4058.  थी  पो०  एम०

 क्या  कृषि  मंत्री  मह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 )  कसा  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  6  1989  के  भें
 वेश्वन  आफ  खेसरी  दाल  फ्नोरिशसਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया
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 अनीनगनगनगनगनतगतएगनतभी  ee

 यदि  तो  क्या  खेसरी  दाल  की  खेती  पर  प्रतिबंध  होने  के  जो  कि
 उपभोक्ताओं  के  स्वास्थ्य  के  लिए  अत्यन्त  हानिकारक  इसकी  खेती  अभी  तक  की  जा  रही
 ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का
 विचार  है  ?

 कृषि  मंत्तालय  में  कृषि  ध्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  हयास  लाल  :

 उत्तर  प्रदेश  तथा  असम  में  खेसरी  दाल  की  खेती  पर  रोक  लगा  दी  गई
 मध्य  प्रदेश  तथा  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  ने इसकी  खेती  के  बदले  दालों  तथा  तिलहन  फसलों  की  अन्य

 उपयुक्त  किसमें  उगाने  क ेलिए  कदम  उठाए  हैं  ।

 खेसरी  दाल  के  उपयोग  को  हतोत्साहित  करने  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित  कदम

 (1)  राज्य  सरकारों  से  खेसरी  दाल  की  बिक्री  पर  रोक  लगाने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया
 मध्य  बिहार  तथा  पश्चिमी  बंगाल  को  छोड़कर  सभी  राज्यों  ने  इसकी  बिक्री

 पर  रोक  लगा  दी  है  |

 (2)  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  खेसरी  दाल  में  मौजूद  न्यूरोटोक्सिन  के
 घातक  प्रभावों  के  बारे  में  उपभोक्ताओं  को  शिक्षित  दाल  से  टोक्सिन  अलग  करने
 के  साधारण  तरीकों  की  भी  सिफारिश  की  गई  है  ।

 (3)  सिचित  क्षेत्र  में  वृद्धि  होने  के फलस्वरूप  बेहतर  फसलों  की  किसमें  लगाये  जान ेसे  बिहार
 तथा  अन्य  राज्यों  में  खेसरी  दाल  का  क्षेत्र  धीरे-धीरे  घट  रहा  है  ।

 (4)  खेसरी  दाल  तथा  हसके  उत्पादों  का  बिक्री  पर  खाद्य  ब्रपमिश्रण  निवारण
 1954,  नियम  1955  44  के  अध्षीन  रोक  लगाई  गई

 हिन्दुस्तान  कापर  लिभिटेड  के  निदेशक

 4059.  81०  बो०  बेंकठेदा  :

 क्या  इस्पात  शोर  खान  मंत्री  यह  बताने  को  क्ष॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1988-89  के  दौरान  हिन्दुस्तान  कापर  कलकत्ता  के  निदेशक  बोर्ड
 में  निदेशकों  की  संख्या  कम  कर  दी  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  झोर  क्षान  मंत्री  एसम०  एल०  :  ओर  वर्ष  1988-89  के

 दौरान  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  के  निदेशक  बोडड  में  निदेशकों  की  संख्या  कम  करने के  बारे  में  सरकार

 द्वारा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  1988-89  के  दौरान  दो  पद  भर्थात्‌  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध
 निदेशक  तथा  निदेशक  के

 पद  रिक्त  हुए  इन  रिक्‍त  पदों  को  विहित  प्रक्तिया  के

 सार  भरने  के  लिए  सरकारी  उद्यम  चयन  बोर्ड  की  मार्फत  पहले  ही  कार्यवाही  आरम्भ  कर  थी  गई

 1९6
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 गल  कांट्रेक्ट्स  फार  जमंन  फर्मਂ  शोघंक  से  समाचार

 4060.  श्री  बलवन्त  सिह  रारवालिया  :

 शो  विनेश  गोस्वासी  :

 श्री  मारायण  चोबे  :

 क्या  इस्पात  धोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  रि

 हल

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  5  1989  के  टाइम्सਂ  में

 ॥ट्स  फार  जमंन  फर्म  '  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  और  हस  मामले  में  आगे  क्‍या  कार्यवाही  को
 !

 गई |

 पात  झौर  खान  मंत्रों  एम०  एल०

 )  दुर्गापुर  इस्पात  संयत्र  के  आधुनिकीक
 र  णक  लिए  ठेका  देने  के  बारे  में  कोई

 अवैधता  नहीं  बरती  गई  सरकार  द्वारा  इसकी  जांच  करने  की  आवश्यकता  नहीं  समझ्नी

 गई

 व  यह  प्रश्न  नहीं  उठता

 इम्पोजिज  फी  धान  बोडर  करासिंगਂ  शोर्थक  से  समाथार

 4061.  क्रो  बलवन्त  घधिह  रामूबालिया  :

 कभी  विनेश  गोस्वामी  :

 कया  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  3  1989  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में
 जिज  फी  ऑल  बार  क्रासिंगਂ  लीष॑क  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  जिसमें
 बताया  गया  है  कि  बर्मा  ने  सीमा  पार  करने  वाले  आदिवासियों  पर  शुल्क  लगा  दिया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 हर  इस  मामले  में  यदि  कोई  कदम  उठाये  गये  तो  वे  क्या  हैं  ?

 विदेश  मम्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  के०  सटवथर  :  हां  ।

 और  बर्मा  में  आने  या  वहां  से  जाने  पर  किसी  तरह  का  क  कर  लगाना  उसका

 अपना  आस्तरिक  मामला  है  और  इसलिए  इस  मामले  को  बर्मा  की  सरकार  के  साथ  उठाना  उच्चित  नहीं

 होगी  ।
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 उड़ोसा  को  सड़क  परियोजनाप्नों  के  लिए  बित्तोय,सहायता

 [  प्रमुवाद ]
 4062.  श्री  बुज  मोहन  महन्तो  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  उड़ीसा  की  उन  सड़क  परियोजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिन्हें  बिदेशी  वित्तोप  सहायता

 हेतु  मंजूरी  दो  जानी  ओर

 उड़ीसा  की  उन  सड़क  परियोजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या  है  जो  मंत्रालय  में  आस्तरिक
 धनो ंसे  धनराशि  जुटाने  हेतु  मजूरी  के  लिए  लंबित  पड़ी  हैं  ?

 जस-भूतल  परिवहन  संज्लालय  के  राज्य  मंत्रो  राजेश  :  और  एफ
 विवरण  संलग्न  है  ।

 कऋ्र०  राष्ट्रीय  राजमार्ग  कार्य  का  नाम  राशि

 संख्या

 1  2  3  4

 1.  धाह्या  वित्तीय  सहायता  हेतु  स्वोकृति  के  लिए  प्रतीक्षित  सड़क  परियोजनाएं

 1.  5  कटक-भु  वनेश्वर  खण्ड  को  एन  एच  50/0  से  22.82  कि०मी ०  622.00
 तक  4  लेन  में  चौड़ा  करना  ।

 प्लांतरिक  संसाथनों  से  निध्चियों  को  स्वीकृति  के  लिए  प्रतीलित  सड़क  शोर

 पुल  परियोजनाएं---राष्ट्रोय  राजभापे

 1.  23  तक  पुलियों  का  पुनर्निर्भाण  44.15

 2«  42  मेरामुंडली  बाई  पास  पर  ऋ्रस्ट  लगाना  39.49

 3:  6  201  से  204  कि०मी०  तक  रिएलाइनमेंट  के  लिए  एल  ए  10.93

 4.  43  296/6-3 10/0  किण्मी०  के  बीच  एल  ए  30.36

 5.  43  322/0-329/0  कि०्मी०  को  चोड़ा  करना  ओर  मजबूत  73.79

 बनाना

 6.  6  471/|0  से  476/3  कि०  मो०  को  मजबूत  बनान  69.08

 #  वि  5  कि०्मी०  को  चार  लेनिंग  के  लिए  एल ए  12.40

 x  5  O10  75  फि०मी०  को  चार  लेनिंग  के  लिए एल  ए  65.85

 9,  5  10.75-11.75,  13.50  से  14.50,  18.50 से  19.50  75.38
 कि०मी०  को  चार  लेनिंग  के  लिए  एल  ए

 168,  |
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 10.  5.  11.75  मे  13.45,  45,  14.70  से  18.50,  किग्मी०  को  चार  90.60  .

 लेनिंग  क ेलिए  एल  ए

 11.  5  खय्योमेट्रिक्स में  सुधार  306.8  से  309.40  कि०मी०
 पहुंच  वा  46.41

 12.  23  कुराधी  नाला  के  लिए  एप्रोचेज  हेतु  एल  ए  1.89.

 18.  23  --  मालगुती  पुल  के  लिए  4.43

 14.  5.  373/0  से  380/0  और  384/0  से  387/0  कि०मी०  को  78.21

 मजबूत  बनाना

 15.  6.  एन  एच  6  कै  517/374  कि०्मी०  पर  छोटा  पुल  24.33

 16.  23  एन  एच  23  के  218/7  कि०मी०  १२  छोटा  पुल  10  50

 14.  6  228/0  से  240  कि०मी०  को  चोड़ा  करता  और  मजबूब  .  152,53
 बनाना

 18.  6  बावधान  पुल,तक  पहुंच  मार्ग  68.83

 प्रन्तरण्योय  झौर  ध्राथिक  महत्व  की  सड़कों  को  केम्डर  प्रयोजित  स्कीम  के  प्रस्तगंत

 झ्रांतरिक  संसाधरमों  से  निधियों  के  लिए  श्वोक्ृषति  हेतु  प्रतोक्षित  राज्य  सड़क  परियोगना  ।

 खुंतुन
 एन  एच  १42  से  भुवनेश्वर  एन  एच  5  तक  वेकल्पिक  सड़क  लिंक  का  684.00

 इसमें  मुंडली  वीर  पर  पुल  का  निर्माण  शामिल  है  जिसमें  342

 लाख  रु०  की  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  निहित  है  ।

 परसात्र  हस्त्र  परोक्षण  प्रतियंध  संधि  के  लिए  संयुस्त  शब्दु  श्रथ  को
 भारत  का  प्रस्ताध

 4063.  डा०  दिग्विजय  सिह  :

 क्या  बिदेक्ष  मंत्री  यह  बताने  को  क्पा  करेंगे  कि  :

 भारत  द्वारा  परमाणु  शस्त्रों  के  संबंध  में  वर्ष  1963  को  आंशिक  परीक्षण  प्रतिबन्ध  संधि
 पर  हस्ताक्षर  करने  वाले  देशों  को  शामिल  करते  हुए  एक  व्यापक  परमाणु  शस्त्र  परीक्षण  प्रतिबंध-संधि
 के  प्रश्न  पर  विभार  करने  के  लिए  सम्मेलन  आयोजित  करने  के  संबंध  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  प्रस्तुत
 किए  गए  ओपभा  रिक  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या

 ॥

 इस  प्रस्ताव  का  कितने  देशों  न ेसमर्थन  किया  और

 यह  बेठक  आयोजित  करने  के  विरोष्ठ  को  रोकने  के  लिए  कितने  मतों  को  आवश्यकता  है  ?

 बिदेदा  मंत्रालय  -  में  राज्य  सम्झो  महबर  :  में  बातावरण  में

 बाहरी  अन्तरिक्ष  में  ओर  पानी  में  नाभिकीय  अस्त्रों  के  परीक्षण  पर  प्रतिबंध  लबाने से  संबठ्ध  सबि के
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 एक  पक्ष  के  रूप  में  भारत  ने औपचारिक  रूप  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि  इस  संधि
 के  अनुच्छेद  2  के  अनुसार  इस  संधि  में  संशोधन  करने  के  लिए  एक  सम्मेलन  बुलाया  जाना  चाहिए
 जिसका  असर  इस  त्षंघधि  (पी०टी०बी:टो०)  को  एक  व्यापक  परीक्षण  प्रतिबंध  संधि  में  बदलने  पर

 इस  आशय  के  पत्र  पी०टी०बी०टी०  की  तीन  निक्षेप  सरकारों  को  अर्थात  यू  संयुक्त  राज्य
 अमरीका  और  सोवियत  समाजवादी  गणतंत्र  संध  की  सरकारों  को  संबोधित  थे  ।

 15  1989  तक  पी  ०टी  ०बी  ०टी०  की  पक्षकार  38  राज्य  सरकारों  ने  इस  प्रस्ताथष
 का  समर्थन  कर  दिया

 अगर  पी  ०टी  ०बी०टी०  के  पक्षकार  39  शाण्य  मांग  करें  तो  यह  संशोधन  सम्मेलन  बुलाया
 ही  जाना

 कपास  के  कोतिमान  उत्पादन  का  इसके  मूल्यों  पर  प्रभाव

 4064.  ड.०  विग्विजय  तह  :

 क्या  छवि  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  चालू  वर्ष  के  दोरान  कपास  का  कीतिमान
 दन  होने  से  इसके  मूल्य  पर  कया  प्रभाव  पड़ा  है  और  इसके  इस  वर्ष  के  मूल्य  के  संदर्भ  में  गत  पांच
 वर्षो ंके  तुलनात्मक  आंकड़े  क्या  हैं  ?

 कृषि  संत्नालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  बिम्ाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 पिछले  पांच  वर्षों  के  लिए  आधिक  सलाहकार  द्वारा  दिए  गए  थोक  मूल्यों  के  सूचकांकों  का

 (1970-71 := 100  के  आधार  वाधिक  ओसत  )  नीचे  दिया  गया  है  :--

 1983-84  3-84  246.7

 1984-85  245.3

 1985-86  187.0

 1986-87  231.0

 1987-88  317.5

 1988-89  274.7

 1989)  )

 तुजरात  में  सिही  रोक  बांध  निर्माण

 4065.  डा०  दिग्विजय  सिह  :

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  कितने  मिही  रोक  बाँधों  का  निर्माण  कार्य  आरम्भ  किया

 इतमें  से  कितने  मिही  रोक  बांधों  का  निर्माण  पूरा  हो  गया  और

 (१)  अधूरे  चैक  डेम  सम्बत्धी  निर्माण  कार्यों  को  पूरा  करने  के  लिए  केम्द्र  सरकार  द्वारा  कितनी
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 सहायता  दी  जानी  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  श्याम  लाल  :
 से  चैक  डेम  एक  छोटी  संरचना  जो  भू-क्षरण  ओर  भूमि  अवफ्रमण  समस्याओं  द्वारा

 प्रभावित  भूमि  का  उपचार  करने  के  लिए  किए  जाने  वाले  भू  एवं  जल  संरक्षण  उपायों  के  घटकों  में  स ेएक
 घटक  आमतौर  चंक  ड़ेमों  में  निर्माण  सह्दित  मुदा-संरक्षण  कार्यक्रमों  की  सूचना  क्षेत्र  क ेहिसाब
 है  दी  जाती  चंक  डेमों  से  संबंधित  जानकारी  अलग  से  नहीं  दी  जाती  इसके
 चेक  डेमों  की  संख्या  और  उनकी  किसमें  स्थानीय  परिस्थितियों  के  हिसाब  से  भिन्‍न-भिन्‍न  होती
 केन्द्रीय  सहायता  विनिदिष्ट  समस्या  वाले  क्षेत्र  के लिए  भू-संरक्षण  कार्यक्रमों  क ेतहत  उपचारों  के  पेकेज

 हेतु  दी  जाती

 इमण  धोर  ह्वोव  में  खाशाम्त  उत्पाध्त

 4066.  रो  गोपाल  के०  टंडेल  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  दमण  और  द्वीव  में
 खाद्यान्न  का  प्रतिवर्ष  कितना  उत्पादन  हुआ  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्रोर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  हयाम  लाल  :
 ब्ष  1985-86,  1986-87  और  1987-88  में  दमत  ओर  द्वीव  में  खाद्यान्नों  के उत्पादन के  अनुमान

 2.0,  2.2  और  2.2  हजार  मीटरी  टन

 नेहरू  दाताबदी  बोड़

 4068.  भ्री  बालासाहिब  बिलश्ले  पाठिल  :

 क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  4  1989  को  देश  में  नेहरू  शताब्दी  दोड़  का  आयोजन  किया  गया

 यदि  तो  उन  राज्यों  की  राजधानियों  तथा  अन्य  स्थानों  के  नाम  क्या-या  हैं  जहां  यह

 समारोह  आयोजित  किया  गया

 इस  दोड़  के  आयोजकों  के  नाम  क्या

 हस  दोड़  में  अनुमानतः  कितने  लोगों  ने  हिस्सा

 हि  (2)  इस  पर  अनुमानित  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  तथा  इससे  अनुमानतः  कितनी  आय
 बोर

 ह  दोड़  आयोजित  करने  का  उद्देश्य  क्या  था  और  इन  उद्देश्यों  को  किस  सीमा  तक  प्राप्त
 किया  यया  ?  ॥

 .....  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  थुवा  कार्य  ध्रोर  खेल  तथा  महिला  धह्ोर  बाल  विकास
 विभागों  में  राज्य  मंत्री  सारप्रेट  :  हां  ।

 दोड़  पूरे  भारत  में  कई  णहरों/जिलों  में  आयोजित  की  गई

 शताब्दी  पूर्ण  अन्तर्राष्ट्रीय  मैराथन  ट्रस्ट  द्वारा  जबाहरलाल  नेहरू  शताब्दी
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 पमरणोत्सप
 कार्यान्वयन  समिति  और  भारतीय  अमेच्योर  एयलेटिक  संघ  के  सहयोग  से  आयोजित की

 गई

 या

 :  आयोजकों  के  अनुसार  पूरे  भारत  में  करीब  3  मिलियन  लोगों  ने  दौड़  में  भाग

 (3)  विभाग  के  पास  यह  सूचना  नहीं  है  क्योंकि  यह  इस  विभाग  द्वारा  वित्त  पोषित
 नहीं

 ॥

 आयोजकों  के  अनुसार  दोड़  का  लक्ष्य  राष्ट्रीय  एकीकरण  और युवाओं  में  खेलों  खेलों  में  ढज्नि
 पैदा  करना  था  ।

 बाढ़  राहत  सहायता  का  गलत  वितरण

 4069.  क्षी  बालासाहिब  विले  पाठिल  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बठाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  आन्ध्न  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  राज्य  में  गत  वर्ष  हुई  भारी  वर्षा  क ेकारण

 हुई  क्षति  की  शूर्ति  क ेलिए  राहृत  और  मुआवजा  देने  हेतु  वित्तीय  सहायता  के  जित  रण  के  बारे  में

 शिकायतें  हुई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  शिकायतों  का  ब्योरा  क्‍या  है  और  शिकायतों  को  दूर  करते
 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कवि  शोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  श्याम  लाल  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ग्ररोबी  रेखा  से  नीले  रहमसे  बाले  लोगों  के  सिए  झाय  बढ़।ने
 के  लिए  कार्यक्रम

 4070,  थ्रो  रणलीत  सिह  गायकवाड़  :

 क्या  क्षुषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवों  योजना  के  प्रथम  चार  वर्षों  के  दोशन  देश  विशेष  रूप  से  गुजरात  गरीबी
 रेखा  से  नींचे  रहने  वाले  लोगों  की  आय  बढ़ाने  के  विभिन्न  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  निर्धारित  लक्ष्य  और
 उपलब्धि  कया

 इस  प्रथोजन  के  लिए  निर्धारित  घनराधप्ति  की  तुलना  में  वास्तव  में  कितनी  धनराशि
 की  गई  और  ह

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  इन  कार्यक्रमों  को  सुदृढ़  बनाने  के लिए  क्या  कम  उठाह  गछ
 हैंतथा  आठवीं  योजना  के  दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  तैयार  की  गई  दीधाविधि  योजना  का  गव्यौरा
 क्‍या

 खूश्षि-मंत्रसय  में
 ध्ामो

 न  विकास  विमरा
 में  राज्य/मस्त्रो  जनादइंग  और
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 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आरं०  डी०  राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम
 आर०  ई०  और  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  एल०  ई०  जी०

 गरीबों  के  लाभ  के  लिए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  ग्रामीण  विकास  विभाग  के  तीन  प्रमुख
 गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  सारे  देश  में  और  ग्रुजरात  में  इन  तीन  कार्यक्रमों  का  1985  से

 1989  तक  का  निष्पादन  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 मृल्यांकन  समवर्ती  मूल्यांकन  और  निगरानी  के  आधार  पर  कायंतक्रमों  के

 न्वयन  में  सुधार  लाना  एक  सतत  प्रक्रिया  1989-90  के  दोरान  कायंक्रमों  को  सुदृढ़  करने  के  लिए
 उठाए  जा  रहे  विशेष  कदमों  में  एक  कदम  है  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  और

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  को  मिलाकर  एक  मिलाए  गए  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  निधियों
 में  केन्द्र  और  राज्यों  का  अंशदान  75:25  के  अनुपात  में  होभा  ।  केन्द्रीय  सहायता  सीधे  जिलों  को  रिलीज
 की  जाएंगी  ।  जवाह  रलाल  नेहरू  रोजगार  योजना  के  नाम से  केन्द्रीय  क्षेत्र  का  एक  नया  कार्यक्रम  भी

 कुछ  चुने  जिलों  में  1  1989  से  शुरू  किया  जा  रहा  आठवीं  योजना  प्रस्तावों  के  प्रारूप
 को  तैयार  करने  के  संचालन  दलों/करयं  दक्कों  का  गठन  किया  गया

 विवरण

 1985-89  9  1989  के  दोरान  प्रमुख  गरीबी  उन्मूलन
 ः  कार्य  कर्मों  का  निष्पादन

 समरस्वित  प्रासीभ  विकास  कार्यक्रम  भ्रार०  डी०  पो०  )
 निकत+-ननी.न्‍औन्‍०त+  a  ०...  ७.  --...  ५  >>»  मन  अर  ८  +-५म०ममे

 आवंटन  उपयोग  भौतिक  लक्ष्य  उपलब्धि का
 रु०  रु०  )

 1  2  3  4

 1985:86
 अभिलत  भारत  40736.00  44110.38  2470679  3060678

 गुजरात  1597.10  1511.05  94000  101275

 1986-87

 अ्िल  भारत  $4382.56  61337.93  3500000  3747269

 गुजरात  1979.67  2324.35  122500  147527.
 1987-88

 अखिल  घडरत  61338.00  72744.41  3963510  4247296

 गुज  रात  2123.03  23.03  2485.04  150281  134124  24

 8-89

 अखिल  भारत  68795.30.  54467.17%  3193546  2649567*

 गुजरात
 ह

 2306.64  2116.67*  114472.  109209*
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 राष्ट्रोय  प्रामोण  रोजगार  कार्थक्रम  प्रार०  ई०
 रु

 रिलोज  उपयोग  भौतिक  उपलब्धि

 गए  संसाधन  लाए  गए  श्रम  भ्रम
 ०  संसाधन  दिन  )

 (  लाश  र०  में  )

 भारत

 अखिल  भारत  59307.59  53195.05  2280.00  3164.14

 गुजरात  2123.00  1568.00  57.00  69.73

 1986-87

 अखिल  भारत  76513.46  71777.13  2750.83  3953.92

 गुजरात  3405.30  2908.41  60.00  132.83

 1987-88

 अखिल  भारत  88821.04  788  30.87  3635.58  3707.74

 गुजरात  3483.66  3924.07  112.23  2.23  172.23

 1988-89

 अखिल  भारत  82022.58  65532.20*  3476.78  2838.10°

 गुजरात  3589.07  2347.59*  133.60  113.94¢

 प्रामोच  भूमिहोस रोजगार  गारंटी  कार्यकम  एल०  ई०  क्रो  पो०  )
 बरम>म>०न्‍मम  मनन  _नमरममक>»«  नमन

 कुल  संसाधन  उपयोग  में  भा  तक  लक्ष्य  उपसब्धि
 रु०  लाए  गए  श्रम  भ्रम

 रु०
 में  )  दिन )

 69451.24  2
 ३

 4

 गुजरात

 अखिल  भारत  1512.63  2057.32  2475.76

 गुजरात  ।5।  2.63  50.00  70.62

 गुज

 मखिल  भारत  86858.38  1872.96  2364.47  79

 गुज  शत  2596.72  65353.09  60.00  79  63

 8

 अखिल  भारत  85924.07...  65353.09  11.33  100.76

 गुजरात

 208 8.30



 9  1911  लिखित  उत्तरे

 ।  2  3  4

 1988-89  9

 अखिल  भारत  92847  89*  43518.36*  2604.19*  2016.07*

 गुजरात  3065.53*  1660.54°  102.71*  71.73
 कऊअिनथयिाभया  ह्ीाााणा

 तक

 भारतोय  सांस्कृतिक  संधंघ  परिषद  के  नये  केसा

 4071.  भरी  राज  कुमार  राय  :

 क्या  बिदेश्ष  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितने  नये  केन्द्र  खोले

 और

 इन  केन्द्रों  मे ंनियुक्त  किए  गए  कम  चारियों  का  ठ्योरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  के०  :  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  भारतीय  सांस्कृतिक  संबंध  परिषद  ने  निम्नलिखित  तीन  देशों  में  सांस्कृतिक  के  नद्र  खोले  हैं  :--

 (1)  1988

 (2)  1988

 (3)  सोबियत  समाजवादी  गणतंत्र  1989

 इस  केन्द्र  में एक  निदेशक  और  कंठ  तबला  और  मृदंगम  के  लिए  अलग-अलग
 अध्यापक  रखे  गये  इस  केन्द्र  में  5  स्थानीय  कमंचारी  भी

 इस  केन्द्र  में  एक  निदेशक  और  कंठ  तबला  और  सितार  के  लिए  अलग-अलग
 अध्यापक  रखे  गये  हैं  ।  इस  केन्द्र  में  5  स्थानीय  कमंचारी  भी  हैं  ।

 शोषियत  समाजबादो  गणतंज्  संघ  —

 इस  समय  इस  केन्द्र  में  एक  कार्यंवाहक  निदेशक  ओर  एक  नृत्य  शिक्षक

 योग  और  हिस्दी  के लिए  अलग-अलग  अध्यापक  रखे  गए  हैं  और  एक  तबला  बादक  द्वारा  शीघ्र  ही
 भार  प्रहण  करने  को  उम्मीद  स्थानीय  स्टाफ  अभी  नियुक्त  किया  जाना

 जम्म  दाताश्वियों  का  मगाना

 4072,  प्रो०  मारायण  चरद  पराक्षर  :

 क्या  लागव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भालू  वर्ष  के  दौरान  जिन-जिन  महान  विभूतियों  की  जन्म  शताब्दियां  मनाई  जा  रही  हैं
 डसके  नाम  तथा  अस्य  म्योरे  क्‍या  हैं  और  उनकी  जीवन  स्मृति  तथा  सहयोग  के  लिए  क्या-क्या  कार्यक्रम
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 ee  अनन-गनगनग-गभग:एिग-तगरण-न

 आयोजित  किए  जा  रहे  हैं  तथा  इन  कार्यक्रमों  के  लिए  कितनी-कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई
 और

 इस  उद्देश्य  के  लिए  गठित  समितियों  का  ब्योरा  क्‍या  है  तथा  इन्होंने  अब  तक  क्‍यों-क्या
 कार्यक्रम  आयोजित  किए  हैं  और  वर्ष  1989-90  के  लिए  इन  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ---  es  हो  अननभानििीत-+लनन अह  काके

 मानव  संस।भन  विकास  संत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल
 हाहो  )  :  और  शताब्दी  समारोहों  का  आयोजन  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  और
 नागरिक  मंचों  द्वारा  समितियों  का  गठन  करके  किया  जाता  है  ओर  सरकार  द्वारा  प्रकाशनों
 तथा  भन्‍्य  शताब्दी  कार्य-कलापों  जंसे  विभिन्‍न  कार्थंक्रमों  के  लिए  सहायता  दी  जाती  है  !

 चालू  वर्ष  अर्थात्‌  के  दौरान  भारत  सरकार  द्वारा  मनाई  बई/मनाई  जा  रही  शतार्दियों
 में  पण्डित  गोविःद  वल्लभ  पंत  मुंशी  से  से  तक  ),  डा०  एस०  के०  सिन्हा  एस०  से
 (5-9-88  श्री  के०  एम०  मुंशी  शंकर  से  महोत्सव  डा०  एस०  राधाकृष्णन

 (5-9-88  से  5-9-89  तक  ),  राष्ट्रीय  शंकर  जयन्ती  महोत्सव  सवाई  से  तक  ),
 मौलाना  अबल  कलाम  आजाद  पंडित  से  सवाई  जय  त्रिशताब्दी
 श्री  से  मावलंकर  तक  ),  पंडित  अवाहरलाल  तक) की  से  और
 श्री  जी०वी०  मावलंकर  जवाहरलाल  से  नेहरू शताब्दी  की  शताब्दियां  शामिल  हैं  ।

 सवाई  जय  सिंह  की  त्रिशतावदी  को  छोड़कर  उपरोक्त  सभी  शताजिदियों  के  लिए  राष्ट्रीय
 समितियां  गठित  की  गई  जवाहरलाल  नेहरू  शताब्दी  कार्यान्वयन  समिति  जवाहरलाल  नेहरू  और
 श्री  जी०वी०  मावलंकर  की  जन्म  शताब्दियां  भायोजित  कर  रही  है  ।  शताब्दियों  के  लिए  शुरू  किए  गए
 कार्यक्रमों  में  सामान्यतया  शताब्दियों  क ेऔपचारिक  उद्घाटन  ओर  समापन  स्मारक
 टिकटों  को  जारी  प्रतिमात्रों  की  और

 द्वारा  वत्तचित्रों  और  विशेष  कार्यक्रमों  का  जीवनी-सम्बन्धी  ग्रन्थों  आदि  जंसे

 सेमिला  रें/स्मा  रक  व्याख्यान  शामिल  हैं  ।  जवाहरलाल  नेहुरू  शताब्दी  के  कार्यक्रम  तथा

 कार्यान्वयन  समिति  द्वारा  दी  जा  रही  वित्तीय  सहायता  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 पंडित  गोविन्द  वलल्‍लभ  पंत  की  संग्रहीत  कृतियों  और  पंडित  गोविन्द  वल्‍लभ  पंत  हिमाक्षप
 वरण  एवं  विकास  संस्थान  की  स्थापना  जंसी  दीघंकालिक  परियोजनाओं  फो  सभो  कार्यक्रम
 भ्ामतोर  पर  शत्ताब्दी  वर्ष  के  दोरान  ही  भायोजित  किये  जाते

 89-90  के  लिए  निर्धारित  प्रमुख  कार्यक्रमों  में  राष्ट्रीय  शंकर  जयंती  पंडित

 जवाहरलाल  नेहरू  श्री  जी०वी०  मावलंकर  डा०  एस०  राधाकृष्णन  शताब्दी  और

 मौलाना  अबुल  कलाम  आजाद  शताब्दी  के  समापन  डा०  एस०  राधाकृष्णन  और  शंकराचार्य
 पर  डाक  टिकटों  का  जारी  किया  जाना  तथा  मौलाना  अबुल  कलाम  आजाद  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  सेमिनार
 शामिल  हैं  ।

 विभिन्‍न  मंत्रालयों/विभागों  द्वारा  कार्यान्वित  कार्यक्रम  आमतौर  पर  उनके  द्वारा
 अपने  बजट  में  से  ही  वित्तपोषित  किए  जाते  पंजीकृत  स्वेह्छिक  संगठनों  को  शताब्दियों  और  बवर्षगांठों
 के  आयोजन  के  लिए  दी  जाने  बाली  वित्तीय  सहायता  सहित  शत्ताव्दी  कार्य  क्रमों  को  भा  रम्भ  करने  के  लिए
 संस्कृति  विभाग

 को ऋलू ब्ष प्राककलन में 40 लाख रुपये आवंटित किए भर



 ०9  1911  लिबित  उत्तर

 विवरण

 कार्यान्वयन-सभिति  द्वारा  सोधे  कार्यास्वित  की  जाने  वाली  परियोजनाएं  क्रम

 कार्यक्रम  परियोजना/कार्येक्रम  कार्यान्वयन  कार्यास्वयन  समिति

 संख्या  एजेंसियां  द्वारा  दी  जा  रही ह॒
 वित्तीय  सहायता

 करोढ़ों

 4  संपूर्ण  संचार  और  डिजाइन  विभाग  सूचना  एवं  प्रसारण  1.00

 जिसमें  निम्नलिखित  शामिल  है  :--  मंत्रालय

 (1)  नई  पीढ़ी  के  लिये  संचार  कार्य
 कार्योस्वियन  संमिति

 (2)  आजादी  का  नीत

 (3)  माइंडस्पोर्ट  प्रतियोगिता

 (4)  राष्ट्रीय  झंडे  के  प्रयोग  को

 प्रिय  बनाता

 30  राष्ट्रीय  स्वाधोनता  स्मारक  कार्यान्वयन  समिति  50.00

 6.  राज्यों  के  बीच  युक्षकों  का  आवाम-प्रदान  कार्यान्वयन  समिति  13-80
 तथा  पड़ौसी  शाक्ष्यों  मे ंकिकासात्मक  युवाकायं  विभाग
 परियोजनाओं  के  लिए  राष्ट्रीय  कंडेट  कोर

 युवकों  के  दोरे

 105  जवाहरलाल  नेहरू  की  स्मारक  टायरी  कार्यान्वयन  समिति  0.50
 106  जवाहरलाल  नेहरू  पर  स्मारक  ग्रंप  कार्यान्वयन  समिति  2.00
 107  राष्ट्र  निर्माण/जवाह  रलाल  नेहरू  पर  कार्यान्वयन  एजेंसी  1.00

 संम्मेलन  सेमिनार

 मंकज्ञालयों  सरकारों  हरा  कार्यास्यथित  किए  जाने  वाले  कार्यक्रम/परियोजनायें
 परन्तु  इनमें  ढापॉन्विंयत  सेमिति  भक््य  श्रणवा  समस्थपक  भूमिका

 सिंथियोंਂ  का  तियंत्रण  मो  धामिल  होगा
 िशिशशििनिी  _

 कार्यक्रम  परियोजना  कार्यान्व्रन  एजेंद्ी /  कार्यान्वयन  समिति

 संख्या  एजेंसियां  इक्ट्रा  दी  जा  रही
 वित्तीय  सहायता

 रुपये

 करोड़ों

 ग  2  3.  4

 19  जवाहरलाल  मेहरू  की  प्रतिमा  अथवा  संस्कृति  विभाग  0.00
 अप्लप्रतिमा  का  चयन
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 2 3 4 29 भारत आधुनिक सूचना केन्द्र एक नवीन सोसाइटी 5.00 कार्यान्वयन समिति 45 अल्पसंख्यक तथा कमजोर वर्गों के कल्याण मंत्रालय 0.00 छात्रों के लिये विशेष प्रशिक्षण कार्मिक मंत्रालय तथा शिक्षण योजना 47--62 राष्ट्रीय नेताओं की संस्कृति विभाग 0.00 शताब्दियां भनाना 64. देश में विज्ञान केन्द्र खोलना तथा शिक्षा बिभाय 50.00 पुस्तकालय सुविधाओं का विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी संवर्धन करना विभाग सभी राज्य सरकारें 65 भारत की खोज रेलें रेल मंत्रालय 0.00 पर्यटन विभाग 66 40 प्रत्येक ग्राम पंचायत बन एवं पर्यावरण मंत्रालय 0.00 में उच्चान लगाना प्रामीण विकास विभाग सभी राज्य सरकारें 67. घुंआां रहित चूल्हों का विवरण तथा गेर-प रम्परागत ऊर्जा 50.00 गोबर गैस प्लांट लगाने का राष्ट्रव्यापी स्रोत विभाग कार्यक्रम सभी राज्य सरकारें 69 हिमालय में वनरोपण करना वन एवं पर्यावरण मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकाः हिमाचल प्रदेश सरकार जम्मू एवं काश्मीर स 70 विकलांगों तथा समाज के वंचित समाज कल्याण विभाग वर्गों के लिए विशेष कांये क्रम सिरटसे आफ रामकृष्ण मिशन तथा शेशायर होम्स जैसे स्वेच्छिक संगठन महिला तथा बाल विकास विभाग महिला एवं बाल विकास 0-00 में एक महिला अधिकार प्रभाग विभाग की स्थापना
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 108  भारत  तथा  विदेश  में  स्नातकोत्तर  शिक्षा  विभाग  5.00
 ।  अध्ययन  के  लिए  जवाह  रलाल  नेहरू

 छात्र  व्‌  त्तयों  का  सृजन

 ये  कार्यक्रम/परियोजनायें  जो  केस्त्ीय  संत्रालग्रों/राज्य  सरकारों  को  श्पने  बलट
 में  से  कार्यास्यित  करते  के  लिए  भेजे  शायेंगे

 कार्यक्रम  परियोजना/कार्यक्रम  कार्यात्वयन  एजेंसी/एजेंसियां
 शंख्या

 4
 1  2  3

 स्वतन्त्रता  के  चालीस  वर्ष  पुरस्कार  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय
 क्‍  2  फोटो  प्रतियोगिता  सूचना  व  प्रसारण  मंत्राभय

 3  हर  वर्ष  सातवीं  और  आठवीं  शिक्षा  विभाग
 कक्षा  के  सर्वश्रेष्ठ  सर्वंतोमुली  छात्रों
 को  प्रधानमंत्री  का  प्रमाण-पत्र

 4  गणतत्र  दिवस  परेड  के  पश्चात  रक्षा  मंत्रालय
 झाँकियों  की  एक  लघु  प्रदर्शनी

 4  6  लोक  ग्राथा  गीतकारों  के  राष्ट्रीय  संस्कृति  विभाभ
 स्‍तर  के  समारोह  आयोजित  करना

 .  9  नेहरू  सेवा  कोर  की  स्थापना  खेल  एवं  युवा  कार्य क्रम  विभाग
 शिक्षा  विभाग

 सामुदायिक  परिसंरपत्तियों  के  सृजन  ग्रामीण  विकास  विभाग
 तथा  सूखा  राहत  कार  में  स्वेच्छिक
 संगठनों  का  सहयोग
 सम्मेलनों का आयोजन  केन्द्रीय  सरकार के  सम्बद्ध

 लय  कार्याम्वमन  समिति

 रेल  पर  चल  प्रदर्शनी  भारतीय  व्यापार-मेला  प्राधिकरण
 रेल  मंत्रालय

 ना  नेहरू  स्मारक  संग्रहालय  और

 पुस्तकालय

 ५
 स्वतन्त्रता  संग्राम  के  इतिहास  भारतीय  व्यापार-मेला  प्राधिकरण
 पर  एक  फोटो  प्रदर्शनी  सूचना एवं  प्रधारण  मंत्राभय

 भारत  में  फीचर  फिल्मों का  प्रदर्शन  विदेश  मंत्रालय

 प्रचार  सामग्री  का  मुद्रण  (3  विदेश  मंत्रालय
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 2 3 । 20... विभिन्‍न अत्तर्राष्ट्रीय जिक्षसों में विदेश मंत्रालयਂ वाद-विवाद और आशु चित्रकला योगिताएं आयोजित करना आऋरत के विक्रास पर 8 भाव काला दूरदंशैम दूरदर्शन सीरियल 22. आधुनिक भारत के निर्माता दूरवर्शन 23. एयाम बेनेगल का भारत एक खोज दूरदशंन ही 24. आई एम फोट्टीं दूरदर्शन | 25. आकाशवाणी द्वारा ब्रसारित करने के आकाशवाणी खिर स्वीकृत किके गये कार्य क्रम 26. स्वतंत्रता संग्राम की शानदार घटनाओं गीत और नाटक प्रभाग पर कार्यक्रम 27. राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानियों भारत और विकासात्मक उपलब्धियों पर सरकपर . फिल्मों की ध्यू खला 28. दूरवशंत/क्काशवाणी के कार्यक्रम दूरकशंक स्थानीय किवदन्तियों को बनाए रखने अकल्शमाशी के लिए वी त्याग और वहादुरी पर स्थानीय अभिरुचि की कहानियां महत्व की विद्यमान संस्थाओं सग्बस्क्ति का नवीकरण करना ओर उन्हें प्रमुख विभाग वित क रना 39. अंटाकोटिका वर भारतीय दल के पहुंचने महासागर विकास « की स्कत्ति में 9 को दूरदर्शन कर एक विशेष कायंक्रम फ्रीडम/-4दी करशेंगो टू बी टेकन दू अंडा कटिक 34. स्वतंत्रता आंदीसक के नेताओं के प्रमुख शिक्षा विभाग अर्कनों को संग्रहीश करके एक स्मारक अंक उनका क्रकाशन किया जाना
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 35,  जवाहर  लाल  नेहरू  शताब्दी  के  दौरान  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक

 वेज्ञानिक  उपलब्धियों  पर  एक  स्मारक  अनुसंधान  परिषद
 ‘  ग्रंथ  का  प्रकाशन

 36.  सामाजिक  बैंकिंग  में  उल्लेखनीय  आधविक  कायय
 णाम  प्राप्त  करने  वाले  बेंकों  की  जेंकिंग  प्रभाग

 .  शाखाओं  के  लिये  विशेष  पुरस्कार
 आरम्भ  किये  जाने  इन

 पुरस्कारों  को  पुरस्कारਂ
 कहा  जा  सकता

 37.  फ्रीडम  .40  लोगो  को  यथासभ्मव  अधिक  आर्थिक  काय
 मे  अधिक  बैंक  शाखाओं  में  प्रवलित  ऑफिय  प्रभाग
 किया  जाना  चाहिए  ।

 38.  1988  में  अन्तर्राष्टीय  कृषि  मेले  का  कृषि  मंत्रालय
 आयोजन

 39  एक  चल  कृषि  प्रदर्शनी  का  आयोजन  कृषि  मंत्रालय
 करना  जिसे  स्थानीय  कृषि  मेलों  के  रेल  मंत्रालय

 सर  पर  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  ले
 जाया  जा  सके  ।

 40.  अल्पसंसब्यकों  और  कमजोर  वर्मों  के  शीच  कल्याण  मंत्रालय

 कार्य  कर  रहे  सामाजिक  कायेकर्ताओं
 का  सम्मेलन

 41,  आदिवासी  छात्रों  के  लिये  स्कूल  में  कल्याण  मंत्रालय
 too  दोपहर  का  नि:शुल्क  भोजन

 42.  सभी  प्रकार  की  आदिवासी  संस्कृतियां  कल्याण  मंत्रालय

 रा  वर्शाने  वाला  राष्ट्रीय  गरादिकासी  क्षेत्रीय  सांस्कृतिक  केन्द्रों

 महोत्सव
 के  माध्यम  से  संस्कृति
 संन्त्रालय

 43...  बन्धुआ  मजदूरों  के  पुनर्वास  के  लिये  कल्याण  मंत्राक्षय

 विशेष  अभियान  राज्य  सरकारें  राष्ट्रीय
 धामीण  श्रमिक  आयोग

 44...  अल्पसंख्यक  और  कमजोर  वर्गों  के  कल्याण  मंत्रालय

 कारीगरों  और  शिल्पकारों  के  लिए  औद्योगिक  विकास  विभाय

 विशेथ  रोजगार

 421



 68.

 72.

 73.

 74.

 76.

 77.

 79.

 122

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पीने  क ेपानी  की

 घाएं  बढ़ाना

 खलबली  तथा  असंतोष
 अशांत  क्षेत्रों  में  देश भक्ति  और  राष्ट्रीय
 एकता  का  प्रचार  करना

 भारत  पर  एक  कम  कीमत  वाली

 पुस्तक

 स्मारक  वर्ष  के  सम  बसर  पर

 एक  डाक  टिकट  जारी  करना

 स्वलंत्रता  की  चालोसवीं  वर्षगांठ  पर

 धर  Soo
 विपलि  के  समय  ग्रामीण  कारीगरों  के
 लिये  विशेष  सहायता

 जवाहर  लाल  नेहरू  के  नाम  से  शिक्षा

 वृत्तियां  और  पुरस्कार  आरंभ  करना

 -  विज्ञान/मानविको के  क्षेत्रों  में  |विशिष्ट
 व्यक्तियों  के  लिये  5
 जीवन  पयंनन्‍्त  जवाहर  लाल  नेहरू
 प्रोफेस  रशिप  प्रारम्भ  करना

 आयु  वर्ग  के  अति  युवा
 वेज्ञानिकों  द्वारा  आरम्भ  की  गई
 निक  परियोजना  को  मान्यता  प्रदान
 करने  हेतु  उनके  लिये  नेहरू  प्रतिभा :
 पुरस्कार  आरंभ  करना

 रा

 30  89

 3

 शिक्षा  विभाग

 ग्रामीण  विकास  विभाष

 राष्ट्रीय  प्रोधोगिकी  मिश्षन
 जल  संसाधन
 सभी  राज्य  सरकारें

 गृह  मंत्रालय  राष्ट्रीय
 एकता  परिषद  सभी  राज्य
 सरकारें

 सूचना  और  प्रसारण
 :  मंत्रालय

 संथार  मंत्रालय

 वित्त  मंत्रालय

 कृषि  मंत्रालय
 ग्रामीण  विकास  विभाभ
 सभी  राज्य

 सरकारें कृषि भ्रामीण विकास विभाग
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 84.

 91.

 92.

 93.

 100.

 102.

 ,,,  विज्ञान  के  विषयों  पर  श्रेष्ठ  पुस्तकों '*
 तैयार करना  और  उन्हें  यथोचित  मूल्यों
 पर  आम  जनता  को  उपसब्ध  कराना

 युवा  किसान  विज्ञान  क्‍्लथों  की
 पना  करना

 मानविकी  के  लिए  देश  के

 फंंच  केन्द्रों  में  पीठों  तथा  प्रोफेसर
 के  पदों  की  स्थापना  करना

 अमभवी  खिलाड़ियों  के  लिए  प्रदर्शन

 मैचों  का  आयोजन  करना

 यवकों  द्वारा  पड़ोसी  जिलों/राज्यों  के

 बारे  में  पता  लगाते  के  लिये  साइकिल

 अंभियान

 नेहरू  शताब्दी  वर्ष  में  पड़ौसी  देशों  के

 स्कूली  बच्चों  के  लिये  खेल  महोत्सव  का
 तारीख

 14-11-1982)  देश भर में  स्वतंत्रता

 देश  भर  में  स्वतंत्रता  की  वर्षगांठ
 के  उपलक्ष्य  में  दौड़ों  का  भायोजन

 यबकों  के  लिए  विशिष्ट  प्रेरणावायक
 शिविरों  का  आयोजन  और  महस्वपूर्ण
 विषयों  पर  विशेष  राष्ट्रीय  सेवा
 यान  शुरू  करंना

 जिला  स्‍तर  पर  बच्चों  के  लिये  निबंध

 प्रतियोगिताओं  का  भआयोजम
 संग्राम  में  हमारे  जिले  की

 हिमालय  अथवा  नीलगिरी  जंसे  क्षेत्रों
 की  खोज-पात्रा  के  लिए  एक  परियोजना

 आरंभ  करना

 युद्ध  फला  और  स्ववेशी  खेलों  के  सक्रह
 का  प्रकाशत

 लिखित  उत्तर

 विज्ञान  और
 प्रौद्योगगी

 विज्ञान  भौर
 प्रौद्योगिकी  विभाग

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान
 कृषि  अनुसंधान

 तथा  शिक्षा  विभाग

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी
 विभाग

 भारतीय  खेल  प्राधिकरण

 *
 सम्रिति/भारतीय  स्कूल

 खेल  संघ
 का

 भारतीय  खेल  प्राधिकरण
 राज्य  सरकारें

 युवा  कार्य  नेहरू
 .  युवक  केम्द्

 नहर  युवक  कै

 युवा  कार्य  नेहरू _
 युवक  केम्द्र

 भारतीय  खेल  प्राधिक रण
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 103...  हमारे  देश  के  छात्रों  और  यूवक्नों  को  युवा  कार्य

 राष्ट्रीय  गीत  सही  तरीके  से  तथ  दर्शन/आकाशवाणी |
 सम्मानपूर्वक  गाने  का  प्रशिक्षण  देना  कार्यास्वयन  समिति

 109.  स्वतन्त्रता  सेनानियों  का  सम्मान  गृह  मंत्रालय
 हा तज++5भ  55  ८  पाप  <=

 विशेष  श्रेणी  बाले  राज्यों  में  राष्ट्रोय  राजमार्ग

 4073.  प्रो०  नाशायण  जरद  परादार  :

 क्या  जल-भुतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  घोषणा  के  लिए  सड़कों  का  चयन  करते  सम्रग्न  संसद  सदस्यों
 के  विचारों  पर  ध्यान  दिया  जाता

 यदि  तो  सातवीं  योजना  के  दोरान  किन  आरार्गों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  किए
 जाने  पर  संसद  सदस्य  जौर  दे  रहे  हैं  ओर  उनके  अनुरोधों  पर  सरकार  द्वारा  क्या  निर्णय  लिया

 और

 क्या  विश्लेष  श्रेणी  वाले  राज्यों  में  ऐसे  राजमागों  के  विकाक्ष  के  लिए  प्राथमिकता  देने
 और  उदार  दृष्टिकोण  अप्ननाने  का  विचार  जहां  रेल/जल  परिवहन  जंसी  मूलधूत  परिवहन
 घाएं  पर्याप्त  नहीं  हैं  और  जिनके  पास  राज्य  के  राजमार्गों  के  विकास  के  लिए  सभी  संसाधनों  को
 कमी  है  ?

 जसल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  पायलट  )  :  (  से  वित्तीय
 संसाधनों  की  उपलब्धता  की  शर्तं  पर  निम्नलिखित  मानदष्डों  के  आधार  पर  सड़कों  को  राष्ट्रीय
 मार्ग  घोषित  किया  जाता  है  ;--

 124

 1.  जो  सड़क  देश  के  एक  सिरे  से  दूसरे  सिरे  तक  जाती

 ..  पड़ोसी  देशों  क्रो  जोड़ने  बाली

 राज्य  की  राजधानियों  को  जोड़ने  बाली

 -  महापत्तनों  ओर  महत्वपूर्ण  भौद्धोगिक  या  परयंटक  केन्द्रों  को  वाली

 क[फो  महत्वपूर्ण  सामरिक  अरूरतें  पूरी  करने  बाली

 .  काफी  लम्बी  दूरी  तक  भारी  ट्रैफिक  वाली  ओर

 .  जिन  सड़कों  से  सफर  को  दूरी  में  काफी  कमी  आये  और  जिससे  काफी  बचत

 नागपुर  में  क्षेत्रोष  पासपोर्ड  कार्यालय

 4074.  श्री  बनबारी  लाल  पुरोहित  :
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 क्या  सरकार  का  नागपुर  मगर  में  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने  का  विचार

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 यह  कब  तक  कार्य  करना  आरम्भ  कर  देगा  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  के०  :  से  नहीं  ।  सरकार
 का  विचार  नागपुर  में  एक  पासपोर्ट  सम्पर्क  कार्यालय  खोलते  का  है  जिसका  दर्जा  बाद  में  बढ़ाकर
 क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  का  दिया  जा  सकता  महाराष्ट्र  सरकार  ने  सुझाव  दिया  है  कि
 भारत  सरकार  को  नागपुर  में  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  श्लोलना  चाहिए  ।

 पोण  को  सास्यता

 4075.  शो  बो०  एस ०  हृण्च़  प््यर  :

 क्या  मातव  संसाधन  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  राज्यों  ने  योग  को  एक  स्वदेशी  श्वेल  के  रूप  में  मान्यता  दी

 (४)  इन  राज्यों  के  नाम  कया

 क्‍या  खेल  प्राधिकरण  ने  योग  फेडरेशन  को  मास्प्रता  दे  दी  और

 (७)  यदि  तो  क्या  भारतीय  खेल  श्राध्रिकरण  का  योग  को  एक  राष्ट्रीय  खेल  के  रुप  में
 मान्यता  देने  का  प्रस्ताव  है  तथा  इसके  विकास  के  लिए  सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 मानव  संसाधम  विकास  प्त्रालथ  में  युवा  कार्य  श्लोर  खेल  तथा  महिला  शोर  बाल  विकास
 विभागों  में  राज्य  मंके  सारप्रेट  :  और  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मंसूर  में  पाटठ्यपुस्त॒कों  के  मुडक  के  सरकारों  सुन्रनालय

 4076.  भो  थी०  कश्च  ध्रप्प्रर  :

 क्या  प्लानव  सुंसपन  विकधस्‌  यह  बत़ाने  की  कृप|  करेंगे  कि  :

 कया  मंसूर  में  कोई  सरकारी  पाठ्यपुस्तक  मुद्रणालय

 यवि  तो  तत्ड्वंबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 क्‍या  इस  मुद्रणालय  को  कर्नाटक  सरकार  के  नियंत्रण  में  सौंपने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 प्राशव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राध्ष्य  मंत्रो  एल०पो०
 :  (१)  ओर  हां  ।  शहरी  विकास  मंत्रालय  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  प्रेस  के  लिए

 संयंत्र  तथा  मशीनरी  जमंन  संघीय  गणतंत्र  द्वारा  उपहार  में  दी  गई  इसने  वर्ष  1977-78  मे  किसी
 समय  काम  करना  आरम्भ  किपा
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 और  शहरी  विकास  मंत्रालय  के  अनुसार  कर्नाटक  राज्य  सरकार  ने  इस  प्रेस  को
 अपने  अधिकार  में  लेने  के  लिए  अभिदचि  दर्शाई  है  और  इसे  राज्य  सरकार  को  स्थानान्तरण  करने  के

 लिए  रूपात्मकताएं  तेयार  की  जा  रही  हैं  ।

 बंगलोर  प्रोर  मंसूर  के  धोज  हाइवेਂ

 4077.  श्री  बी०  एस०  कष्ण  झस्यर  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बंगलौर  ओर  मंसूर  के  बीच
 के  निर्माण  की  अत्यन्त  आवश्यकता

 यदि  तो  इस  एक्सप्रेस  हाइवे  के  निर्माण  पर  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान

 क्‍या  सरकार  का  वर्ष  1989-90  के  दोरान  उपर्युक्त  कार्य  को  प्रारम्भ  करने  हेतु  कदम

 उठाने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  यह  कार्य  कब  तक  पूरा  होगा  ?

 जल-भूतल  परिथहुम  मंत्रालय  के  राज्य  प्ंत्री  शाजेझ  :  से  भारत

 सरबार  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  और  अनुरक्षण  के  लिए  ही  जिम्मेदार  बंगलूर  से  मैसूर

 तक  की  सड़क  राज्य  के  सड़क  नेटवर्क  का  एक  अंग  है  और  भारत  सरकार  के  समक्ष  इस  क्षेत्र  में  एक्सप्रेस

 ये  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 इंडियन  ध्रापरत  एंड  स्टोल  कस्पनो  एककों  में  प्रक्षिक्ष

 4078.  भ्री  भारायण  धचोबे  :

 क्या  इस्पात  भोर  क्षान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  के  वक्‍संਂ  एकक  में  कितने  प्रशिक्षुओं  को

 प्रशिक्षण  दिया  गया  और  कितनों  को  प्रशिक्षण  पूरा  होने  के  बाद  नौकरी  में  खपाया

 कितने  प्रशिक्षुओं  को  नोकरोी  में  नहीं  खपाया  गया  और  इसके  क्या  कारण  और

 के  रामनगर  स्थित  कैलियरी  से  कितने  श्रमिकों  को  व्सਂ  में

 तरित  किया  गया  है  ?

 इस्पात  प्रोर  खान  मंज्लो  एम०  एल०  :  कुल्टी  कारखाने  में  1984  से

 किसी  प्रशिक्ष  को  प्रशिक्षण  नहीं  दिया  गया  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 1987  में  रामनभर  स्थित  कंलियरी  से  कुल्टी  कारखाने  में  59  श्रमिकों  को  स्थानांतरित

 किया  गया
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 कर्नाटक  में  सड़कों  को  राध्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करना

 4079.  भी  बो०  श्रीनिदयास  प्रसाद  :

 श्री  एम०  बो०  चनाशेल <  सूर्ति  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहुन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  राज्य  की  कुछ  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  धोषित  किए  जाने  के
 बारे  में  वर्ष  1972  से  अनुरोध  करती  रही नु

 यदि  तो  प्राप्त  अनुरोधों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  उनमें  से  कित-किस  सड़कों  को

 राष्टी  4  राजमार्ग  घोषित  किया  गया  और

 यदि  कोई  भी  अनुरोध  स्वीकार  नहीं  किया  गया  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल-भतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेदा  :  से  कर्नाटक
 सरकार  समय-समय  पर  कुछ  राज्य  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नेटवर्क  में  शामिल  किए  जाने  की
 इयकता  बताती  रही  है  लेकित  मुख्यतः  निधियों  के  अभाव  में  तथा  अभ्य  प्राथमिकताओं  के  कारण  उनमें  से
 किसी  सड़क  को  उक्त  कायंक्रम  में  शामिल  नहीं  किया  आा  अभी  भी  पही  स्थिति  बनी  हुई है  ।
 राज्य  सरकार  द्वारा  जिन  सड़कों  की  सिफारिश  की  गई  उनकी  एक  सूची  संलग्त  विवरभ  में  दी
 गई

 विवरण

 क्र०  सं०  राज्य  सढक  का  नाम  लम्बाई
 न्‍  मी०  में  )

 1  2
 को  ४१.७  हू  ब्क  हे  ढ़

 3

 1.  बंगलौर-मंसूर-मरक।रा-मंगलूर  385
 '  से  जोड़ने  के  ,

 2.  आंध्र  प्रदेश  में  एन०  एच०  7  पर  गटी  गुन्टाकल  422

 होतपेट-कोप्पल-गडग-हुबली-का रवार  से

 जोड़ने  के  लिए  )  ५५

 3,  वेलगाम-बीजापुर-गुरूबर्गा-हुमनाबाद  से  364

 जोड़ने  के  लिए  )

 4.  आंध्र  प्रदेश  में  बेलगाम-बाणलकोट-राग  ब्र-महबूब  नगर  336

 5.  तुमकुर-श्र  रासीके  र  शी  मोगा-साय  र-होन्नावर  332

 ०  एच  ०-17  से  जोड़ने  के

 6.  मेसूर-नंजनगुड-गुंडलूपेट-ऊटी-कोयम्बदूर  हे  ,

 ,  में  पून०  एच०  47  से  जोड़ने के  ;  .  ,,
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 1  2  3

 7.  चित्रदुर्ग-होलालके  र-होसादुगं-चिक  मगलू  र-मुडी  283

 बेलतानगढ़ी-बान्तवाल-मंगलूर  एच०  17  से

 जोड़ने  के  लिए  )

 8.  मंसूर-श्री  रंगपाटना-नागारमुंगला-चिंकममक  नयका  678

 नहृल्‍ली-हुलीयू  र-बेला  री  बाद
 एच०  9  से  जोड़ने  के  लिए )

 9.  धारवार-लोंडा-अहमोद.पणजी  95
 एच०  17  से  जोड़ने  के  लिए  )

 10.  पुदुबिडरी  कारकाला-श्रगेरी-तोर्थाहल्ली-शिका  २५४०
 शिरालकोपा-हुवली-बगलकोट-हुंगुन्ड

 11.  ठोरा  एच०  4  पर  बंगल्लोर-पूना  रोड  160
 मधुमिरि-गोरीबीडानू  र-चिकब/लपुर-क्तिा

 श्रीनिकसपुर-मुलबागल  ०  एच०  4  पर
 मद्रास  रोड  पर  )

 कुल  जोड़  :  3,  685

 योज  सभ्यम्धो  नई  भ्रापात  नोति

 4080.  धो  कें०  पो७  उस्नोकृष्लन  :

 क्या  छुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  बीज  की  नई  आयात  नीति  के  बारे  में  भारत  में  अनेक  कृषि
 निकों  तथा  सदस्य  द्वारा  की  गई  आलोचना  की  ओर  आकषित  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उन्होंने  आयात  नीति  के  संबंध  में  मंत्रालय  को  कोई  अभ्यावेदन  भेजा  और
 क्या  मंत्रालय  का  सरकार  द्ारा  भोकित  बीज  आयात  नीति  में  संशोधन  करने  के  लिए

 सुझाव  देने  का  विचार  है  और  यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  भल्लालय  में  कुषि  शोर  सहकारिसा  लथिजान  में  राज्य  भहते  इतर  लाल  :
 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 नहीं  ।

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  ते  नौंतिं  के  कार्यास्वयन  कौ  प्रगति  का  प्रबोधन  करने
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 तथा  जहां  कहीं  आवश्यक  उपयुक्त  परिवर्तन  करने  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  उच्च  स्तरीय
 समीक्षा  समिति  की  स्थापना  की

 देश  में  साक्षरता  का  स्तर

 4081.  भ्री  के०  पी०  उश्तीकृष्णन  :

 क्या  सासव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  प्राथमिक  विद्यालय  माध्यमिक  मैट्रिक  अथवा  हाई  सेकेंड री  गैर-तकनीकी
 डिप्लोमा  अथवा  जो  डिग्री  के  समकक्ष  नहीं  स्नातक  तथा  इससे  अधिक  स्तर  तक  की  लिक्षा
 प्राप्त  पुष्षों  और  महिलाओं  की  लाखों  में  संख्या  कितनी-कितनी  हैं  तथा  कुल  जनसंख्या  की  तुलना  में  इन
 शिक्षित  पुरुषों  और  महिलाओं  की  प्रतिशतता  कितनी-कितनी  और

 नवीनतम  अनुमान  के  अनुसार  उन  साक्षरों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  औपचारिक  रूप

 से  शिक्षा  प्राप्त  नहीं  की  है  ?

 सातव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विमार्ों  में  राज्य  भंज्री  एल०
 पो०  शाही  )  :  और  )  अपेक्षित  सूचना  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 बिहरण

 लाखों में  )

 ककक  शार
 कल  बह

 2  14

 बिना  किसी  औपचा  रिक  शिक्षा  (1.0)  (0.4)

 :  के  साक्षर  468  (0.4)

 प्राइमरी  स्कूल  शिक्षा  468  (8.12)

 289  133

 मिड्िल  स्कूल  शिक्षा  289  (4.14)

 (8.40)  99

 मैट्रिक  अथवा  उच्चतर  माध्यमिक  स्तर*  278  99

 (8.08)  (3.08)

 मै  र-तकनीकी  डिप्लोमा  अथवा  प्रमाणपत्र  (0.03)  0.7

 जो  डिग्री  के समकक्ष  नहीं  ।  (0.03)  (0.02)
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 |  2  3

 स्नातक  और  इससे  ऊपर  70.4  23.2

 (2.05)  (0.72)

 *इसमें  इस्टरमिडिएट  तथा  पूर्व  विश्वविद्यालय  भी  शामिल

 टिप्पणी  में  उल्लिखित  आंकड़े  कुल  जनसंख्या  की  प्रतिशतता  दर्शाते हैं  ।

 स्रोत  :  भारत  में  श्यू  --भारत---भाग--1५४--%क  साम[जिक  तथा

 सांस्कृतिक  सारणियां  ।

 असम  शामिल  नहीं  जहां  जनगणना  आयोजित  नहीं  की  जा  सकी ।

 बेग्द्रीय  श्लौर  राज्य  सरकारों  हारा  झिक्षा  पर  खर्च

 4082.  श्री  के  ०पो०  उम्नोक्ृष्णन  :

 क्या  मानस  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  वर्ष  1985-86,  1986-87,  1987-88  और  1988-89  के  दोरान  केदएक्रीम्र  सरकार
 और  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा  शिक्षा  पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 उपरोक्त  परिव्य्य  में  से  हाईस्कूल  और  कालेज  विश्वविद्यालय  शिक्षा  और  व्यावसायिक
 शिक्षा  पर

 ॒  कितनी-कितनी  घनराशि  सख्त  की  गई  ओर  इस  हेतु  1985-86,  1986.87  और
 1987-88  के  दौरान  खर्च  की  गई  राशि  कुल  परिथ्यय  का  कितने-कितने  प्रतिशत  और

 उपरोक्त  वर्षों  वेः  दौरान  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रौढ़  शिक्षा  पर  कितनी-कितनी
 घनराशि  खर्च  की  गई  ?

 सानव  संसाधन  विकास  प्रंश्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  रिागों  में  राज्य  स्त्री  एल०पी०

 :  केन्द्र  और  राज्य  सरकार  द्वारा  शिक्षा  पर  किया  भया  खर्च  दर्शाने  वाला

 संलग्न  है  ।

 शिक्षा  पर  कुल  खचचच  की  प्रतिशतता  सहित  (1)  माध्यमिक  शिक्षा  (2)  कालेज
 विद्यालय  शिक्षा  और  (3)  तकनीको  शिक्षा  पर  योजनागत  और  योजनेतर  खर्च  दर्शाने  वाल

 संलग्त  है  ।

 वर्ष  1985-86  5-86  से  1988-89  तक  संघ  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रौढ़  शिक्षा पर  किया

 शया  खर्च  निम्नलिखित  है  :  --

 यथ  ख्च  झोर  योजनेतर  राजश्थ
 रुपयों

 1985-86  84.26

 1986-87  97.94

 1987-88  148.81

 प्राककलन )
 190४  8-99  160.24

 प्रावककलन )
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 खेतो  में  मशीनों  के  प्रयोग  में  प्रगति

 4083.  श्री  क०ण्पी०  उन्‍नी  कृष्णन  :

 कया  कछुंषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दशक  के  दौरान  देश  में  फसल  काटने  की  मशीनों  पावर
 आयल  विद्युत  पंप  सेटों  के  प्रयोग  को  देखते  हुए  खेती  में  मशीनों  क॑  प्रयोग  में  कितनी  प्रगति

 हुई  है  और  प्रति  हैक्टेयर  सकल  फसलो  क्षेत्र  में  विद्युत  की  कितनी  श्रपत

 वया  इन  अंकिड़ों  के  अनुसार  खेती  में  मशीनों  का  प्रयोग  और  ऋषि क्षेत्र  में  प्रयोग  की
 जाने  वाली  विद्युत  की  अधिक  खपत  केवल  कुछ  ही  क्षेत्रों  तथा  फसलों  तक  सीमित  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 विभिन्‍न  राज्यों  में  वर्ष  1986,  1987  और  1988  के  दौरान  फसल  काटने  की
 पावर  आयल  विद्युत  पम्प  सेटों  की  कितनी  बिक्री  हुई  और  एक  लाख  हैक्टेयर

 सकल  फसलो  क्षेत्र  में  इन  यंत्रों  के  प्रयोग  का  ब्यौरा  क्‍या

 वर्ष  1986,  1987  और  1988  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  प्रति  हेक्टेयर  सकल  फसली
 क्षेत्र  में  विद्युत  की  कितनी  खपत  और

 वर्ष  2000  तक  देश  में  खेती  में  मशीनों  का  प्रयोग  आरम्भ  करने  के  लिये  क्या  लक्ष्य
 निर्धारित  किये  गये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  झोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  हयाम  लाल
 गत  दशक

 के  दोरान  कम्बाइन  पावर  तेल  के  इंजनों  भर  ब्रिजली
 के  पम्पसेटों  के उपयोग  ओर  विद्युत  को  खपत  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 ओर  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कोई  विस्तृत  सर्वेक्षण  नहीं  किया  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  वाषिक
 आधार

 पर  सूचना  उपलब्ध  नहीं
 1985-86,  1986-87  और  1987-88  वर्ष  के  लिए  पावर  कम्बाइन  हारवेस्टरों  की
 अखिल  भारतीय  बिक्री  निम्न  प्रकार  है  :

 हि

 झद  प्रलित  सारतोय  बिक्री

 _

 ट्रैक्टर  76,886

 पावर  टिलर  3३,754  ३,209  3,097

 कम्बाइन  हा  रवेस्टर  57

 अखिल  विद्युत  की  खपत  सम्बन्धी  जानकारी  एकत्र  को  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 सरकार  ने  वर्ष  2000  तक  छेती  में  मशीनों  का  प्रयोग  आरम्भ  करने  के  लिये  कोई  लक्य
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 निर्धारित  नहीं  किये  हैं  ।

 कय्रीय  विद्यालय  संगठन  में  स्टाफ  क्वार्टर

 4084.  भ्री  क्षांतिलाल  पहैल  :

 क्या  सासथ  संसाधम  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  द्वारा  विभिन्‍न  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  पिछल  दो  वर्षों  क  दौरान
 बनाए  गये  स्टाफ-क्वार्ट  रों  का  ब्योरा  क्या  और

 इनके  निर्माण  पर  कितनी  धनराशि  ख्  हुई  है  ?

 सामव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  बिमागों  में  राज्य  मंत्री  एल०पो०
 जोर  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ओर  इसे  एकत्र  किया  जा  रहा

 कम्द्रीप  विद्यालयों  में  पोग  को  शिक्षा

 4085.  श्री  शांतिलाल  पटेल  :

 ४.  इ०  सुधीर  राय  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  पिछले  तीन  वर्षों  से किन-किन  कक्षाओं  में  योग  को  शिक्षा  दी  जा

 रही  और

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  1959  तक  नियुक्त  योग  शिक्षकों  की  संख्या
 कितनी  है  ?

 प्तामथ  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्रों  एल०पी ७
 :  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  1986  में  इस  आशय  की  हिदायतें  जारी  की  कि  योगा

 को  छठी  से  तक  की  कक्षाओं  में  आरम्भ  किया  जाना  चाहिए  ।  पहले  योगा  कक्षा  पांचवीं  से

 पढ़ाया  जाता  था  ।
 ह

 इस  योजना  को  आरम्भ  करने  से  अब  तक  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  354  योगा

 अध्यापकों  को  नियुक्त  किया  गया  है  ।

 विधोरामढ़  में  तांबे  का  मण्डार

 ]
 4086.  श्री  हरीश  रावत  :

 क्या  इस्पात  धौर  खान  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  पिथोरागढ़  जिले  में  तांबे  के  मंडारों  का  पता  चला

 यदि  तो  अब  तक  कितनी  मात्रा  के  भंडार  का  पता  चला

 क्‍या  सरकार  का  इन  संडारों  का
 उपयोग  करने

 के  लिये  कोई  योजना  तैयार  करने  का
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 विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  शोर  खान  मंत्री  एम०  एल०  :  जी  पिथोरागढ़  जिले  की
 दी  हाट  तहसील  के  अस्कोट  क्षेत्र  में  सीसा  व  जस्ता  अयस्क  का  एक  छोटा  निक्षेप  पाया  बया  है  ।

 बब  तक  के  अनुमानों  स ेलगभग  1.57  मिलियन  टन  भंडार  होने  के  संकेत
 सम्मिलित  रूप  से  10%  से  अधिक  तांबा-सी  सा-जस्ता  होगा  ।

 और  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  एक  साध्यता  रिपोर्ट  तैबार
 को  गई  है  ।

 साक्षरता  मभिन्नत  के  प्रस्तगंत  उत्तर  प्रदेश  में  शिक्षा  पर  किया  गया  र॒यय

 4087.  थी  हरीश  रावत  :

 क्या  भानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  फे  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  साक्षरता  मिशन  पर  प्रत्येक  वर्ष  व्यय  की  गईं
 धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इस  राज्य  में  इस  मिशन  पर  प्रत्येक  वर्ष  निंश्वत  घनराशि  व्यय  करने  का  विचार

 (१)  यरि  तो  क्या  इस  राज्य  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  निर्धारित  सीमा  के  अन्तगेत

 राशि  व्यय  की  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर  निरक्षरता  समाप्त  करने  संबंधी  उक्त  कार्यक्रम
 पर  प्रतिकल  प्रभाव  को  राकने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 मातथ  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  थिमागों  में  राज्य  मंत्री  एल०  थौं०

 :  से  अन्य  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  की  तरह  उत्तर  प्रदेश  में  केन्द्रीय  प्रायोजित
 प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रमों  के  लिये  निधियां  वर्ष  दर-वर्ष  आधार  पर  संस्वीकृत  की  जातो  इसके  लिए
 राज्य  सरकार  का  निष्पादन  प्रशंसनीय  रहा  है  जेसाकि  निम्नलिखित  तालिका  से  स्पष्ट  है  :

 लाखों  में  )
 -  ना अं

 वर्ष  दी  गई  राशि  क्षत्र  को  गई  उपयोगिता
 राशि  प्रतिशतता

 1985-86  “753.41  646.83  85.85

 1986-87 7  708.8  9  707.14  99.75

 1987-88  725.41  720.08  99.26
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 बरेली  पासपोर्ट  कार्यालय  में  पासपोर्ट  के  लिए  प्लायेदत  पत्र

 4088.  श्री  हरोश्  रावत  :

 क्या  बिदेक्ष  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988  के  दोरान  बरेली  पासपोर्ट  कार्यालय  को  पासपोर्ट  के  लिए  कितने  आवेदन  पत्र

 प्राप्त  हुए  और

 (=)  उपरोक्त  अवधि  में  कितने  पासपोर्ट  जारी  किए  गए  और  कितने  आवेदन  पत्रों  को  रह
 किया  गया  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राक्य  मस्त्रो  क०  के०  :  63,052

 1988  में  53,678  पासबोर्ट  जारी  किए  गए  थे  और  5  आवेदन  नामंजूर  किए
 बए

 घान  उत्पादन  के  लिए  राण्यस्तरीय  प्रशिक्षण  फा्यक्रम

 4089.  श्री  वक्‍कम  पुरुषोत्तमन  :

 क्या  क्ृथि  प्रंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  घान  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  केरल  में  कई  राज्य  स्तरीय॑
 प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  किये

 यदि  तो  गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  केरल  में  ऐसे  कितने  कार्य क्रम  आयोजित  किए  गये
 और

 इन  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  से कितने  किसानों  को  लाभ  मिल्ला  है  ?

 कृषि  मात्रालय  में  कृवि  प्लोर  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  मंत्री  इबा्रम  खास  :

 दां  ।

 कृषि  मंत्रालय  मे  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  केरल  में  धान  का  उत्पादन  बढ़ामे  के  लिए  श्राठ
 राज्य  स्तरीय  प्रशिक्षण  कार्य  क्रम आयोजित  किए  हैं  ।

 राज्य  स्तरीय  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  विस्तार  कार्यकर्ताओं  के  लिए  आयोजित  किए
 इन  विस्तार  कार्यकर्ताओं  ने  जिला  और  क्षेत्र  स्तरों  पर  आगे  प्रशिक्षण  कार्य  क्रम  आयोजित  किए  ।

 प्रबक्ताझों  की  भर्ती

 4090.  भ्रो  बक्‍्कस  पुदथोशमम  :

 कया  ममव  संसाधन  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि

 क्‍या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  सारे  वेक्ष  में  विधिन्‍्त  कालेजों  भोर  िश्व  विद्यालयों
 के  लिए  प्रवक्‍ताओं  के  पदों  हेतु  सामान्य  भर्ती  की  एक  प्रणाली  आरंभ  करने  का  निर्षय  सिया
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 तो  टन  ब्यौरा  यमन  आधार

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है

 क्‍या  इस  प्रकार  की  परीक्षाएं  अखिल  भारतीध  आधार  पर  आयोजित  किये  जाने  की
 संभावना

 क्या  ये  परीक्षाएं  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  सीधे  ली  जायेंगी  अथवा  किसी
 अन्य  एजेंसी  के  माध्यम  से  ली  और

 (2)  हस  नई  प्रणाली  को  कब  से  लागू  किए  जाने  की  आशा  है  ?

 सानव  संसाथन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०  पो०
 :  से  (3)  विश्वविद्यालयों  तथा  कालेजों  में  अध्यापकों  के  वेतनमानों  में  संशोधन  योजना

 तथा  उच्च  शिक्षा  के  स्तर  को  बनाए  रखने  के  अन्य  जो  राज्य  सरकारों  को  22-7-88  को

 सूचित  कर  दिए  गए  में  प्राध्यापकों  की  नियुक्ति  और  भर्ती  हेतु  शर्तें  महुंताएं  निर्धारित  की
 गई  हैं  ।

 योजना  में  यह  भी  प्रावधान  है  कि  केवल  वही  उम्मीदवार  जो  लेक्चरर  पद  के  लिए  प्रस्तावित

 न्यूनतम  शैक्षिक  योग्यतापूर्ण  करने  के  अलावा  विशेष  रूप  से  इस  उद्देश्य  के  लिए  भायोजित  व्यापक
 परीक्षा  भी  उत्तीर्ण  करते  लेक्बरर  के  रूप  में  नियुक्तित  हेतु  योग्य  होंगे  ।  परीक्षा  आयोजित  करने  के
 लिए  विस्तृत  जिसमें  इसकी  परीक्षाएं  आयोजित  करने  के  लिए  नियुक्त  की  जाने
 वाली  एजेंसियां  तथा  विषय  वस्तु  संचालन  आदि  शामिल  सभी  विश्वविद्याख्रय  अनुदान  आयोग  द्वारा
 तैयार  किए  वि०अ०आ०  राज्य  सरकारों  के  साथ  विचार  विमर्श  करके  इस  प्रकार  की  परीक्षाएं
 आयोजित  करने  के  लिए  रूपरेश्वा  तैयार  कर  रहा  है  ।

 इंदिरा  गांधी  मुक्त  विधवविद्यालय  हारा  पाठ्यक्रमों  का  संचालन

 4091.  भी  वक्‍कभ  पुरषोत्तमतन  :

 क्या  सामव  संसाधम  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हन्दिरा  ग्रांधी  नुक्त  विश्वविद्यालय  में  निकट  भविष्य  में  कौन-कौन  से  पाठ्यक्रम  आरम्भ
 करने  का  विचार

 क्‍या  विश्वविद्यालय  के  पाठ्यक्रमों  क ेलिये  इतने  अधिक  लोगों  ने  आवेदन  किया  कि
 विश्वक्श्वालय  को  छात्रों  की  संक्ष्या  को  प्रवेश  परीक्षाओं  के  माध्यम  से  सीमित  करने  के  लिए  बाध्य  होना
 पड़  रहा

 यवि  तो  क्या  और  अधिक  छात्रों  को  शामिल  करने  के  लिए  विश्वविद्यालय  के  कार्यक्रमों
 का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  व्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाथन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  बिभाभों  में  रा्य  संज्नी  एल०पो०
 :  भविष्य  में  आरम्भ  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों  में  निम्नलिखित

 शामिल  हैं  :--

 1.  पुस्तकालय  सूचमा  विज्ञान  में  स्नातक  डिग्री  ।



 3.  दूरस्थ  शिक्षा  में  स्नातकोत्तर  कार्यक्रम  ।

 4.  (1)  प्रबन्ध  (2  (2)  ग्रामीण  विकास  (१)  भोजन  तथा  पोषण  (4)  शिक्ष
 सुरक्षा  (5)  हिन्दी  में  सृजनात्मक  लेखन  तथा  (6)  उच्च  शिक्षा  में  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम
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 5.  (1)  संगणक  अनुप्रयोग

 (2)  जल  संसाधन  प्रबन्ध

 (3)  ऊर्जा  संरक्षण  और  प्रबन्ध  में  प्रमाण  पत्र  का  कार्यक्रम

 इसके  प्रवन्ध  डिप्लोमा  में  अत्यधिक  प्रयुत्त  के  कारण  विश्वविद्यालय  उम्मीदवारों  की
 संख्या  उस  सीमा  तक  कम  करने  के  लिए  एक  प्रवेश  परीक्षा  आयोजित  करता  है  जिन्हें  अध्ययन  केन्द्रों  के
 विद्यमान  नेटवर्क  और  परामर्शी  सेवाओं  का  प्रभावपूर्ण  समर्थत  मिल  सके  ।

 विश्वविद्यालय  उन  उम्मीदवारों  की  अध्ययन  क्षमता  को  निर्धारित  करने  के  लिए  भी  एक  प्रवेश
 पर्रीक्षा  आयोजित  करता  जो  उम्मीदवार  स्नातक  डिग्री  और  सजन  लेखन  के  डिप्लोमा  में  प्रवेश  लेभा be  ५०,
 चाहते  हैं  परन्तु  उनके  पास  औपचारिक  योग्यता  नहीं  है  ।

 और  विश्वविद्यालय  ने  1987  में  पाठयक्रम  आरम्भ  किए  तथा  नामांकन
 करीब  50,000  विश्वविद्यालय  ने  अपने  छात्रों  को  सहायता  सेवायें  प्रदान  करने  के  लिए  वेश  के
 विधिनन  भागों  में  12  क्षेत्रीय  केन्द्र  और  ।8  अध्ययन  केन्द्र  स्थापित  किए  अधिक  नामांकन  के
 लिए  इस  प्रकार  के  केन्द्रों  की  संख्या  बढ़ाई  जा  रही

 खिलाड़ियों  के  प्रशिक्षण  प्लावि  हेतु  परियोजना

 _*
 4092.  श्रो  वक्कम  पुरुषोत्तमन  :

 gat  क्या  भागव  संतावन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खेल  के  क्षेत्र  में  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  तक  पहुंचने  के  लिए  पूरे  देश  में  खिलाड़ियों के
 +.

 समुचित  प्रशिक्षण  आदि  के  लिए  सरकार  किसी  योजना  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 सासबव  संसाधन  विकास  सरदालय  में  युवा  कार्य  ध्ोर  खेल  तथा  महिला  शोर  बाल  विकास
 बिज्ञायों  में  राज्य  मरजो  मारप्रेट  :  से  जी  नहीं  ।  चुने  हुए  खिलाड़ियों
 को  पहले  ही  प्रशिक्षण  शिविरों  भारतीय  और  जहां  आवश्यक  विदेशी  प्रशिक्षकों  और  खेल  विज्ञान
 विशेषज्ञों  के  पर्यवेक्षण  में  महन  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  इन  खिलाड़ियों  के  कार्यनिष्पावन की
 नियमित  रूप  से  देख  रेख  की  जा  रही  है  भौर  उन्हें  जहां  तक  सम्भव  है  अच्छे  खेल  पौष्टिक

 आहार  और  उच्च  कोटि  की  प्रशिक्षण  सुविधाएं  प्रदान  की  आ  रही
 डर

 हल
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 टी०  वो०  सोरीज  के  लिए  प्रमरीका  को  एकुकेशनल  फाउंडेगतਂ
 के  साथ  समभोता

 ;

 4093.  श्री  माश्य  २  तांती  ;

 हरी  कमल  नाथ  :

 कया  सानय  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  टी  ०वी०  सीरीज  धार।वाहिक )  के  लिए
 अमरीका  के  वर्ल्ड  एजुकेशन  फाउंडेशन  के  साथ  सहनिर्माण  समझौता  किया

 यवि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 निर्माण  किये  जाने  वाले  धारावाहिकों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संप्ताधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  श्रोर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  भंत्री  एज०
 पी०  :  से  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  डब्स्यू०  जी०  बो०

 शैक्षिक  बोस्टन  एस०  के  साथ  मिलकर  आफ  वि  बह  शीष॑क  मे  दस
 भागों  में  एक  दूरदर्शन  श्यू  खला  बनाने  का  समझोता  किया  इस  श्व्‌  खला  का  उद्देश्य  बन  कटाई  से

 लेकर  जनसंख्या  दबाव  भूमि  कटाव  से  लेकर  प्राकृतिक  अपशेषों  के  निपठान  जैसे  अम्ड्र्राष्ट्रीय
 पर्यावरण  विषयों  के  मानवीय  आमामों  का  पता  लगाना  होगा  ।  श्यू  खलाओं  में  भाने  बजे  इल्तालित
 विषय  इस  प्रकार  (1)  विकास  का  (2)  (3)  भाहार  ओर  (4)
 (5)  (6)  मछली  (7)  (४)  (9)  अपशेष  समस्या  ओर  (10)  अत

 के  समझौते  की  शर्तों  के अनुसार  आयोग  300,000  अमरीकन  डालर  के  समतुल्य  अंशदान
 प्रदान  करेगा  जिनमें  200,000  अभरीकन  डालर  के  समतुल्य  सेवा  के  रूप  में  तथा  100,000  अब
 कन  डालर  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  दिए  जाएंगे  तथा  भुगतान  परिगोजना  के  पूरा  होने  के  विभिम्न  चरणों
 में  25000-25000  की  अमरीकतन  डालर  की  चार  किश्तों  म ेकिया  आयोग  का  पोबदास

 कुल  उत्पादन  लागत  के  10%  से  कम  शेक्षिक  मीडिया  बनुसंधान  गरुज  रात
 विश्वविद्यालय  परियोजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  एजेंसी  दूरदशंन  प्यु  ला  कर  काय॑

 आरम्भ  हो  चुका  है  ।
 |

 व्रामोण  कितानों  के  लिए  प्राथिक  सगुत्यात  कार्यक्रम

 4094.  श्री  पो०  पेंचालखेया  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ग्रामीण  किसानों  के  लिए  आधिक  समुस्थान  कार्यक्रम  आरम्भ  कह

 रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  संधालय  में  कृषि  भ्रौर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  बस्तम लाल  भ्सकक  )  ;

 और  सरकार  ने  कृषक  समुदाय  की  आधिक  स्थितियों  में  सुधार  करने  की  वृष्टि  से  कई

 अभिवृद्धि  कार्यक्रम  शुरू  किए  इन  कायंक्रमों  के  अन्तर्गत  विशेष  ध्यान  छोटे  और  माजिनल  किलानों

 की  ओर  दिया  गया
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 अनिा+ता  फअंं-++  कि 0  हे  अत  ज+  की
 इनमें  पूर्वी  राज्यों  में  चावल  तिलहनों  का  मिनिकिटों का

 वर्षा  सिचित  कृषि  के  लिए  जल  विभाजक  विशेष  खाद्य।नन  उत्पादन  कार्यक्रम  और  क्षि
 दव  बढ़ाने  के  लिए  छोटे  तथा  सोमांत  किसानों  को  सहायता  आदि  शामिल

 उव
 बीजों  और  पोध  रक्षण  रसायनों  आदि  जेसे  आदानों  की  उचित  मूल्यों  पर  पर्याप्त

 भात्रा  में  यथा  समय  पर  सप्लाई  सुनिश्चित  की  गई  क्षेत्रीय  ग्रामीण  वाणिज्यिक  बैंकों  और
 सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  ऋण  सम्बन्धी  सहायता  को  पर्याप्त  मात्रा  में  बढ़ाया  गया
 रेशन  फ्लड  के  अन्तर्गत  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  डेरी  के  विकास  से  दुग्ध  उत्पादकों  को  लाभ
 हुआ  जिनमें  स ेअधिकतर  छोटे  तथा  माजिनल  किसानों  और  भूमिहीन  श्रमिकों  की  श्रेणी  में  आते

 कुक्कुट  ओर  पशुधन  मात्स्यिकी  विकास  जैसे  अन्य  कार्यक्रमों  न ेकृषक  समुदाय  के  लिए  रोजगार

 के  अक्सरों  कह  सृजन  भो  किया  है  ओर  उनको  आर्थिक  स्थिति  में  सुधार  भी  किया

 पिछले  कुछ  वर्षों  में  विभिन्‍न  कृषि  वस्तुओं  के  समर्थन  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  है  और  इनसे  किसानों
 को  प्रोत्साहन  मिला  है  ।

 मबाँवों  में  जी वन-पद्मति  में  सुधार  करने  के  लिए  कई  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  शुरू  किये  गये
 भ्रामीण  समुदाय  के  कमजोर  वर्गों  के  लाभ  के  लिए  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्य  क्रम/राष्ट्रीय  ग्रामीण
 रोजगार  कार्यक्रम/प्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  जेसे  गरीबी  दूर  करने  के  प्रमुख  कार्यक्रमों
 है  कॉभोंने  शमृदाय  के  कमजोर  वर्गों  को  लाभ  हुआ

 बिहली  में  साक्ष  रता  सम्बन्धों  ध्रस्तर्राष्ट्रीय  कतिक  बल

 4095.  भ्री  शरद  विघ  :

 कस  भामज  संसाघत  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  में  साक्षरता  संबंधी  अन्तर्राष्ट्रीय  कृतिक  बल  टी०  एफ०
 स्कॉरपिते  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  कार्यों  इत्यादि  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 े  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संह्कति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 बौ०  :  ओर  प्राप्त  सूचना  के  अस्तर्राब्ट्रीय  साक्षरता  वर्ष  को  सफल  बनाने
 कै  प्रयास  में  साक्षरता  सम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रीय  कार्य  बल  की  स्थापना  100,000  गेर-सरकारी  संग्रठनों
 के  लिए  एक  छत्र  )  दल  के  रूप  में  की  गई  इसे  यूनेस्को  की  गेर-सरकारी  संगठनों  की  स्थायी
 ध्षिति  द्वारा  1988  में  मान्यता  दी  गई  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रौढ़  शिक्षा  आई०  टी०
 एफं०  एल  ०  के  लिए  सचिवालय  के  रूप  में  कार्य  कर  रही  आई०  टी०  एफ०  एल०  का  समन्वयन
 कार्थालय  टोरनोटो  में  ह ैतथा  इसका  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  नई  दिल्‍ली  में  स्थित  यह  कार्य  बल  भारत
 सरकार  मे  स्थापित  नहीं  किया  है  ।

 गई  दिल्‍ली  में  आई०  टी०  एऊ०  एल०  के  निम्नलिखित  कार्य  हैं  :  —

 (1)  भारत  तथा  दक्षिण  एशियाई  क्षेत्र  में  चल  रहे  साक्षरता  प्रौन्‍तत  प्रयासों  को  शक्तिस  प्रदान

 (2)  साक्षरता  कार्यों  के  लिये  सम्भावमाओं  के  साथ  नये  क्षेत्रों  तक  पहुंचता  ।
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 (3)  क्षेत्रीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तरों  पर  विचारों  और  नीतियों  के  विभिमय  के  लिए

 एक  मंच  प्रदत्त  करना  ।
 “-

 (4)  अन्तर्राष्ट्रीय  साक्षरता  बर्ष  के  लिए  सूचना  संसाधन  केन्द्र  के  रुप  में  कार्य

 राष्ट्रीय  राजमागों  के  साथ-साथ  यात्रियों  के  लिए
 जम

 सुविधाएं

 4096,  डा०  ए०  के०  पहेल  :
 ।  ओ

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  :

 )  साथ-साथ  में  तैयार  की  गई  सरकार  की  योजना  के  अन्तर्गत  भारी  यातायात  याले

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  साथ-साथ  यात्रियों  के  लिए  जन  सुविधाओं  के  विकास  हेतु  चुने  गये  स्थानों का
 ब्यौर  कया

 है  ऐसे  स्थानों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  है  जहां  पर  सरकार  ने  इन  सुविधाओं  के

 प्रोमोटर्स  को  आवश्यक  पेट्रोल  पम्प  और  ऋण  शरदि  देने  की  पेशकश

 की

 किन-किन  प्रोमोटर्स  ने  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  किया  है  और  उन  स्थानों  का  ब्योरा

 क्या  है  जहां  पर  ये  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  और

 यदि  तो  राजमार्ग  के  साथ-साथ  यात्रियों  के  लिए  जन  सुविधाओं  का  किस  रूप  में
 बिकास  करने  का  विचार  है  ?

 खल-भतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  इस  सभय॑  सरकार
 के  वित्त  पोषण  के  तहत  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  साथ-साथ  यात्री  उन्मुखी  मार्गस्थ  सुविधाओं  के  विकास

 के  लिए  स्थानों  हिमाचल  मध्य

 त्रिपुरा  राज्यों  में  से  प्रत्येक  में  एक-एक  )  को  चुना
 गया  है  ।

 (  प्राइवेट  सेक्टर  वित्त  पोषण  के  तहत  प्रारम्भिक  रूप  से  पांच  स्थलों  को  चुना  -

 गया है और आशय पत्र जारी कर दिये गये इनमें से तीन सथान उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र मे एक-एक स्थान चुने गये उद्यमियों ओर स्थानों के ब्योरे संजग्न विवरण में दिये गये प्राइवेट उद्यमियों को स्वयं भूमि को व्यवस्था और अपने संसाधनों से सुविधाएं विकसित करनी हैं । सरकारी सहायता सिर्फ पेट्रोल आउटलेट आबंटित करने तक ही सीमित है जो जल-भूतल परिवहन मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा निदिष्ट मानदण्डों की पूर्ति पर निभंर अन्तिम च्रयम पेट्रोल पम्प के लिए स्थल के ओऔचित्य ओर उद्यमियों की पात्रता पर निर्भर होगा । |
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 विधरण

 जिन  प्राहवेट  उद्यमियों  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेसाथ-साथ  यात्री  उन्मृखी  मार्गस्थ

 सुविधाओं  का  प्रावधान  करने  के
 लिए  आशय  पत्र  जारी  किये

 गये  उनके  ब्यौरे

 ऋ०  सं०  नाम  और  पता  राष्ट्रीय  प्रस्तावित  स्थान  राज्य
 राजमार्ग

 1.  प्री०  नरेन्द्र  देव  5  विजयबाड़ा  और  आमन्प्र  प्रदेश
 5-122  रोया  नगर  पत्तनम  के  बीच  तलाप्रालु

 कृष्णा  गांव  के  निकट  33/3
 जिला  प्रदेश )  कि०  मी०  से

 लगभग  34  कि०  मी०  )

 -  2.  ले०  कर्नल  सी०  डो»  शर्मा  17  महाराष्ट्र  में  हाथल्षंभा  में  महाराष्ट्र
 72  बोनस  एपार्टमेंट  40  निकट  17
 कफ  कोलाबा  कि०

 3...  मैसस  बीनू  604,  24  गजरोला  की  ओर  उ७  प्र०

 कटरा  चांदनी  मकक्‍्तेशवर  से  5  मि०  मी०
 स्थान  गांव  काकाधार

 तहसील  हसनपुर  के  इंटर
 सेक्शन  पर

 4.  श्री  के०  एन०  सुप्रीम  24  दिल्‍ली-गढ़ रोड  पर  उ०  प्र०

 सविस  स्टेशन  :  पेट्रोल  पम्प  (57.3
 इंडियन  आयल  कारपोरेशन  कि०

 लिमिटेड )  केदार  गढ़

 हापुड़

 -5.  श्री  अनिल  दत्त  24  गढ़मुक्तेश्वर  ओर  प्र
 प्रगति  इंटर  सी  वाद  के  बीच  से  36

 कि०  मी०  ओर  मुरादाबाद
 रिंग  से  30  कि०  मी०  )
 नई

 कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  हाफ  एडबस्ड  स्टडी  हल  एप्लाइड  भेजमेटिक्स  /

 को  विश्वविद्यालय  हातुदात  स्ाथोग  हारा  प्रमुदान

 4697.  डा०  ए०  के०  पहेल  :

 क्या  मानव  संताधत  विकास  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 14]
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 कया  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  आफ
 वांम्ड  स्टडी  इन  एप्लाइड  मेथमेटिक्सਂ  को  वर्ष  1975  से  अनुदान  देना  बन्द  कर  दिया  भौर

 यदि  तो  हसेके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जानव  संसाथन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  भोर  संसक्ृति  विमागों  में  राज्य  मंद्रो  एल
 :  ओर  कलकता  विश्वविद्यालय  के  प्रयुक्त  गणित  को  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  ते  1963-64  में  प्रयुक्त  गणित  में  प्रथम  अध्ययन  केन्द्र  के  रूप  में  निर्धारित  किया
 केन्द्र  को  आयोग  से  10  वर्ष  तक  सहायता  प्राप्त  केन्द्र  की  प्रगति  का  मूल्यांकन  1974  भें  एक

 समिति  द्वारा  किया  गया  जिसमें  निम्नलिखित  सदस्य  शामिल  थे  :-

 (')  प्रो०  के०  आर०  टी०  आई०  एफ०  आर०

 (2)  प्रो०  बी०  प्रयुक्त  गणित  भारतीय  विज्ञान  बंगलोर  ।

 (3)  डा०  डो०  शंकर  अपर  वि०  अ०

 केन्द्र  क ेकायें  को  के  रूप  में  मूल्यांकित  किया  गया  था  तथा  मूल्यांकन  समिति  की
 सिफारिशों  के  अनुसार  आयोग  ने  1-4-.  974  से  केन्द  की  मान्यता  वापिस  ले  तथापि  प्रयुक्त
 गणित  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  निष्पादन  के  आधार  पर  अ०  आ०  के  गणित  पैनल  ने

 987  में  विशेष  सहायता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सहायता  हेतु  इस  विभाग  को  फिर  मान्यता  दी  ।  आयोग
 की  एक  विशेषश  समिति  ने  10-2-1  987  को  विभाग  का  दौरा  किया  और  समिति  की  सिका  रिशों  के
 आधार  पर  प्रयुक्त  गणित  कलकत्ता  विए्वविद्यालय  को  फिर  से  आयोग  के  विशेष  सहायता
 क्रम  के  अन्तगंत  लिया  गया  तथा  वि०  अ०  आआ०  द्वारा  1987  में  उच्च  अध्ययन  केन्द्र  के  रूप
 में  घोषित  किया  गया  था  |

 गणित  में  शोध

 4098.  डा०  ए०  के०  पटेल  :

 क्या  सानब  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विश्वविद्यालयों  में  उच्च  गणित  में  शोध  कार्य  की  उपेक्षा  की  जा  रही

 (@)  क्या  सरकार  का  उच्च  गणित  में  शोध  कार्य  को  बढ़ावा  देने  हेतु  विश्वविद्यालय

 आदि  में  कार्यरत  रिसर्च  एश्लोसिटों  उनके  द्वारा  प्रकाशित  कार्य  की  महत्ता  को  ध्यान  में  रखते
 सीधे  वरिष्ठ  पदों  पर  खपाने  के  लिए  कोई  ठोस  योजना  तैयार  करने  और  आरम्भ  करने  का  विचार

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधम  विकास  भशजालय  में  दिक्षा  तथा  संस्कृति  बिसागों  में  रात्य  संत्रो  एल
 पो०  :  विश्वविशालय  अनुदास  आयप्व  अपने  विशेष  सहायता  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से
 उच्चतर  गणित  में  अनुसंधान  सहित  शिक्षण  और  अनुप्तंधान  में  को  प्रोन्‍्नत  करने के  लिए
 पर्याप्त  सहायता  प्रदान  करता  रहा  आयोग  चार  उच्च  अध्ययन  विशेष  सहायता  विभागों
 तथा  गणित  ओर  प्रयुक्त  गणित  में  दो  विभागीय  अनुसंधान  परियोजमाओं  को  सहयोग  प्रदान  कर

 रहा

 144
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 और  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  प्रौद्योगिकी  तथा
 मानविकी  में  उच्चकोटि  के  अनुसंघान  को  प्रोन्‍्नत  करने  के  लिए  भारतीय  विश्वविद्यालयों  में

 अनुसंधान
 बेज्ञानिकों  का  एक  काडर  तैयार  करने  की  एक  योजना  शुरू  की  वे  व्यक्ति  जिनके  पास  पी  ०एच ०  डी  ०

 ७  डिग्री  और  पी०  एच०  डी०  प्राप्त  करने  के  दाद  कम  से  कम  दो  बर्ण/पांच  बर्ष/दस  वर्ष
 तथा  श्रेणियों  के  के  अनुसंधान  अनुभव  सहित  एक  उत्कृष्ट  सेक्षिक/अनुसंघान  आजी  विका

 अनुसंधान  वेज्ञानिक  के  पद  के  लिए  पात्र  अनुसंधान  वैज्ञानिकों  की  उपर्युक्त  श्रेणियों  का
 मान  रीडरों  तथा  प्रोफेसरों  के  वेतनमान  के  अनुरूप  यह  संविदा  आधार  पर  पांच  वर्ष
 की  अवधि  के  लिए

 राध्ट्रीय  राजसा्तों  के  रूप  में  सड़कों  की  घोषणा

 ्््  4099.  श्री्रतो  शपप्तो  पटनायक  :

 क्या  अल-भूतल  परिवहुत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  की  शेष  अवधि  के  दौरान  राज्य  की  जिन  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 !  के  शप  में  घोषित  किया  उनका  ग्यौरा  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  अन॒वर्ती  कायंबाही  की  गई  है  ?

 जल-भतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  और
 1989  में  लगभग  1474  कि०  मी०  राज्य  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  किया  गया  है  ।

 रफ़द्भीय  राजमार्ग  प्रणाली  में  ओर  वृद्धि  करने  का  अभी  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 कै  उपज--उपरान्त  प्रौद्योगिको  के  सस्वन्ध  में  उस्मत  प्मुलंघात  शोर
 प्रश्निक्षण  केशा  फो  स्पापना

 ह
 4100.  भी  एस०  थो  सिदनाल  :

 थ्यो  एस०  एच०  गुरड्डी  ई

 क्या  छुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  राज्य  सरकारों  से  बागवानी  के  लिए
 खारशान्त  प्रौद्योगिकी  के  सम्बन्ध  में  उन्‍तत  अनुसंधान  ओर  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना  करने  के  करिए

 कहा  और

 यदि  तो  उन  राज्य  सरकारों  का  अ्योरा  क्‍या  है  जिन्होंने  ऐसे  केन्द्रों  की  स्थापना

 #  हेतु कदम  उठाये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  सें  कृषि  झनुसंघान  तथा  शिक्षा  जिसाग  में  राज्य  मंत्री  हरि  कृष्ण  :

 नहीं  ?

 महाराष्ट्र  में  अकोला  तथा  हिमाचल  प्रदेश  में  तोतल  भौर  कर्माटक में  बंगलौर
 किश्त  राश्य  कृषि  विश्वविद्यालयों  से  बागवानी  से  सम्बन्धित  फूसल  की  कटाई  के  बाद  की  टेक्नोलोजो
 के  अप्रिम  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  प्राराम्भक  प्रस्ताव  भ्राप्त  हुए
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 सछलो  पकड़ने  के  ख़ोतों  का  कम्त  होना

 4101.  श्री  श्ोकांत  दल  नरसिहराज  वाडियर  :

 क्या  कृषि  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  मछली  पकड़  ने  के  स्रोत  कम  होते  जा  रहे
 हैं  और  इसके  कारण  मछुआरों  के

 लिए  एक  गम्भीर  समस्या  उत्पन्न  हो  गई

 यदि  तो  मछली  पकड़ने  के  स्रोतों  में  तेजी  से कमी  भाने  के  क्या  कारण

 क्‍या  समुद्री  जल  का  प्रदूषित  होना  इसका  एक  मुख्य  कारण

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  समुद्री  जल  के  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  कदम  उठाए
 ओर

 (2)  पारम्परिक  मछआरों  की  सहायता  के  लिए  अन्य  क्‍या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 कृषि  सरत्रालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  भ्न्‍्त्री  द्यास  साल  ग्रावब  ):

 )  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 जल  के  निवारण  और  1974  की  धारा  19  के  अन्तगंत
 तटवर्ती  राज्यों  के  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  न ेकितारे  से  5  किलोमीटर  तक  के  क्षेत्र  को  जल  प्रदूषण
 निवारण  तथा  नियंत्रण  क्षेत्र  घोषित  किया  तट  पर  छोड़े  जाने  वाले  गंदे  पानी  के  लिए
 जल  के  निवारण  ओर  1974  के  अन्तर्गत  निर्धारित  मानकों  को  पूरा
 करना  अपेक्षित  है  ।

 (2)  पारम्परिक  मछुआरों  की  मदद  करने  और  सीमांतग्रंत  जन  क्षेत्र  में  मात्स्यिकी  संसाधनों

 को  संरक्षित  करने  ने  लिए  उठाये  गये  अन्य  कदमों  में  समुद्री  मत्स्यन  विनियमन  अधिनियम  का

 नियमन/ग्रुजरात  और  पश्चिम  बंगाल  को  छोड़कर  सभी  समुद्र  तटीय  राज्यों  में  कायंकारी  आदेश  जारी
 किया  जाना  शामिल  गुजरात  ओर  पश्चिम  बंग्राल  में  पारम्परिक  यंत्रीकृत  नौकाओं

 और  गहरे  समुद्र  में  मत्स्पन  करने  वाले  जलयानों  के  प्रचालत  के  लिए  एक  मात्र  क्षेत्रों  की  व्यवस्था

 भू-जल  को  पेयअल  के  रूप  में  उपयोग  मन  करता

 4102.  भो  क्षांति  चारोबाल  :

 '  क्‍या  कृषि  मंत्री यह  बताते  क्री  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनेक  राज्यों  ने  भू-अल  को  पेय  जल  के  रूप  में  सप्लाई  न  करमे  का  निर्णय

 लिया
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 !  यदि  हां/'तो  सन  राज्यों  के  नाम  क्गे  हैं  ओ  भू-जल को  पेय-जल  के  लिए  सप्लाई  कर  रहे
 हैं  और  इस  बारे  में  राज्यवार  ब्यौरा  कया

 क्‍या  अनेक  राष्यों  ने  कैस्त्रीय  सरकार  से  अनु शोध  कियाहै  कि  भविष्य  में  पेय  जल
 नाओं  को  मंझुरी  देते  समय  राज्य  सरकारों  के  बिच्चार  और  सहमति  भी  प्राप्त  की  जाए  ताकि  विदेशी

 सहायता  का  समुचित  उपयोग  हो  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  भू  जल  का  उपयोग  न  करने  के  बारे  में  राज्यों  से  प्राप्त
 प्रस्ताकें'एर  क्या  कार्यवाही  को  है  ?

 कृषि  संत्राखय  में  प्रामोण  बिकासे  विसाम  में  राज्य  मंत्री

 ...

 +  (७)'  प्रण्न  उठता  ।

 एकाबिपंत्प  बालो  लानों  का  प्रधिग्रटण

 4103.  भी  झ्ांति  धारोवाल  :

 ye  ५...  कया  इस्बात  झोर  खान  मंत्री  यह  काने  की  कृपा  करेंगेਂ  कि  :

 (8)  क्‍या  सरकार  का  विचांर  देश  में  एकाधिंपस्य  वाली  खानों  का  अधिग्रहण  करने का

 -  तो  देश  इसका  इस  सकय  शाकंय-वार  ओर  खान-वार  ब्योरा  क्‍या
 और

 इन  थानों  का  कथब.तक़  अधिग्रहण  किया  जाएगा  ?

 इस्पात  ध्ौर  खाम  मंत्री  एम०  एल०  :  और  एकाधिकारी  खानों

 का  अर्थ  एक  खनिज  की  ऐसी  सभी  थानों  से  जो  एक  ही  पद्टाघारी  द्वारा  घारित  और

 परिचालित  होती  है  ।”  इस  दृष्टि  से  इस  समय  राजस्थान  में  एक  ही  पार्टी  द्वारा  खनित  बोल  स्टोनाइट
 देश  में  किसी  एक  खनिज  के  सभी  खनन  पट्ट  किसी  एक  प्राइवेट  फर्म  या  संगठन  द्वारा

 घारित  नहीं  हैं  ।

 वोलस्टोनाइट  छनन  के  अधिग्रहण  का  कोई  प्रस्तव  नहीं

 सहाया  शेथा  पत्तन  में  साल  को  हुलाई  के  लिए  कम्प्यूटरोकृत  मशोनें

 ]

 '4104.  हुसेव  इलबाई  :

 क्या  खेल-मूंतल  परिबदनस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ea  -+  क्या  न्हांवाः  पत्तन  पर  माल  की  दुर्साई  के  लिए  कम्प्यूटरीकृंत  मशीनें  लगाने  का

 विषार  के

 )१३$
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 यदि  तो  इन  अत्याधुनिक  सशोनों  की  सप्लाई  किस  वेश  और  एजेंसी  द्वारा  किये  जाने
 का  प्रस्ताव  और

 1
 उक्त  मशीनों  की  खरीद  पर  कितनी  घनराशि  खर्च

 +

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  हां  ।  !

 और  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 सक्षीनरो  का  तास  सप्लायर  का  नाम  शौर  निहित  लाभत

 बह  किस  देश  का  है

 निम्न  के  लिए  हार्डवेयर  ही
 ओर  साफ्टवेयर  कम्प्यूटर  १

 (1)  बल्क  हैंडलिग  प्रणाली  निर्माता  मैससं  ए०एस०ई०ए०  एस०एफ०आर०  7524530
 ब्रायन  बोवेरी  लि०  -+-64155  अपमरीको  ढालर

 के  माध्यम  से  +92,46,918  द०  4

 मंसस॑  कक्‍लोकनर  इंडस्ट्रीज

 पश्चिम  जमंनी

 (2)  कंटेनर  फ्रेट  स्टेशन  समेत  निर्माता  भेसस॑  डिजिटल  2,409,957  अमरीकी
 कन्टेनर  हैंडलिय  प्रणाली  पोरेशन  ई०  सी०)लि०  डालर

 के  माध्यम  से  मैससं  कम्प्यूटर  +12,500  यू०के»  स्ट्लिव  _.
 मेन्टीनेंस  कारपोरेशन  लि०  -+7,02,03,598  द७

 एम०
 ज

 म्हावा  शेदा  पलल  के  विकास  में  लगो  एशल्रेंलियां

 4105.  थ्रो  हुलेन  वलवाई  :  |

 क्या  जल-भूतल  परिबहन  मंत्री  यहु  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ै

 नहावा  शेवा  पत्तन  को  विकसित  करने  के  का  करने  में  विदेशी  एजेंसियों  सहित  कौन-सी
 एजेंसियां  लगी

 क्या  इन  एजेंसियों  का  चयन  पूरे  विश्व  से  प्राप्त  निविदाओं  के  आधार  पर  किया  बया

 हैः  कर  मा  लो  कद
 इस  को

 करे  ९
 कई

 १९  कल
 |

 |

 यदि  तो  विदेशी  एजेंसियों  को  सौंपे  गए  कार्य  पर  कितनों  धनराशि  लव  होगी  ?

 जल-भूसतल  परिवहत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राजेश  :
 महावा  शेवा  पत्तन

 के  विकास  में  लगे  विदेशों  ठेकेदारों  सहित  ठेकेदारों  के  नाम  संलग्न
 में  दिये गये

 टः

 ॥  विश्व  भर  से  मंग्राये  गये  टेंडरों  के  माध्यम  से  जिन  ठेकदारों  का  श्रयत  किया  प्रयाहै
 उनके  नाम  संलग्न  विवरण-|  के  क्रम  संझुणा  ।  से  8  में  दिये  गये
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 विदेशी  एजेंसियों  को  दिये  गये  ठेकों  का  काम  दिये  जाने  के  समय  के  मूल्य  संलग्त
 में  दिये  गये

 i  4  जः

 लिखित  उत्तर

 विकास  में  लगे  ठेकेदारों  से  सम्बन्धित  ब्योरे
 दर्शाने  वाला  विवरण

 ऋण्संण  काम  का  विवरण

 श  1  2

 1.  मुक्य  सिविल  निर्माण  कार्य

 2.  बलल्‍्क  हैंडलिंग  सुविधा

 3.  कन्टेनर  हैं:लिंग  उपस्कर

 4.  मोबाइल  उपस्कर

 -  पोर्ट  क्राफ्ट

 »  पावर  वितरण  प्रणाली

 «  मोबाइल  बल्‍्क  हैंडलिंग  उपस्कर

 .  सी-शा  ड्रेजिंग

 10.  कंटेनर  फ्रेट  स्टेशन

 $

 6

 7.  कम्प्यूटर  प्रणाली

 है

 9

 11.  पत्तन  कार्यशाला  आदि

 हाउनशिप

 py  «12.  पाइल  फाउंडेशन  एवं
 प्रेड  बोस्स

 आवासीय  भ्रवन

 सार्वजनिक  भवन

 बाह्म  सेवाएं

 (४)  बाह्य  विद्युत  कार्य

 ठेकेदार  का  नाम

 3

 मितस्‌  एण्ड  कम्पनो  लिसिटेड  जापान

 क्लोकनर  इन्ड  एनलागन  जो०  एम०  बी०  एच०
 पश्चिम  जम॑नी

 समत्‌ंग  कम्पनी  दक्षिण  कोरिया

 ओ०  वाई०  एस०  आई ०  एस०  यू०  फिनलैंड

 हिउंशई  कार्पोरेश  दक्षिण  कोरिया

 सीगेन्स  इंडिया

 सी०  एम०  सी०  इंडिया

 भारत  अर्थ  म्‌वर्स  लिमिटेड

 जनन  वसंटोप  नीद  रलेड

 इंजीनियरिय  प्रोजेक्ट्स  इंडिया  लिमिटेड
 पी०  आई०  एल०  )

 वी०  ई०  निल्‍्लीमो  रिया  एष्ड  कम्पनी  इंडिया

 एफ०  कान्‍्स  इंडिया

 ई०  पी०  आई०  एल ०

 ई०  पी०  आई०  एल ०

 ई०  पी०  आाई०  एल ०

 जी०  एस०  सी०  सी०  एल०  इंडिया

 न  nl
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 13.

 44.

 15.

 16.

 17.

 18.

 19.

 20.

 21.

 22.

 23.

 29.

 फिलिय  कार्य

 टेलीकॉम  भवन

 बाउंडरी  दीवार  और  पिलसेਂ

 नेवीगेशनल  एड्स  और  ट्रांजिट
 प्रणाली

 लैंडिंग  जेटी

 पोर्ट  साइट  आवास

 सब

 पोर्ट  अतिथि  गृह  और  सर्वेट

 कक्‍्यार्ट्स

 अतिरिक्त  सोयल  इन्वेस्टी  गेशम॑ਂ

 पर्यावरणीय बेस  लाइन

 स्री०  आई०  एस»  एक»  बे  रफें

 1)  |
 सी०  आई०  एफ०  एफ०  बैरकें

 ।)

 .  सड़कें  ओर  बाह्य  निर्माण  कार्ये

 .  सोयल  इच्वेस्टोगेशन

 .  सर्वेक्षण

 .  एस»  आर»  पी»  के  लिए  अस्थायीਂ
 बेरकें

 बो०एच०  एफ०  संचार  प्रणाली

 यू०  एच०  एफ०  संचार  प्रणाली

 »  विद्युत सब  स्टेशन

 «  पोर्ट  प्रयोकता  भवन

 -  कन्सल्टेंसी

 «  कन्सल्टेंसी  )
 -

 द्राफिक  धूर्वानुमान सुधारमे  केलिए
 सर्वेक्षण

 जी०  एस०  सी०  सी०  एल०  इंडिया

 सैम  कांतट्रक्शन्स  इंडिया

 कुमार  कांसट्रक्शसਂ

 अन्ना  नेविड्स

 एफकान्स

 वी०  ई०  बिहलीमोरिया

 क्वालिटी  कांसट्रक्शन

 एफ  कॉन्स

 एसोसिएटेड  कन्सल्टेंट्स

 सैस  कान्सट्रक्शन

 के०  एस०  कुमार  कान्सट्रकहन  ,

 अजन्ता  टाइल्स

 एंफ  कॉन्स

 भारतीय  सर्वेक्षण

 सैंभ  कान्सट्रक्शन

 पमैलट्रान

 पी०  एण्ड  टी०  विभाग

 रियूनियन  इंजीनिय
 वी०  ई०  विल्लीमोरिया  ए०४  कम्पनीं

 होव  इंडिया  लिमिटेड

 ए०  एफ०  फरगूसन  एण्ड  कम्पनी

 अर०  आई०  टी०  ई०
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 34»  जम  आूति  ,  एम्र०  क्यू  ० एस०  एस०  बी०

 “36.  रेल  अवस्थापमा  मर»  ए०  सी०  सेंट्रल  रेलवे

 37.  स्थायी  जल  आपूर्ति  एम०  रब्ल्यू०  एस०  एस०  बी०

 38.  पावर  आपूर्ति  एम०  एस०  ई०  बी ०

 39.  विविध  सिक्लि  और  मेकेनिकल  मंश्तसं  श्री  सकंल्स
 निर्माण  कार्य

 40.  ट्रेनिंग  एक्शन  प्लान  मैसर्स  पोर्ट  रेन

 विधथ

 ऋणसं०  ठेके  का  नाम  विदेशी  ठे  केदार  दिए  जाने के  समय
 कानाम  ठेके का  मूल्य

 2...  ..  ६

 1.  मुख्य  सिविल  निर्माण  मित  सुई  एण्ड  कम्पनी  110.00  करोड़  रुपये

 काय॑  लिध्रि०  जापान  (1267,49,69,  647  येन  के
 विड़ेशी  मुद्रा  घंघटक  )

 2:  हैंड  लिग  सुकध्िः  क्‍कतेकन र  इृस्डਂ  एन  18255  करोड़  र०

 गेम  जी  मुश्रा  संघटक
 परश्च्मि  जमंती  डी०  एम०  103,321/143

 एस०  एफ०  आर०

 7,935,267  यू  ०  एस ०
 डालर  27,0+9,249.

 3.  कल्टेनर  हैंडलिग  उपस्कर  सुंब्र  कम्पनी  28.35  करोड़  रु०

 दक्षिण  कोरिया  मुद्रा  संघटक  सहित )
 पू०  एस ०  डालर

 13,987,102

 4.  मोबाइल  उपस्कर  भो०  वाई०  एस०  आई०  9.13  करोड़  ६०  विदेशी

 एस०  यू०  फिन  लैंड  मुद्रा  संघटक  सहित
 एफ०  आई०  एम०
 1,379,61,528

 5...  12.31  कहोड़  र०  विदेशी
 दक्षिफ  कोरिया  मुद्रा  संश्रदक  सहित यू०

 डाशर  9,336,23 2,4  5.
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 6.  सी-शा  ड्रेजिंग  जेनेन  वर्तटाक्प  38.39  करोड़  र०  विदेशी

 मुद्रा  संघटक  सहित  डी  ०एफ»
 60,547  मिलियन

 7.  ट्रेनिंग  एक्शन  प्लान  पोर्टरेन  5.60  लाख  रु०  --
 65.500  पाउंड

 संयुक्त  राज्य  ध्ममरोका  हारा  भारत  में  मानव  हाधिकारों  के
 उल्लंघन  का  कथित  पभ्रारोप

 4106.  भरी  नरासह  सूर्य्ंशी  :

 श्रो  शारव  विध  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  विदेश  विभाग  द्वारा  मानव  अधिकार  संबंधी
 कांग्रेस  को  प्रस्तुत  उस  रिपोर्ट  की  जानकारी  है  जिसमें  वर्ष  1988  के  दोरान  भारत  में  मानव  अधिकारों
 के  उल्लंधन  के  बारे  में  उल्लेख  किया  गया  और

 (@)  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मसक्ञालय  में  राज्य  मंत्रो  :  ओर  सरकार  ने  अमरीका  के
 विदेश  मंत्रालय  की  मानवाधिकारों  से  सम्बद्ध  रिपोर्ट  का  भारत  से  संबंधित  अंश  देखा  हालांकि  रिपोर्ट
 में  कतिपय  संदर्भों  में  भारत  की  आलोचना  की  गई  लेकिन  इसमें  यह  भी  कहा  गया  है  कि  :

 में  मूल  रूप  से  लोकतत्रिक  शासन  है  जिसमें  हर  व्यक्ति  के  लिए  सुदृढ़  ओर  कानूनी  रूप  से  स्वीकृत  रक्षा
 उपायों  की  व्यवस्था  है  तथा  मजबूत  स्वतन्त्र  प्रेस  की  व्यवस्था  इस  रिपोर्ट  को  तेयार  करने  से

 पहले  कोई  विचार-विमर्श  नहीं  किया  गया  तथा  सरकार  इन  सभी  निष्कर्षों  की  यथातभ्यता  को
 स्वीकार  भहीं  करती  है  ।

 प्राथलिक  शिक्षा  के  लिए  भ्रावेदन

 4107.  करी  मरसह  सूर्येबंशो  :

 क्या  मानव  संसाधन  विकाप्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  योजना  में  प्राथमिक  शिक्षा  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  1471  करोड़  रुपये
 जआावंटित  किए  थे  लेकिन  अब  तक  केवल  850  करोड़  रुपये  दिये  गए  और

 यदि  तो  कम  धनराशि  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  लंसाथन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विसायों  में  राज्य  मंत्री  एल०पी०
 :  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रारम्भिक  शिक्षा  के  लिए  1963.70  करोड़

 रुपये  की  राशि  1985--89  को  अवधि  के  लिए  केस्द्रीय  क्षेत्र  के  अंतगंत  233.25  करोड़े  दपये
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 ओर  राज्य  क्षेत्र  के  अन्तगंत  1730.45  करोड़  आबंटित  की  गई  है  ।  प्राइमरी  शिक्षा  क ेलिए
 कोई  अलग  से  आबंटत  नहीं  किया  गया  योजना  आयोग  के  अनुसाश  इसने  योजना  के  प्रथम  चार
 वर्षों  के  प्रारम्भिक  शिक्षा  के  राज्यों  और  संघ  शासित  प्रदेशों  के  लिए  1471  करोड़  रुपये
 ओर  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  लिए  575.04  करोड़  रुपये  अनुमोदित  किए  थे  ।

 वर्ष  1989-90  के  लिए  लिए  परिव्यय  अभी  तक  अनुमोदित  नहीं  किया  गया  योजना
 आयोग  का  भ्रनुमान  है  कि  प्रथम  चार  वर्षों  में  2045  करोड़  रुपये  का  खत  किये  जाने  की  सम्भावना

 पेच्सिको  सौदे  पर  पुनरविधार

 4  डा०  टो०  कल्पना  देवो  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  23  1988  को  एक्सप्रेसਂ  में  फार्म

 साइंटिस्ट्स  फार  रिव्यू  आफ  पेप्सिको  डीलਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया

 गया

 यदि  तो  कया  कृषि  शिक्षाविदों  तथा  अन्य  व्यावसायिक  विशेषज्ञों  ने
 कार  से  पेप्सिको  सौदे  पर  पुतविचार  करने  का  आग्रह  किया  है  ओर  फास्फोरिक  एसिड  तथा

 कृत्रिम  मीठे  पदार्थयक्त  पेप्सिकोला  के  सेवन  से  इस  पेय  की  लत  पड़ने  और  कसर  जैसे  स्वास्थ्य  क ेलिए
 उत्पम्न  खतरे  की  ओर  संकेत  किया

 क्या  कोला  पेय  पदार्थों  से  बच्चों  में  डाइपर  एक्टिविटो  की  शिकायत  पैदा  होती
 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक
 उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 खाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  टाईटल  ₹)  :  आर

 यहू  सही  है  कि  दिनांक  23  1988  के  फाइनेंसियल  एक्सप्रेस  में  साइंटिस्ट्स  फार

 रिव्यू  आफ  डीलਂ  शीषंक  से  समाचार  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 और  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  के  पटल  पर  रश्य  दी  जाएगी  ।

 लघ  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करना

 4109.  प्रो०  मथु  दंडबते  :

 क्या  इस्पात  शोर  खान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बड़े  इस्पात  जिनमें  अधिक  पूंजी  लगाते  की  आवश्यकता  होती  है  की  तुलना  में

 जबु  इस्पात  संयंत्रों  की  स्थापना  को  अधिक  मान्यता  दी  जाती

 यदि
 तो  क्या  सरकार  लक्षु  हस्पात  संयंत्रो ंकी  स्थापना  की  अधिमान्यता

 ५३  हैं  हक

 का
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 यदि  तो  ऐसे  लघु  इस्पात  संयंत्र  किन-किनत  स्थानों  पर  स्थापित  करंने  का  विचार

 इस्पात  ध्ोर  खान  एम०  एल०  :  सेਂ  सरकार  सु
 और  एकीकृत  इस्पात  संयंत्रों  में  स ेलघु  इस्पात  संयंत्रों  को  अधिमान्यता  नहीं  देती  ।  इस्पात

 में  दीनोंਂ  की  ही  अपनेी-अप॑ती  भूभिंकाएं

 संयक्‍त  शाध्टु  संघ  शोर  उसको  एजेंसियों  में  मारत  का  पोगदान

 4110.  भी  संघद  शाहबुहीन  :

 कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संयूकत  राष्ट्र  संध  और  उसकी  विभिन्‍न  विशिष्ट  एजेंसियों  में  वर्ष  1988  में  संगठन-वार

 भारत  द्वारा  किए  गए  योगदान  का  ब्योरा  क्‍या  और

 1)  1989  को  किन-किन  प्रमुख  संगठनों  में  भारत  सदस्य  चुना

 विदेदा  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  नटवर  सूचना  एकत्र  की  जा'बही  है

 और हसे सभा पटल पर रख दिया ' सूची संलग्न विवरण में दी शई है । विधरण संयक्‍त राष्ट्र के उब निकायों की-सूची जिनका श्ाास्त इस समय सदस्य है । आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्‌ शा्वेधिकौर 3. भेदभाव निवारण और अल्पसंख्यक संरक्षण उप आयोग , नशीली दवाइयों से सम्बद्ध आयोग 5. मानवीय मसलों के समाथाम सेसम्भद्ध भामोग कार्यक्रम एवं 7. पारराष्ट्रिक निगम घमिति 8. विकास आयोजना समिति 9. लेखा तथा रिपोटिग के अभ्त रफ्ट्रीय से सम्दद्ध अन्तर सस्कारी विशेष कार्य दल संयुक्त राष्ट्र शिशु निधि कार्यकारी बोर्ड विश्व खाद्य कार्यक्रम से सम्बद्ध ाद् सहायता नीति समिति ध
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 13.  विद्य  खाद्य  परिषद्‌

 ररररररर-----रः

 अन्तर्राष्ट्रीय  विधि  आयोग

 यू०  एन०  ई०  पी०  की  श्ासी  परिषद्‌

 46.  निरस्त्रीकरण  सम्मेलन

 विलिष्श  एजेंसियां
 !  »«  खाध्य  एवं  कृषि  संगठन  परिषद्‌

 2.  अन्तर्राष्ट्रीय  नागर  विमानन  संगठन  सी०  ए०

 3.  अन्तर्राष्ट्रीय  समुद्री  संगठन  परिषद्‌  एम०  भो०  )

 4.  अन्तर्राष्ट्रीय  दूरसंचार  संघ  की  प्रशासी  परिषद्‌  टी०

 5.  संयुक्त  राष्ट्र  बेशानिक  एवं  सांस्कृतिक  संगठन  का  कार्यकारी  बोड

 6.  संयुक्त  राष्ट्र  औद्योगिक  विकास  संगठन  का  औद्योगिक  विकास  बोर्ड

 यूनिडो  को  कार्य क्रम और  बजट  समिति

 सावंभौम  डाक  संध  पी०  की  कार्यका री  परिषद्‌

 !.  9.  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  एच०  ओ०  )  का  कार्यकारी  बोर्ड

 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  शासी  निकाय

 आई०  ए०  ई०  ए०  के०  बवनेरों  का  बीर्ड

 मिटीरोक  बांध  के  तिर्माण  के  लिए  अनराशि  का  स्राबंटन

 श्री  के०  रामचणा  रेही  :

 क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केस्द्रीय  सरकार  का  आंध्र  प्रदेश  के  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  में  मिही  रोक  बांध  डेम्स  ),
 अन्त:स्रवण  तालाबों  के  निर्माण  और  टैक्सਂ  की  मरम्मत  के  लिए  धनराशि  आवंटित  करने  का
 क्यिार  भोर

 मिह्दीरोक  बाँध  ओर  तालाबों  के  निर्माण  करने  वाली  एजेंसयों  का  ब्यौरा
 क्या  है  ?

 कृषि  मन्‍्खालय  में  कृषि  श्ौर  सहकारिता  शिमाग  सें  राज्य  सग्जी  श्याम  लासय  :
 और  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  बई  जानकारी  के  राज्य  के  सूखा  प्रथम

 जिलों  में  मिट्टी  रोक  बांध  डेम्स  ),  स्रवण  तालाबों  का  निर्माण  करने  तथा  मृदा  संरक्षण  उपाय
 करने  के  लिए  सूद्या  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  तहत  धनराशि  आवंटित  की  गई  जहां  राज्य  सरकार  का
 कृषि  चेक  डेम्स  के  निर्माण  का  कार्य  देखता  वहां  सु  सिचाई  विभाग  तालाबों  के
 मरम्मत  का  कार्य  देखता  है|
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 प्रासध्र  प्रदेश  में  रामगिरी  स्वर्ण  स्ामों  को  धाटा

 भरी  के०  रासचन्द्र  रेड्डी  :  हि

 विशिशी  शशि
 क्या  दस्गंत  झोौर  खान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  के  अनस्तपुर  जिले  में  स्थित  रामगिरी  स्वर्ण  खानों  को
 अत्यधिक  भाटा  हो

 रहा

 इन  पर  अब  तक  कितनी  ख्थ  की  है  और  खाों  से  कितती  म।भा
 में  स्वर्ण  अयस्क  निकाले  गये  और

 इन  स्वर्ण  खानों  में  घाटा  कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 हस्पात  भौर  खान  मन्त्रो  एम०  एल०  :  रामगिरि  गोल्ड  फील्ड  की

 ग्रेप्पामाना  खान  को  1987-88  के  अन्त  तक  455.55  लाख  रु०  का  सकल  धाटा  हुआ  परन्तु  अब

 इसने  घाटा  पूरा  कर  लिया  है  और  1988-89  के  दौरान  इसे  लाभ  टोने  की  आशा

 1987-88  के  अन्त  तक  की  पूंजी  लागत  753.84  लाख  रुपये  1989  के

 अन्त  तक  1,53,084  टन  अयस्क  निकाला  जिससे  1363.50  लाख  रुपये  मूल्य  का  39  3.5
 किलोग्राम  स्वर्ण  प्राप्त  हुआ  ।  ।

 स्त्र्ण  का  उत्पादन  बढ़ाने  स्वर्ण  निकासी  की  आधुनिक  प्रोद्योगिकी  अप्रमाने  और
 अयस्क  की  खनन  पढ़ति  में  सुधार  लाने  जसे  अनेक  उपाय  किये  गये  साथ  1988  से  स्वर्ण
 के  लिए  भारतीय  बाजार  मूल्य  की  मंजूरी  से  इस  यूनिट  को  वित्तीय  निष्पादन  सुधारने  में  मदद  मिलेबी  ।
 रामगिरि  शाफ्ट  आदि  चाल  करके  रामगिरि  के  आस-पास  उपलब्ध  अतिरिक्त  भण्डारों  का  भवेषण
 करने  जैसे  उपाय  भी  किये  जा  रहे  बिजली  की  अनियमित  पूति  से  बचाव  के  लिए  डीजल  जेनरेध्ब
 सैट  भी  लगाये  गये

 पटसन  को  खेतो  के  विकास  के  लिए  विशेष  सुविभाएं

 4113.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  प्रधान  मंत्री  द्वारा  1986  में  घोषित  पटसन  की  श्लेती के
 विकास  के  लिए  विशेष  स॒विधाएं  देने  की  प्रमति  के  बारे  भें  कोई  जांच  की  ।

 यदि  तो  पश्चिम  बंगाल  में  अब  तक  कितनी  प्रगति

 भारतीय  पटसन  निग्रम  ने  पटसन  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्‍यों  भूमिका  निभाई
 ओर  wet (प्री ears

 सरकार  ने  पटसन  की  खेती  को  प्रोत्साहन  देने  के  €  ए  क्या
 कृदम

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  योर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  संशी  दवाम  लाल  ले  शथ  )

 हां । विशेष पटसन विकास कार्यक्रम ने पश्चिम बंगाल के ; जिलों में 40 लंड कबर
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 ननत+-+

 यह  कार्यक्रम  शुरू  करने  के  प्रथम  दो  वर्षों  के  दोरान  (1987-58  और  1988-89)  |  G1..7  लाख  २०
 खर्च  करके  3.32  लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र  कवर  किया  गया  था  ।

 भारतीय  पटसन  निगम  को  कच्चे  पटसन  की  खरीद  के  लिए  समर्थन  मूल्य  कार्य  शुरू  करने

 और  यह  राज्य  केन्द्रीय  भण्डा रण  निगम  तथा  राज्य  भण्डारण  निगमों  आदि  के  द्वारा
 कच्चे  पटसन  के  भण्डारण  के  लिए  गोदामों  के  निर्भाण  करने  वाली  नोडल  एजेंसी  भी

 भारत  सरकार  ने  पटसन  की  खेती  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  1987-०8  से  1989-90
 तक  शत-प्रतिशत  कैन्द्रीय  सहांयता  से  फश्ट्रीय  रूप  से  प्रायोजित  विशेष  पटसम  विकास  कार्यक्रम  प्रारम्भ
 किये  हैं  ।

 फलों  भौर  सब्जियों  के  म॒ल्यों  में  बढ्धि

 4114.  श्री  बद्धि  चनन्‍ड्र  जेम  :

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  फलों  और  सब्जियों  के  मूल्यों  में  अत्यधिक  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 सरकार  द्वारा  मूल्यों  में  कमी  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  झोर  सहकारिता  विमाण  में  राज्य  मंत्रो  श्याम  लाल  यादव  )  ः
 बष  1986  में  फलों  और  सब्जियों  का  संयुक्त  थोक  मूल्य  सूचकांक  418.4  था  जो  क्रमिक

 हप  से  बढ़कर  वर्ष  1988  में  443.3  हो  गया  :  1970-71)  ।  ह

 मूल्यों  के  अधिक  होने  के  मुख्य  कारण  बढ़ती  हुई  आबादी  के  साथ  सूखे  की  स्थिति  और
 प्राकृतिक  आपदाओं  की  वजह  से  उत्पादन  में  कमी  माल  की  दुलाई  के  प्रभारों  में  मालबाहकों
 की  यूनियनों  द्वारा  हुडुताल  किए  जाने  से  माल  की  हुलाई  में  अड़चन  आना  आदि  हैं  ।

 भारत  सरकार  ने  देश  में  फलों  तथा  सब्जियों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  और  मूल्यों  को  कम
 करने  के  लिए  निम्नलिखित  नीति  अपनाई  है  :--

 (1)  फलों  के  ब॒क्षों  की  अच्छी  क्वालिटी  की  रोपण  सामग्री  ओर  सब्जियों  की  अधिक  उपज
 देने  वाली  किस्मों  के  बीजों  का  उत्पादन  और  वितरण  ।

 (2)  सब्जियों  के  उत्कृष्ट  गुण  वाले  और  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  बुक्षों  के  तह॒त  क्षेत्र
 विस्तार  करना  ।

 (3)  खेती  की  उस्तत  तकनीकें  अपनाने  के  लिए  किसानों  को  शिक्षित  करना  ।

 (4)  उदंरकों  के  उपयोग  को  लोकप्रिय  बनाना  और  पौध  रक्षण  उपायों  को  अपनाया

 फलों  तथा  सब्जियों  के  मूल्यों  को
 कम  करने  के  लिए  उपर्युक्त  कार्यक्रम  के  अलावा  राज्य

 कारों  द्वारा  बहुत  से  अन्य  कार्यक्रम  कार्यास्वित  किए  जा  रहे  हैं  ।
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 राजस्थान  को  सूखा  राहत  सहायता

 ]
 हा

 4115.  भो  बुद्धि  चला  जेन  :  ;

 क्या  कृषि  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  Sy  gat  ।

 राजस्थान  के  कोन-कोन  से  जिले  सूखे  से  प्रभावित  हुए  तु

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  सूखे  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  क्षरकार को  एक  क्षापन  ;
 भेजा

 |
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्य  वार  ब्यौरा  कया  है  ?

 हू

 है

 केन्द्रीय  सरकार  ने  रिप्रोर्ट  के  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्‍या  कार्यवाही  की  और

 (&)  केन्द्रीय  सरकार  राजस्थान  में  सूखे  की  स्थिति  का  मूल्यांकन  करने  के  उपरान्त  वास्तव

 में  किस  तारीख  तक  सहायता  उपलब्ध  करा  देगी  ?  ५

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  प्लोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  लाल  :
 से  राजस्थान  सरकार  ने  1988  के  दक्षिण-पश्चिम  मानसून  के  दौरात  अभषर्याप्त  वर्षा  के

 कारण  प्रभावित  क्षेत्रों  में  सूखा  राहृत  के लिए  168.41  करोड़  रुपये  को  केन्द्रीय  सहायता  को  मांग

 करते  हुए  एक  ज्ञापन  भेजा  हि

 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  निम्नलिखित  जिले  विभिन्‍न  स्तर'की  अभाव  की  :

 स्थितियों  से  प्रभावित  थे  :---
 हु  ।

 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

 (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)
 (14)  )  (15)  (16)  (17)  बंदी  ।  ्

 और  (४)  स्थापित  प्रक्रिया  के  अनुसार  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  कार्यवाही  की  जा
 ‘

 रही  है  ।  हु

 में  राज्य  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ण  के,करूप  में  घोषित  करता

 ]

 4116.  श्री  बढ़ि  चस्त्र  जेत  :
 |

 क्या  जल-भतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  कुछ  महत्वपूर्ण  राज्य  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  रूप  में  ।

 घोषित करने  के  प्रस्ताव  भेजे  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का
 विचार  यातायात  में  वृद्धि को  देखते हुए  इन्हें  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 घोषित  करने  का  है  ?
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 जल-भूतल  परिवहन  अम्जालम  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  से  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राजस्थान  सरकार  ने  निम्नलिशित  पांच  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 वि  में  शामिल  करने  के  लिए  प्रायोजित  किया  अर्थात्‌

 1.  व्यावर-पाली-सिरोही-कांडला

 :  ५:  '
 2.

 3.  अजमेर-भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़-रतलाम-हन्दो

 4.  गुड़गांव-अलवर-सरिस्का-दोसा-सवाई  माधोपुर-वालियर  ओर

 के  5.  दोष्ा  से  मनोहरपुरा  तक  की  सम्पक  सड़क  ।

 ा
 इन  पांच  सड़कों  में  से  (1)  ओर  (5)  पर  उल्लिखित  दो  सड़कों  को  हाल ही  में  राष्ट्रीय

 eine
 मोर्भ  घोषित  किया  गया  है  और  इस  समय  और  बढ़ोतरी  जाने  की  कोई  परिकल्पना  नहीं

 हिहलो  प्रश्ञासन  में  प्रभुसूचित  जातियों/श्रभुसुवित  जनश्रातियों  के  लिए
 धध्यापकों  के  प्लारक्षित  रिक्त  पद

 ]
 भरी  क्रार०  पो०  सुमन  :

 क्या  सातथ  संप्ताघन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ५.  दिल्‍ली  प्रशासन  के  स्कूलों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  विभिन्‍न

 संवर्गों  में  अध्यापकों  के|कितने  आरक्षित पद  रिक्त  पड़े  और

 इन  रिक्त  पदों  को  कब  तक  भरे  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 मानव  संसाधम  विकास  भग्वालय  में  ववाक्षा  शोर  संस्कृति  विभाषों  में  राज्य  मसजो  एल०
 पो०  :  दिल्ली  प्रशासन  के  विभिन्‍न  ग्रेडों  में  अ०  जा०/अ०  ज०  जा०  के  लिए

 शिक्षकों|कै  1383  प्रश्नासन  के  अधीन  स्कूलों  में;रिक्त  पड़े  हुए

 बिल्ली  प्रशासन  ने  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  इन  पदों  को  भरने  क॑  लिए  कदम  उठाए
 :

 थो  समय  लपामे  वाली  प्रक्रिया  इन  11  वर्यों  के  शिक्षकों  को  केम्त्रोय  प्रशासनिक  ट्ब्श्नल
 से  पूर्व  उच्क्तम  न्याबालय  में  पड़े  एक  मामले  क॑  कारण  1984-85  से  रुकी  हुई  दिल्ली  प्रशासन
 आरक्षित  वर्गों  में  पदों  को  तत्परता  से  भरने  के  लिए  प्रयास  कर  रहा

 टाठा  प्लायरन  एड  स्टोल  कस्पनो  में  श्राप  लगना

 ]

 है  41.18.  डा०  गोरी  क्षंकर  राजहुंस  :

 भ्रो  कालो  प्रसाद  पांडेय  :

 क्या  इस्पात  धोर  साल  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे कि  :

 157



 लिखित  उत्तर  30  1989

 क्‍या  सरकार  ने  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  में  हाल  ही  में  ली  भयंकर  आम  के
 कारणों  का  जांच  द्वारा  पता  लगाया  गया

 इस  आग  दुषंटना  में  कितने  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  प्रभावित  परिवारों  को  दिये  बये

 मुआवजे  की  राशि  कितनी  और

 भविष्य  में  ऐसी  दुर्घटना  दुबारा  घटित  होने  से  रोकने  हेतु  सरकार  का  कया  उपाय  करने

 का  विचार  है  ?

 इस्पात  पश्लोर  खान  संत्री  एम०  एल०  :  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी
 लि०  में  दिनाक  3  1989  को  हुए  अग्निकांड  की  बिहार  सरकार  द्वारा  जांच  की  जा  रही

 इस  अग्निकांड  में  :0  लोगों  को  मत्यु  मैससे  टिस्क्रो  ने  भुत  व्यक्तियों  के  परिवारों
 तथा  घायलों  को  आश्वासन  दिया  है  कि  सबंधित  परिवारों  को  तरह  पुनर्स्थापित  करने  के  लिए
 वित्तीय  सहायता  सहित  हर  तरह  की  सहायता  दी  जांच  आदि  का  कार्य  चल  रहा  इसलिए
 इस  स्थिति  में  मुआवजे  को  राशि  के  बारे  में  बताना  सम्भव  नहीं

 दुधघंटता  के  कारणों  सहित  जांच-रिपोर्ट  उपलब्ध  होने  पर  ही  इस  तरह  की  दुघंटनाओं  को

 दुबारा  घटित  होने  से  रोकने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  सकेंगे  |

 पंजाब  में  व्यावसायिक  शिक्षा  संस्थान/प्रशिक्षण  के

 4119.  श्री  कमल  चोधरो  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पंजाब  में  व्यावसायिक  शिक्षा  संश्थानों/केन्द्रों  की  स्थापना  की  है  अबया
 स्थापना  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  नवीनतम  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  ऐसे  प्रत्येक  संस्थान/प्रशिक्षण
 केन्द्र  द्वारा  किस  प्रकार  का  कार्य  किया  जाता  है  अथवा  शिक्षा-प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ?

 सानव  संसाघन  विकास  सम्त्राशय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  सन्त्रो  एल०
 पौ०  :  और  वर्ष  1987-88  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  माध्यमिक  शिक्षा  के
 व्यावसायीक रण  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत  67  स्कूलों  में  ++2  स्तर  पर  201
 साथिक  पाठ्यक्रमों  को  आरम्भ  करने  के  लिए  अनुमोदन  कर  दिया  पंजाब  में  भारत  सरकार की
 सहायता  से  अलग  से  व्यावस।यिक  शिक्षा  संस्था  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  या  कार्यक्रम  नहीं  है  ।

 पंजाब  को  चिकताई  रहित  द्ुग्भ  चू्ण  को  सप्लाई

 4120.  भी  कमल  चोधरी  :

 क्या  कछुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पंजाब  सरकार  ने  चिकनाई  रहित  दुग्ध  भूणं  की  सप्लाई  के  लिए  कोई  भांग
 को

 (&)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और
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 हस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कि  प्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंजो  श्याभसाल  :  (%)

 नहीं
 ई

 ओर  प्रश्त  ही  नहीं

 पृथक  ब्रायुविशान  धौर  इंजोनियरोी  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  का  प्रस्ताव

 4121.  भरी  बालासाहिब  बिलख्त  पाटिल  :

 क्या  सांखथ  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विधार  प्रत्येक  राज्य  में  कृषि  विश्वविद्यालयों  के  समान  पृथक
 आयुविशान  और  इंजीनियरी  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 शानव  संसाधन  विकास  प्ंत्रालय  में  शिक्षा  झौर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल०
 बी०  :  कृषि  विश्वविद्यालयों  की  पद्धति  के  आधार  पर  प्रत्येक  राज्य  में  पृथक  चिकित्सा
 भर  इंजीनियरी  विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 केरतोप  विज्ञालय  प्रधानाथायं  मंच

 4122.  शो  हेतरास  :

 क्या  मानव  संसाधत  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  एक  मान्यता  प्राप्त  केन्द्रीय  विद्यालय  प्रधानाचारयय  मंच

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  हस  मंच्र  द्वारा  कोई  मांग  पत्र  प्रस्तुत  किया  गया  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 झानथ  संसाथन  विकास  संब्रालप  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विभाधों  में  राज्य  मंत्रों  एल०

 बी०  :

 (&)  इसका  गठन  8-6-79  को  किया  गया  था  और  केसद्रीय  विद्यालय  संगठन  द्वारा  31-8-87
 को  इसे  कामूनी  मान्यता  दी  गई  19-3-87  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  सदस्यों  की  कुल  संख्या
 180  थी  ।

 मांग  पत्र  सब्बन्धी  ब्यौरे  संघर्न  विवरण  में  दिए  गए

 विवरण

 प्रघानाचारयय  फोरम  के  अध्यक्ष  द्वारा  प्रस्तुत  मांगों/सुझावों  के  ब्यौरे

 प्रशासनिक  अधिका  रियों  के  पदों  और  क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  लेखा  परीक्षा  स्कों  में

 नियुक्ति  के  आधार  पर  पदों  को  भरने  के  बजाय  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  कम  चारियों
 की  पदोन्नति  ।  मु  "

 199.
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 .  प्रधानानार्यों  क ेसम्मेलनों  क ेसमय  आयुक्त  से  वि्ा  र-विमर्ष  का  मौका  ।

 केन्द्रीय  विधालय  संगठन  के  अधिकारियों  के  कर्तंब्यों  को  प्रधाह/क्मर्यों  को

 सूचित  करता  ।  ॒

 प्रधानाचायों  के  लिए  पदोन्नति  के  अवसर  ।

 भप्रधानाध्यापकों  और  प्रधान  लिपिकों  के  कतंथ्यों  परिभाषित
 करना  ।

 प्रधानाध्यापकों  और  प्रभारी  प्रधानाचायों  करे  लिए  अवस्थापना  पाठ्यक्रम

 केन्द्रीय  विद्यालय  के  कार्यालय  कम्ंचारियों  के  पदनाम  में  परिवर्तत  और  उतम्की
 लब्धियों  में  वृद्धि  ।  ५

 अधिकांश  स्कूलों  में  क्रय  पद्धति  ।

 स्कूल  कोष  जनकोथ  के  अन्तर्यत  प्रधानाचायों  के  वित्तीय  अधिकारों  में  वृद्धि  ।
 ॥.  to प्रधानाचाय  के  लिए  वेयक्तिक  सहायक  के  पद  का  सृजन  ।

 स्कूल  समय  के  बाद  क्रीडा  गतिविधियां  चलाने  के  लिए  अतिरिक्त  समय  के  लिए  खेल
 अध्यापक  ।

 प्रधानाचायों  के  पद  के  लिए  भर्ती  सम्बन्धी  नियमों  का  संशोधन  ।

 गत  सेवा  की  गणना  ।

 प्रधानाचार्यों  को  भी  चट्टोपाध्याय  आयोग  की  रिपोर्ट  के  अन्तर्गत

 प्रधानाचायों  को  स्थानान्त रण  नीति-सहानुभूति  के  आधार  पर  विचार  ।

 के०मा०ण्शि०्बो०  द्वारा  यथा  परिकल्पित  त्रिभाषा  सूत्र  के  कार्यान्वयन  की  समस्या  ।

 कं  ०मा०शि०्बो०  द्वारा  परीक्षा  केन्द्रों  के परिवतन  में  समस्या  ।

 टी०जी०टी०  स्तर  तक  के  कर्म  चारियों  की  भर्ती  के  लिए  प्रधानाचानों  को  !?

 प्रधानाचारयों  को  बाहुन  भत्ता  या  वाहन  ।

 प्रधानाचार्यों  को  अतिरिक्त  वित्तीय  अधिकार  और  पी०एफ०  तथा  एस०एफ०  के
 मान  नियमों  की  संस्वीक्ृति  ।

 सहोदय  परिसर  का  निर्माण  तथा  शैक्षिक  संगोष्ठियों  का  आयोजन  ।

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  को  विये  जाने  वाले  सेवाकालीन  पाठ्यक्रम  और  सहायता  ।

 कोणा्क  में  सूथं  मग्यिर  का  परिरक्षण

 4123.  थी  श्रोबल्लम  पातिप्रही  :

 क्या  ाभथ  संसाधन  विकास  मल्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  कोणाक  में  सूर्य  मंदिर  फरि  के  लिए  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  को

 तुरन्त  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  और

 यदि  तो  इस  विश्व  अऋसिद्ध  स्थापरक  के  परिरक्षण  के  लिए  क्‍या  विशिष्ट  कदम  उठाए
 जा  रहे

 सानथ  संताधघत  विकास  संत्रालय  में  ज्षिक्षा  तथा  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  एल  ०
 वी०  :  मम्दिर  की  परिरक्षण  स्थिति  अच्छी  है  और  क्‍योंकि  यह  विश्व  विरासत

 सूची  में  क्षर्मिल्लिक  स्मपररक  इससित्‌  बह  सदा  भतरतीय  पुरातत्स  सर्वेक्षण  को  श्राथमिकता  सूची  में

 रहता  है  ।

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 tee  के

 विललो  में  बचड़लानों  को  प्स्यत्र  से  आता

 बच्हॉ  4124.  24.  भी  सैयद  क्षाहदुह्दीव  :

 a  +  क्या  कृषि  श्वन्को  यह  बताएे  की  कषा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिएली  में  ब ूचड़खोनों  को  उनके  वतं  मान  स्थान  से  अन्यत्र  ले  जाने  का  विचार
 ्र  *  #'  प्रस्तावित  स्थानांतरण  का  क्‍या  औचित्य

 बूचड़खानों  कीवतंमान  क्षमता  कितनी

 बूचड़खानों  का  बरत  मान  उपयोगिता  स्तर  कितना  और

 (४)  बुचड़खानों  के  आधुनिकीकरण  ओर  इन्हें  अन्यत्र  ले  जाने  पर  कितना  व्यय  करने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृछि  शोर  श्रहुकूइरिता  विमाग  में  राज्य  मंत्रों  द्याम  लाल
 और  इस  समय  बूचड़ख।ना  उक्योम  के  क्षेत्रਂ  में  स्थित  इस  कृचड़खाने को

 वर्तमान  स्थान  से  कहीं  दूसरे  स्थान  पर  भे  जाने  का  प्रस्पाव  बूचड़खाना  ओर  उससे  सम्बद्ध  इकाइयों
 के  लिए  दिल्ली  के  प्लानਂ  में  रोहतक  रोड  ओर  बाहरी  रिग्र  रोड  के  चोराहे  के  पास  स्थान
 िकॉरित  किएस  यया  वर्तमान  कृच्डलाने  क॥  इश्क  स्थान  से  नये  प्रस्तावित  स्थान  पर  लगाया  जाना
 सम्भव  नहीं  हो  सका  है  क्‍योंकि  निर्धारित  स्थान  के  आसपास  वसने  वाले  लोगों  ने  इस  क्षेत्र  को
 खाना  उद्योग  के  लिए  उपयोग  किए  जाने  पर  आपत्ति  की  है  ।

 प्रत्यके  दिन  औसतन  8000  भेड़  और  बकरियों  तथा  2000  धेंसों  करा  वध  किया
 जाता

 4  ००5  र्
 बृचड़खाने  का  उपयोग  उसकी  क्षमता  से  अधिक  किया  जा  रहा

 33.71  पक  एबी

 के  लिए  1983  के  मूल्य  पर  तैयार  की  गई  अनुमानित
 .
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 जिवेशाम  उप-मार्ग

 श्रो  टो०  बशोर  :

 क्या  जल-भूतल  परिथहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  47  पर  त्रिवेन्द्रम  उप-मार्ग  की  कुल  लम्बाई  कितनी

 परियोजना  पर  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान

 अब  तक  कितनी  राशि  प्रदान  की  गई  है  और  कितनी  राशि  खर्च  की  गई  और

 उप-मार्ग  को  यातायात  के  लिए  कथ  तक  खोल  दिया  जायेगा  ?

 जल-मृतल  परिवहम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  राजेश  :  लगधन  43
 कि०  मी०  ।

 से  निर्माण  कार्य  को  दो  चरणों  में  हाथ  में  लिया  जा  रहा  में  लवभनग
 गया  कि०  मी०  की  छोटी  दूरी  का  निर्माण  पूरा  हो  गया  है और  उसे  यातायात  के  लिए  खोल  दिया

 गया  के  दो  अन्य  खण्डों  (5  कि०  में  निर्माण  कार्य  चल  रहा  को  दूसरे
 4  कि०  मी०  खण्ड  के  निर्माण  के  लिए  हाल  ही  में  अनुमान  को  संस्व्रीकृत  किया  गया

 राज्यों  को  एक  मुस्त  धनराशियां  रिलीज  की  जाती  हैंन  कि  अब  तक  6.69
 करोड़  रुपये  खर्च  हो  गए  हैं  ।

 परियोजना  का  अभी  योजना  स्तर  पर  है  और  अभी  हसके  समापन  के  समय  शिड्यूल
 तथा  परियोजना  की  कुल  लागत  के  बारे  में  अभी  बता  पाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 मेवों  कौ  खेती

 श्रो  प्रतापराव  बो०  मोसले  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  में  विदर्भ  क्षेत्र  मेदों  की  खेती  के  लिए  उपयुक्त

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  हस  क्षेत्र  में मेबों  की  खेती  के  लिए  एक  कार्यकारी  बोजना
 बनाई

 यदि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भोर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ध्रोर  सहकारिता  विभाष

 में राज्य मंत्री इमाम लाल : ) नहीं । ह से प्रश्न ही नहीं उठते ।
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 प्रस्तरवेक्षोप  अल  परिषहुन  के  विकास  हेतु  सातवों  पोजना  में
 निर्धारित  सक्ष्यों  को  प्राष्ति

 4127.  भरी  कमला  प्रसाद  सिह  :

 क्या  जल-भतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अन्तर्देशीय  जल  स्थानीय  परिस्थितियों  के  अनुकूल  पोतों  और  देश  के
 '  अलबानों  के  आधुनिकीकरण  तथा  सम्पदाओं  के  उत्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  को

 ब्राप्त  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खल-भूतल  परिभहम  सम्जालय  के  राज्य  भन्‍्त्री  राजेश  :  से
 थाई०  डब्ल्यू०  सेक्टर  के  लिए  सातवीं  पंच्रवर्षीय  योजना  में  नियत  उद्देश्यों  की  उपलब्धियों

 को  क्रियाम्थित  को  जा  रही  स्कीमों  में  प्रतिबिबित  किया  गया  जो  निम्नलिद्वित  है  :---

 (1)

 (6)

 राष्ट्रीय  जलमार्ग  नदी  पर
 नौचालन  उपकरणों  और  चेनल  माकिग  ज॑ेसी  |भाधारभूत  सुविधाएं  विकस्तित  की  जा
 रही  हैं  ।

 अपेक्षित  अध्ययन  पूरा  करने  के  बाद  घुबरी  से  सेदिया  तक  बअ्रह्मपुत्र  नदी  को  राष्ट्रीय
 जलमाग्ग  घोषित  कर  दिया  गया  है  ।

 पश्चिचम  तट  केनाल  जंसो  नदियों  में  जलीय  सर्वेक्षण  और
 तकनीकी  आर्थिक  अध्ययन  हाथ  में  लिया  गया  पश्चिम  तट  केनाल  ओर  सुन्दरबन
 के  संबंध  में  अध्ययन  पूरे  हो  गए

 सी०  आई०  डब्ल्यू०  टी०  सी०  पुराने  जहाजों  के  स्थान  पर  आधुनिक  जहाज  लाने  के

 लिए  63  नये  जहाज  खरीदने  हेतु  63.80  करोड़  रुपये  की  लागत  से  एक  स्कीम

 संस्वीकृत  को  गई  विभिन्‍न  यार्डों  में  आर्डर  दिए  गए  हैं  जहां  निर्माण  कार्य  चल

 रहा  इससे  बेड़े  को  आधुनिक  बनाने  के  अलावा  सो०  आई०  डब्ल्यू०  टी०  सी०  की

 बुलाई  क्षमता  सातवों  योजना  अवधि  के  अन्त  तक  5  लाख  एम०  टो०  से  बढ़कर
 10.75  लाख  एम०  टो०  हो  जाएगी  ।

 केन्द्रीय  अभ्तदेंशीय  जल  परिवहन  निगम  के  अधीन  राजाबागान  डाकयार्ड  को  इसकी
 फैब्रिकेशन  क्षमता  1200  एम०  टी०  से  बढ़ाकर  2700  एम०  टी०  करने  के  लिए
 66.09  करोड़  रुपये  की  पूंजी  लागत  से  आधुनिक  बनाया  जा  रहा

 ब्याज  सबसिडो  की  स्कीम  को  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  जिस  के  तहत  आाई०  डब्स्यू ०टो  ०
 प्रथालक  जहाजों  की  खरीद  और  देशी  क्राफ्टों  के  मशीनीकरण  के  लिए  52%  की
 दर  पर  ऋण  का  लाभ  उठाने  के  पात्र  लगभग  30  भाई०  डब्स्यू०  टो०  उद्यमी

 इस  स्कीम रा  साभ  उठा  रहे  हैं  ।
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 क्‍या  घोमती  डी०  के  ०  भण्डारो  :

 कया  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  के  स्कूलों  में  कुछ  व्यावसाथिक  विषय  पढ़ाये  जा  रहे

 ह

 बदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है

 है  ह
 rag संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संश्कृति विभागों में crea wh (जौ  ४

 क्‍या  सरकार  का  अगले  शिक्षा  सत्र  में  कुछ  और  ऐसे  विषय  शामिलेः  करने  ककः
 विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  ओर

 (2)  यदि  तो  इस  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 ँब  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्‍्कर्तत

 विसागों में राश्य अंत्री एल पो० : और दिल्‍ली प्रशासन के अन्तर्गत आने वाले स्कूलों में ल्मिखिल व्याचस।मिक बिषय पढ़ाए जाते हैं :-- संगणक प्रौशोमिको 2. इलेक्ट्रानिको प्रौद्योगिकी 3. विद्युत प्रौद्योगिकी 4. वातानकलन तथा प्रशीतन प्रौद्योगिकी 5. मोबाइल अ्रवेद्योतिको 6. संरचना तथा निर्माण 7. आशुलिपि 8. कार्यालय प्रबंध तथा सचिवालय अयक्‍हारਂ 9. _ विपणन तथा विक्रय कसा लेखा शास्त्र तथा लेखा परीक्षा केंकिग सामान्य बीमा टेक्सटाइल तथा डिज़ाइन ३4. आहार तथा खाद्य आयोजन ड्रेस डिजाइनिंग तथा मे किंग स्वास्थ्य देखभाल तथा सौन्दर्य कला
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 37.  :  परंठन  सक्स  भ्रमण  ओोश्फ्रेचिफरो
 ”  ४.  पुस्तकालय  विशार्म

 19.  उद्चान  विज्ञान

 0.  नेश्र  सकसींके

 और  हां  |  डेरी  सहायक  उपचर्षा  और  प्रसृति  विद्या  तथां  जीन  बीमा

 जैसे  विषयों  को  आ  रम्भ  करने  कतਂ  प्रस्केकषव  4

 >2+  ४);  नहीं

 केषशीय  विद्यालयों  में  ्यावसाधिक  जिधय
 हज  roy!  घीभती  डो०  के०  भशारी  :

 क्या
 सागथ  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जा
 कया  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  कुछ  व्यावसायिक  विषय  पढ़ाए  जा  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आगामी  शैक्षिक  सत्र  में  कुछ  और  िंपव  शौोसिल  करने

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (8)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 -£  संग  संकर  णथ  पिकास  फरससप  में  लिखते  तथा  संस्कृति  जिमार्गों  में  राज्य  भग्ज्ी  एल०
 पी०  :  ओर  तोन  केनलैय  विश्योेसयों  में  कक्षा  मैं  1788-89 में  सामोस्य
 बीमा  को  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम  के  रूप  में  आरम्भ  किया  गया

 से  (३)  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  और  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  भें  हेस्‍्डों  में  खल  रहे  केस्तीय  जिलेारथਂ

 श्रीमती  औ>'के०  भंडारोी  :

 क्या  भानव  संसाधन  विकास  मस्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  क्ल्ली  में  जनेक  केम्श्रीय  विधालय  टेन्टों  में  चल  रहे

 यवि  तो  ऐसे  विद्यालयों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  विद्यालयों  के  लिए  पक्के  भवनों  के  निर्माण  हेतु  क्या  कदम  उठामे  का  विभार  है  ?

 भागथ  संसाधन  विकास  मम्जालय  में  झिला  तथा  संस्कृति  विमाशों  में  राज्य  सश्तरी  (  भरी  एल०
 पी०  :  और  दिल्ली  में  छः  केन्द्रीय  विद्यालय  तम्बुओं  में  चल  रहे  हैं  और  अम्य
 अांशिक रुप  से  तम्बुओं  में  चल  रहे  हैं  ।
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 छਂ  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  लिए  पक्के  भवन  निर्माणाधीन  पांच  और  केन्व्रीय
 लयों  के  लिए  पकक्‍के  भवन  योजना  स्तर  पर  बकाया  केन्द्रीय  विद्यालय  के  लिए  भूखंड  अभी  केन्द्रीय

 विद्यालय  संगठन  को  विलली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  सौंपा  जाना

 दिहलो  विश्वविशद्ञालय  के  प्रस्तगंत  कालेखों  में  ब्याधसायिक  फड़्प्क्रन

 4131.  धोमतोी  ढो०  के०  भंढारो  :

 क्या  सासमथ  संसाधम  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्ष्या  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  अन्तर्गत  कालेजों  में  कुछ  व्यावसायिक  पाद्यक्रम  भी  पढ़ावे
 जा  रहे

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  भर  ऐसे  पाठ्यक्रमों  में  प्रवेश के लिए  क्या  प्रक्रिता

 (™)  कया  दिल्ली  विश्वविद्यालय  का  अगले  शिक्षा  सत्र  के  दोरा  न  कुछ  और  पाठ्यक्रम  शुरू
 करने  का  विचार  है

 8)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  गौर

 ($)  मदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधत  विकास  संत्रालय  में  शिक्षा  प्लोर  संस्कृति  विभागों  में  राज्य  भन्नी  एल०
 पो०  शाही  )  :

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 से  (2)  इस  समय  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  पास  अगले  शेक्षिक  वर्ष  के  दौरान  गये
 व्यावसायिक  पाठ्यक्रम  शुरू  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हैं  ।

 विवरण

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  आयोजित  व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  तथा  उनके  लिए  प्रवेश  की  कार्य
 पद्धति  से  संबंधित  ब्योरे  इस  प्रकार  हैं  :---

 पाठ्यक्रम  का  नाम  भ्रयेश

 1.  प्रौद्योगिको

 1.  श्ाबर  स्तातक  प्रवेश  योग्यता  के  आधार  पर  विए  जाते

 (1)  बी०  ई०  सिविल  इंजीनियरी

 (2)  बी०  ई०  इलेक्ट्रिकल  इंजीनिय  री

 (3)  बी०ई०  इलेक्ट्रानिको  तथा
 संचार  इंजीनियरी

 (4)  बीो०ई०  मेकेनीकल  इंजीनियरी
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 (5)  बी०  ई०  उत्पादन  और
 आद्योगिक  इंजीनियरी

 (6)  बी०  ई०  संगणक  इंजीनियरी

 2.  श्वासकोत्त  र

 इलेक्ट्रीकल  निकल/सिविल
 में  एम०  ई०

 2.  चिकित्सा  विज्ञान

 (1)  एम०्बी०बी०एस०/बी०डी०एस०

 (2)  एम०डी०|एम०एस०

 3.  फार्मेसी  स्नातक

 4.  फार्मेसी  में  मास्टर  डिग्री

 5.  बी०ए०एम०एस०/बी ०यू  ०  एम  ०एस०

 6.  शिक्षा  स्नातक

 4.  शिक्षा  में  मास्टर  डिग्री

 8.  एल०  एल०  बी ०

 9.  एल०  एल०  एम०

 10.  बी०  एस०  सी०  नसिंग

 11.  उसिगण  में  मास्टर  डिग्री

 12.  थ्यापार  प्रशासन  में  मास्टर  डिग्री

 प्रवेश  इंजीनियरी  में  स्नातक  अभिरुचि  परीक्षा
 के  आधार  पर  दिए  जाते

 प्रवेश  परीक्षा  के आधार  पर  दिए  जाते

 जन

 प्रवेश  योग्यता  के  आधार  पर  दिए  जाते

 (1)  इंजीनियरी  में  स्नातक  अभिरुचि  परीक्षा
 द्वारा  दिए  गए  प्रतिशतता  अंक  को
 खता  की

 (2)  अहूँक  परीक्षा  में

 अईक  परीक्षा  में  प्राप्त  अंकों  के आधार  पर
 प्रवेश  दिए  जाते

 लिखित  परीक्षाओं  तथा  साक्षात्कार  परीक्षाओं
 के  आ्राधार  पर  प्रवेश  विये  जाते  हैं  ।

 --  वही  --

 प्रवेश  मोग्यता  के  आधार  पर  दिये  जाते

 प्रवेश  परीक्षा  के  आधार  पर  दिये  जाते

 चयन  परीक्षा  के  आधार  पर  प्राप्त  योग्यता  आधार
 पर  प्रवेश  दिये  जाते  हैं  ।

 (१)  इस  पाद्यक्रम  में  50%  स्थान  उन
 वारों  द्वारा  भरे  जाते  हैं  जिन्होंने  दिल्ली
 विश्वविद्यालय  से  65%  अथवा  इससे
 अधिक  अंक  लेकर  बी०  एस०  सी०  नसिस
 परीक्षा  उत्तीण  की

 (2)  50%  स्थान  छात्रों  को  आंच  परीक्षा
 तथा  अन्तिम  अ्हक  परीक्षा  में  निष्पादन
 के  आधार  पर  प्रदान  किये  जाते

 प्रवेश  लिखित  परीक्षा  और  साक्षात्कार  परौक्षा  के
 आाघार  पर  दिए  जाते



 लिश्क्तः  उत्तर  39  980

 श्राप्रेदान  स्लेक  थोड़े  के  प्रस्तमंत  हराने  बाले  फ्रकाकिक  विज्ञाल्का  )
 अर अ>न-+-+मममनननम-नम-म_भ

 बारे  थ्री  सैथद  क्षाहबुह्दीन  :

 क्या  सानव  संसाधन  बविक्ास  मंत्री  “40  परसेंट  स्कूल्स  हैव  नो  म्लेक  बोर्ड  ”  शीषंक  से  प्रकाशित

 समाचार  के  बारे  में  2  के  अतारांकित  प्रएन  संख्या  के  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 बकते  की  कुफ  करेंये  कि  :

 और  संख्या क्या  आप्रेशन  के  दौरान  राज्य  संघ  राज्य
 वार  ऐसे  प्राथमिक  विद्यालयों  की  संख्या  क्या  है  जिसमें  आप्रेशन  ब्लैक  बोर्ड  कष्कर्य  स्कूक्तम
 धाओं  का  प्रावधाव

 और  की गई; और  विद्यालयों  इस  कार्यक्रम  पर
 वास्तव  में  कितनी  धनराशि  खर्च  की  और

 को  राज्यवार  प्राथमिक  विद्यालयों  की  कुल  संदया  कया  और
 मशानित  ऑोसलर  किसान  जससंख्या  के  बीछ  प्रध्येक  विद्यालय  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंज्रालय  में  क्षिक्षा  तथा  संस्कृति  विमाणों  में  राज्य  संत्रो  एल०पी०
 :  और  सूचना  संलग्न  में  दी  गई

 अद्यतन  उपलब्ध  सूचना  वही  है  जो  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिष७

 द्वारा  90  यह  की  सदभ॑  तारीख  के  रूप  में  आयोजित  पांचवें

 अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण ने दी है और यह संजम्भ में देखी आ सकती है ।
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 लिखित  उत्तरें  30  1989

 क्रम  राज्य/संघ  शासित  प्राइमरी  स्कूलों  की  प्रति  स्कूल  औसत
 प्रदेश  का  नाम  संध्ष्या  जनसंख्या

 !

 (30-9.86  को  )  (30-9-86  को )

 1  2  3
 ४

 4

 आन्प्न  प्रदेश  45008  1297

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  952  780

 3  असम  25837  840

 4  बिहार  51377  1541

 5  गोवा  993  1142

 6...  गुजरात  12709  3115

 7  हरिप्राणा  4849  3111

 8  हिमाचल  प्रदेश  6904  711

 9  जम्मू एवं  कश्मीर  7466  911

 10.  कनटिक  23023  1838

 ll |  केरल  6096  4581

 12.  मध्य  प्रदेश  64089  919

 13.  महाराष्ट्र  38094  2155

 14...  मणिपुर  2757  596

 15.  मेघालय  3692  477

 16.  मिओोरम  1005  595

 17...  नागालेंड  1131  859

 18.  उड़ीसा  34178  858

 19.  पंजाब  12४38  1478

 20...  राजस्थान  28103  1417

 21  सिक्किम  468  800

 22.  _  तमिलनाडु  29268  1813

 23...  त्रिपुरा  1927  1319  ,



 9  1911  लिखित  उत्तर

 2  3  4

 24.  उत्तर  प्रदेश  75:64  1653

 25...  पश्चिम  बंगाल  48456  1272

 26.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  177  1425

 27.  चंडीगढ़  44  13685

 28.  दादरा  और  नागर  हवेली  124  961

 29...  दमन  और  द्वीव  32  2811

 30...  दिल्‍ली  1838  4282

 31.  लक्षद्वीप  18  2406

 32...  पांडिचेरी  339  “2059
 समस्त  भारत  529392  1481

 रक्षरखाव  झनुरान  को  मंजरो  न  पाने  बाले  विश्व  विश्यञालय

 aire  भरी  सेयद  शाहबुहीन  :

 क्या  सालथ  संसाधत  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे कि  :

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  राज्यवार  कौन-कौन  से  विश्वविश्वालयों  को
 रखाव  अथवा  विकास  सहायता  मंजूर  नहीं  की

 प्रत्येक  मामले  में  मंजूरी  न  दिए  जाने  के  क्‍या  कारण

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  या  राज्प  सरकारों  ने  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 सालव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  थिमार्णों  में  राज्य  मंत्री  एश०पी ०
 शाही  )  :  से  वि०भ०आ०  अधिनियम  की  धारा  के  अनुसार  17  1972  के  बाद
 स्थापित  किसी  भी  विश्वविद्यालय  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  अनुदान  आायोत्र  या  केन्द्रीय
 कार  से  राशि  प्राप्त  कर  रही  किसी  अन्य  संस्था  द्वारा  कोई  अनुदान  नहीं  विया  जब  तक  कि

 यथा  निर्धारित  ऐसे  मामलों  में  अपने  आप  को  संतुष्ट  करने  के  बाद  ऐसे  विश्वविद्यालयों  को  ये

 अनुदान  प्राप्त  करने  के  उपयुक्त  घोषित  नहीं  करता  ।  वि०  अ०  आ०  अधिनियम  की  ख  के
 जो  विश्वविद्यालय  उपयुक्ट  घोषित  कि९  जा  चुके  उन्हें  उनके  सामान्य  विकास  के  लिए

 वित्तीय  सहायता  और  विशिष्ट  योजनाओों  के  लिए  विशेष  सहायता  प्रदान  की  जाती  राज्य
 विद्यालयों  को  रअरखाब  अनुदान  संबंधित  राज्यों  द्वारा  प्रदान  किया  जांता  है  न  कि  आयोग

 सात  राज्य  विश्वधिद्यालयों  को  अभी  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारासहायता  प्राप्त  करने  के

 उपयुक्त  घोषित  किया  जाना  नो  विश्वविद्यालयों  को  संस्पानिक  विकास  अनुदातों  को  छोड़कर

 स्रह्ायता  के  लिए  उपयुक्त  घोषित  किया  गया  विश्यविद्यालयों  के  ब्योरे  संलरत  विधरण  में  दिये  बये

 173
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 आयोग ने  संबंधित  राज्य  सरकारों  से  यह  मामला  उठाया  ताकि  वि०अ०आ०  अधिनियम  की
 ख  के  अन्तर्गत  बनाए  गए  नियमों  में  दी  गई  शर्तों  को  पूरा  किया  जा  सके  और  विश्वविद्यालयों

 को  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  उपयुक्त  घोषित  किया  जा  सके  ।

 विवरम

 वि०अ०आा०  अधिनियम  की  ख  के  अन्तगंत  जो  विश्वविधालय  सहायता
 के  लिए  उपयुक्त  घोषित  किए  जाने  हैं

 सात  राज्य  विश्वविद्यालय  अभी  भी  वि०अ०आ०  द्वारा  उपयुक्त  धोषित  किए  जाने  बाकी
 ये  इस  प्रकार  हैं  :--

 धां्र  प्रदेक्ष

 (1)  तेलुगु  हैदराबाद  (1986)

 प्रदणाचल  प्रदेदा

 (2)  अरुणाचल  ईटानगर  (1985)  )

 गुजरात  +

 (3)  उत्तर  गुजरात  विश्वविद्यालय  पाटन  (1986)

 महाराष्ट्र

 (4)  अमरावती  अमराबती  (1983)

 शाजस्थाम

 (5)  अजमेर  विश्वविद्यालय  (1987)

 उत्तर  प्रदेश

 (6)  पूर्वांचल  जौनपुर  (1987)
 '

 पश्चिम  बंगाल

 (7)  विद्या  सागर  मिदनापुर  (1981  )

 विश्वविद्यालय  जो  उपयुक्त  घोषित  किए  जा  चुके  हैं  परन्तु  जिन्हें  अभी  विकास  अनुदान
 कृत  नहीं  हुए  हैं  ।

 निम्नलिखित  9  विश्वविद्यालयों  को  वि०अ०आ०  द्वारा  उपयुक्त  घोषित  क्रिया  जा  चुका

 परन्तु  उन्हें  इस  समय  कोई  संस्थानिक  विकास  अनुदान  नहीं  दिया  जा  रहा  क्योंकि  राज्य  सरकारों

 द्वारा  दिया  गया  आश्वासन  अभी  तक  पूरा  नहीं  किया  गया  है  ।

 कर्माटक

 (1)  कुवेमंपुर  थी  ०आर०  शिमोगा  (1987)  )
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 उड़ीसा

 (2)  श्री  जगन्नाथ  संस्कृत  भुवनेश्वर

 राजस्थान

 (3)  कोटा  खुला  कोटा  ही

 मध्य  प्रवेश

 (4)  गुरू  घासीदास  बिलासपुर  बाढ़

 लमसिलनाड

 (5)  महर  टेरेसा  महिला  कोडाई  कनाल  लोगों  )

 उत्तर  प्रदेश

 (6)  अवध  फैजाबाद  (

 (7)  बुन्देलक्षन्ड  झांसी

 (8)  रुहेलखण्ड  बरेली  नयी

 जिपुरा

 (9)  त्रिपुरा  अगरतला

 पंजाब  को  बाढ़  राहुत  सहायता

 क्री  रेजबद  बास  :

 क्या  कि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  सरकार  द्वारा  राज्य  में  हाल  ही  में  बाढ़  से  प्रभावित  लोगों  को  कितनी  घन-राशि

 वितरित  की  और

 पंजाब  में  बाढ़  राहत  के  लिए  सामान्य  जनता  से  कितना  घन  प्राप्त  हुआ  ?

 कवि  मन्‍च्रालय  में  रवि  शोर  सहकारिक्वा  विभाग  में  राज्य  पस्त्री  श्याम  लाल  :
 और  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  ।

 मवर  डेयरो  हारा  सहश्जियों  तथा  फलों  को  खरीद

 4135,  श्री  पी०श्रार०  कुमारमंगलस  :

 क्या  कवि  मंत्री  यह  ब  ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  मदर  डेयरी  दिल्ली  द्वारा  सब्जियों  और  फलों  की  पत्रास  अ्रतिशत  शरीद  सीधे

 किसानों  अथवा  उनकी  सहकारी  समितियों  से  की  जाती
 .._

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ओर  गत  वर्ष  उनकी  तथा  अन्य  बैर-कृषक  सप्लायरों
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 को  कितनी-कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया

 क्‍या  इस  परियोजना  के  अन्तगंत  कृषक  सहकारी  समितियों  को  स्थापित  किया  जाना  था
 ओर  यदि  तो  स्थापित  की  गई  सहकारी  समितियों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उत्पावक  सदस्मों  की
 संख्या  कितनी

 गत  एक  वर्ष  के  दोरान  मदर  डेयरी  के  बूथों  के  माध्यम  से  सब्जियों  और  फलों  की
 विक  रूप  में  कितनी  बिक्री  की

 (¥)  क्‍या  यह  पता  लगाने  के  लिए  कोई  स्वतंत्र  निगरानी  की  व्यवस्था  की  गई  है.कि  मदर
 ड्रेयरी  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेउत्पादकों  और  दिल्‍ली  के  उपभोक्ताओं  की  कीमत  पर  एक  विचोलिया  न  बन

 और

 कया  हसमें  प्रतिस्पर्धा  हेतु  फन्  और  सब्जियों  के  बूथों  को  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों
 को  सौपने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मग्वालय  में  कृषि  शोर  सहकारिता  विमाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  श्याम  साल
 जी

 मदर  डरी  ने  कृषक  तथा  गेर-कृषक  सप्लायरों  से  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  710  लाख

 रुपए  की  राशि  का  भुगतान  करके  लगभग  29,500  मीटरी  टन  फ्लो  तथा  सब्जियों  की  धरीद

 कृषक  सहकारी  समितियां  गठित  नहीं  की  गई  थीं  इसलिए  इनकी  सदस्यों  की  संख्या  का
 कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  !

 मदर  डेरी  ने  पिछले  वर्ष  के  दौरान  लगभग  20,000  मीटरी  टन  फुल  तथा  सब्जियां
 बेची  :

 (३)  क्‍योंकि  इस  परियोजना  से  उत्पादकों  तथा  उपभोक्ताओं  दोनों  को  ही  लाभ

 होगा  ।

 (*)  नहीं

 .  भवर  डेरो  भर  बिल्लो  दृष्ष  योजना  ह।रा  दुग्ध  उत्पादों  का  प्रपोध

 4136.  श्रो  पो०  प्रार०  कुमा  रमंगलस  :

 क्या  छवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मदर  डेयरी  और  दिल्ली  दुग्ध  योजना  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  द्वारा  दिये  गये

 उपहार|वाणिज्यिक  दुग्ध  उत्पादों  का  सर्दी  के  मौसम  में  भी  भारी  मात्रा  में  प्रयोग  किया  थाता

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  महीना-वार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  दिल्नी  दुग्ध  योजना  और  मदर  डेरी  दोनों  द्वारा
 वर्षबार  कुल  कितनी  मात्रा  में  दूध  की  खरीद  की  गई  ?
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 कवि  मरजञालय  में  कषि  शोर  सहकारिता  विभाग में  राज्य  मतों  लाल
 और  पिछले  तीन  वर्धों  के  सर्दी  माहो ंमें  मदर  डेयरी  और  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना

 द्वारा  उपयोग  में  लाए  गए  स्किम  मिल्क  बटर  आयल  तथा  व्हाइट  बटर  की  मात्राओं को  दशति
 वासा एक  विवरण  संलग्न

 पिछले  तीन  वर्षों  के  मदर  दिल्‍ली  ओर  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  खरीदी
 गई  दूध  की  वर्षवार  कुल  मात्रा  इस  प्रकार  है  :--

 ,  1986  1987  _
 1988

 टन

 मदर  डेयरी  1,34,807  93,942  63,099

 दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  81,001  71,048  72,719

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  सर्दी  माहों  में  मदर  डेयरी  और  टिल्‍ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  उपयोग  में

 ख्राए  मए  स्किम  मिल्क  बटर  आयल  ओर  ब्हाइट  बटर  की  मात्रा  इस  प्रकार  है  :-

 माह  ओर  वर्ष  मदर  डेयरी  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना

 स्किम  बटर  व्हाइट  स्किम  बटर  व्हाइट
 मिल्क  आयल  बटर  मिल्क  आयल  .  बटर

 पाउडर  पाउडर

 टन  टन

 86  636  104  38  ३320  8  11

 86  386  74  29  223  न  न

 87  184  43  बट  209  बन  —

 87  271  78  7  272  _  _

 57  866  143  51  348  14  बन

 87  924  200  ज+  ३47  23  -+>

 58  805  138  ज+  299  न  न

 88  1099  300  ज+  464  12  न+

 88  1376  348  122  632  108  —

 88  1012  224  21  314  2  न

 89  338  16  7  213  न

 89  367  27  7  348  15  न

 0  िए  ८  टतैतीलजफफसफयफओलसररअसपचनाालएष”फएएफईफषल»फफएष0ककककछकअ»क
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 मसालों  का  वाविक  उत्पादन

 4137.  को  सुह्लापल्लो  रामअसान  :

 क्या  क्रषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मसालों  का  बड़ी  मात्रा  में  उत्पादन  करने  वाले  देश  के  पहले  तीन  राज्य  कौन-कौत

 से
 ह

 इन  तीन  राज्यों  में  विभिन्‍न  मसालों  के  वाधिक  उत्पादन  का  अ्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार
 का  विचार  केरल  में  काली  मिर्च  की  खेती  में  सुधार  और  इसमें  बुद्धि  करने

 ओर

 यदि  दो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  सनत्रालथ  में  कृषि  प्रोर  सहक।रिता  विभाग  सें  राज्य  भम्भो  श्याम  लाभ

 देश  में  मसालों का  बड़ी  मात्रा  में  उत्पादन  करने  बाले  पहले  तीन  राज्य  आन्प्न  तथिलनादु
 ओर  केरल हैं  ।

 1987-88  के  दोरान  इन  तीन  राण्यों  में  विभिन्‍न  मसालों  के  उत्पादन  के  अ्यौरे  नीचे

 दिए  गए  हैं  :--

 राज्य  वस्तु  उत्पादन

 मौटरी

 ध्रान्ध्र  प्रदेश  मिर्च  261.00

 हल्दी
 115.20

 अदरक  8.57

 नमिलनाडह  हल्दी  91.70

 प्रिच  23.90

 अदरक  0.81

 इलायची  0.53

 काली  भिच  0.24

 केग्ल  काली  मिर्च  48.28

 इलायची  2.83

 अदरक  42.98

 हल्दी  6.20

 और  विश्षेषकर  काली  मिर्च  के  विकास  का  एक  समेकित  कायं  क्रम  सातवीं

 योजना  के  दोरान  केरल  राज्य  में  350  लाख  रुपए  की  लागत  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  इस

 है  78  जा
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 और

 (2)  काछी  मिर्च  की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  129  हैक्टेयर  माडल  उद्यानों  और

 संतर्ति  उच्चानों  की  स्थापना  और  हनका  अनुरक्षण  के

 (3)  लाश  आदान  किटों  का  वितरण  जिनमें  प्रत्येक  में  20  लताओं  के  लिए  अपेक्षित

 मात्रा  में  उ्ं  रक  और  पौध  रक्षण  रसायन  हों  ।

 (4  )  500  स्प्रेयरों  का  वितरण  करना  |

 (5)  हैक्टेणर  वाले  मौजूदा  काली  मिचं  के  उद्यानों  को  फिर  से  स्थापना

 करना  |

 (6)  काली  मिचं  का  वेज्ञानिक  तरीकों  से  प्रोसेसिग  करने  के  बारे  में  किसानों  को  प्रशिक्षण

 देने  क ेलिए  400  प्रदर्शन  आयोजित  करना  ।

 फोको  की  खेती

 भ्रो  धुम्लापल्लो  रामचन्द्रन  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  केरल  में  कोकों  की  खेती  के  विकास  हेतु  कोई  विशेष  योजना  तैयार

 की

 यदि  तो  वर्ष  प्रदर्शन  के  दौरान  केरल  में  कोको  का  कुल  कितना  उत्पादन  हुआ  तथा

 बर्ष  के  दोरान  कितना  उत्पादन  होने  का  अनुमान  और

 अभय  किन-किन  राज्यों  में  कोको  की  बड़े  पैमाने  पर  खेती  की  जाती  है  ?

 कृषि  भन्त्रालय  में  कृषि  झोर  सहकारिता  विमाण  में  राक्य  मम्त्री  दयाम  लाल  :

 केरल  राज्य  में  वेशानिक  कृषि  पद्धतियों  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  किसानों  के  खेतों  में  प्रदर्शन

 भू-अंडों  की  स्थापना  कन्तक  कीटों  के  नियंत्रण  के  सम्बन्ध  में  कृषकों  को  प्रशिक्षण  देने  और

 सहुकारी  क्षेत्र  में  शुष्क  करने  वाले  यंत्रों  की  स्थापना  ह्वारा  कोको  की  फ़लियों  के  सामुदायिक  स्तर

 पर  परिसंस्करण  को  प्रोत्साहित  करने  का  एक  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  कार्यान्वित  की  जा

 रही
 और  के  दौरान  कोको  के  उत्पादन  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  की

 के  दौराम  केरल  में  कोको  का  उत्पादन  6036  मीटरी  टन  यह  की  जाती  है  कि  उत्पादन  का

 बह  स्‍तर  बनाए  रखा  गया  है  ।

 बड़े  पैमाने  पर  कोको  उगाने  वाले  अन्य  राज्य  कर्नाटक  और  तमिलनाडु

 का
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 एक  परिवार  एक  रोलभार

 भी  वक्कस  पुरवोत्तमन
 :

 श्री  वी०  कृष्णराव  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  प्रत्येक  परिवार  के  कम
 से  कम  एक  सदस्य  को  रोजगार  सुनिश्चित  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव सु

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 ग्रामीण  लोगों  को  रोजगार  के  अधिक  अवसर  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  जा
 रही  है  ?

 कृषि  संज्ञालय  में  प्रामोभ  विकास  विभाग  में  राउय  मंत्रो  जनादइलत  :  से
 पिछड़ेपन  और  बेरोजगारी  की  स्थिति  के  आधार  पर  चुने  गये  देश  के  120  जिलों  में  -4-1989  से
 जवाहर  लाल  नेहरू  रोजगार  योजना  नामक  एक  नया  गहन  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  श्रू  करने  का
 निर्णय  लिया  गया  योजना  के  लिए  1989-90  के  दोरान  500  करोड़  रुपये  उपलब्ध  कराये  जा  रहे

 योजना  के  अन्तगेत  निधियां  विद्यमान  मजदूरी  रोजगार  कार्यक्रमों  के  अन्तग्गंत  उपलब्ध  निधियों  के
 अलावा  होंगी  ।  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  पुराने  तथा  नए  कायंक्रमों  के  अन्तर्गत  सुजित  कुल  मजदूरी
 रोजगार  इतना  होगा  कि  चुने  हुए  जिलों  में  एक  ग्रामीण  परिवार  के  कम  से  कम  एक  सदस्य  की  लगभग
 सभी  मजदूरी  रोजगार  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  लिया  जायेगा  ।

 बंगला  वेद  सें  गेस  पर  भ्राधारित  उर्वरक  संयंत्र  स्वापित  करना  है

 4140.  भ्रो  समत  कुमार  मंडल  :

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 हि कया  बंगलादेश  सरकार  ने  अपने  देश  में  गेंस  पर  आधारित  उवंरक  संयंत्र  स्थापित  करने

 के  लिए  भारत  से  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  का  क्‍या  निर्णय

 क्‍या  सरकार  को  ओमान  से  भी  देश  में  यूरिया  संयंत्र  स्थापित  करने के  बारे  में  ऐसा,ही
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  ओर  ह

 (३)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  उब  रक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ध्ार०  प्रभ
 ):  :  से  बंगलादेश

 को  मंसस  कर्माफुली  फटिलाइजर  कम्पनी  ने  1987  में  गैस  पर  आधारित  अमोनिया/यूरिया
 परियोजना  में  एक  भारतीय  कम्पनी  की  सहभागिता  का  प्रस्ताव  किया  प्रस्ताव  को  आकृषंक  नहीं
 पाया  कुछ  संशोधतों  के  साथ  प्रस्ताव  हाल  ही  में  किया  गया  केफको  के  संशोधित  प्रस्ताव
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 प्र  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 और  (&)  मस्कट  के  एक  व्यापारी  घराने  ने  ओमन  में  उर्वरक  परियोजना  स्थापित
 करने  के  लिए  भारतीय  पक्षकारों  के  साथ  सहभागिता  में  उत्सुकता  दर्शायी  है  व्यापारिक  घराने  ने  हमारे
 दूतावास  से  उन  शर्तों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  स्पष्टीकरण  मांगे  हैं  जिनके  अन्तगंत  संयुक्त  उच्चयम  परियोजना
 सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  सकता  है

 झफगानिस्तान  को  भारत  की  सहायता

 4141.  भी  सनत  कुमार  मंडल  :

 थ्रो  जग़न्ताथ  पटनायक  :

 क्या  विदेधा  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  अफगानिस्तान  को  कोई  मानबीय  अथवा  तकनीकी  दे  रहा
 और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जिदेश्ञ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मठबर  :  और  कोई  नई  सकनोको

 सहायता  तो  विचाराधीन  नहीं  है  किन्तु  भारत  सरकार  अफगान  सरकार  की  अपील  पर  मानबीय
 यता  के  रूप  में  कुछ  राहुत  सामग्रो  भेज  रही  है  जिसमें  अफगान  लोगों  के  लिए  दधाइयां  और  खाद्य
 सामग्री

 फाएफेटिक  उ्थं  रफों  के  मूल्य  निर्धारण  के  लिए  भानदंश

 4142.  श्री  छे  ०  एस०

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्‍या  सरकार  का  विचार  फास्फेटिक  उ्वंरकों  के  मुल्य  निर्धारण  मानदंडों  का  संशोधित
 करने  का

 यदि  तो  तत्संबंघी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  मूल्यों  में  विशेषरूप से  जब  पुराने
 संयंत्रों  पर  लागू  होती  है  उनके  कार्य  पर  दुष्प्रभाव  पढ़ते  की  सम्भावना  रहती  जिससे  उनका  अस्तित्व
 संकट  में  पड़  जाता  और

 यदि  तो  तश्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  उबरक  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  :  और
 यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  10  वर्ष  पुराने  फ़ास्फोरिक  एसिड  संयंत्रों  के  क्षमता  उपयोग  के

 दंड  1-4-1988  से  75  प्रतिशत  पर  और  10  बर्षों  से अधिक  पुराने  संयंत्रों  की  क्षमता  उपयोगिता  के
 मानदण्ड  70  प्रतिशत  पर  भिर्धारित  किए  इसी  प्रकार  बाह्य  फास्फोरिक  एसिड  पर  आधारित
 कम्पलेक्स  उवंरक  संयंत्रों  के  स्ट्रोम  घंटे  10  वर्ष  तक  प्रति  ट्रेन  प्रतिबर्ष  6100  घंटे  और  ब्ष  के

 बाद  प्रति  ट्रेन  प्रति  वर्ष  6000  घंटे
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 और  पुराने  संयंत्रों  पर  कोई  दुष्प्रभाव  नहीं  होगा  क्योंकि  वर्ष  से अधिक  पुरामे
 संयंत्रों  क ेमानदण्डों  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  है  ।

 विद्म  बेंक  को  सहायता  से  बागबधानों  विकास  परियोजना

 श्री  श्रोकांत  दत  नरसिहराज  वाडियर  :

 क्या  कषि  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  विश्व  बंक  की  सहायता  से  चलाए  जाने  वाली  कोई  बागबानी  फसल  विकास
 परियोजना  कार्यान्वयनाधी

 न

 यदि  तो  इस  परियोजना  को  अब  तक  किन-किन  राज्यों  में  कार्यान्थित किया  गया

 क्‍या  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  कर्नाटक  में  भी  इसी  प्रकार  को  कोई  परियोजना
 न्वित  की  जा  रही

 विश्व  बैंक  द्वारा  इन  परियोजनाओं  के  लिए  अब  तक  कितनी  सहायता  दी  गई  और

 (2)  इन  राज्यों  में  विभिन्न  फलों  की  खेती  भ्रब  तक  किन-किन  क्षेत्रों  में  की  जाती  है  ?

 कृषि  मन्धालय  में  कृषि  तथा  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  दयास  लाल  :
 विश्व  बक  की  सहायता  से  केवल  एक  अर्थात्‌  --  पनधारा  तथा  क्षेत्र  विकास

 परियोजनाਂ  क्रियान्वित  कीं  जा  रही  जिसमें  बागवानी  का  विकास  करना  भी  शामिल

 पंजाब  ।

 नहीं  ।

 विश्व  बैंक  द्वारा  में  को  तक  42  लाख  रुपये  की  सहायता  दी  गई  है  ।

 (8)  प्रथम  चरण  के  बारे में  तक  फलो ंकी  विभिन्‍न  फसलों के  तहत  2,269
 हैक्टेयर  क्षेत्र  लाया  गया  ।

 मध्य  प्रवेधा  में  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  रूप  में  घोषित
 करने  का  प्रस्ताव

 ]

 श्री  मानक्रास  सोडी  :

 क्‍या  जल-भूलल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  जग॒दलपुर-कोटा  और  जग  द  लपु  र-बी  जा  पु  र-को  टापल्ली  सड़कों
 को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  किए  जाने  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि सो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? जल-भूतल परिवहन म्रन्त्रालय के राज्य सम्श्री ( प्री राजेश : और सातवों पंचवर्षीय योजना के दोरान मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ
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 कोटा ओर  (11)  जगदलपुर-बीजापुर-भोपाल  पठनम-निमंल  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों  में  ज्ञामिल
 करने  की  आवश्यकता  को  प्रक्षेपण  किया  है  जिसमें  संयोगवश  मध्य  प्रदेश  में  बीजा  पुर  से  कोटापल्ली तक  का
 सड़क  खण्ड  नहीं  आता  जगदलपुर-बीजापुर-निजामाबाद  सड़क  जो  मध्य  प्रदेश  में  लगभग
 210  कि०  मी०  लम्बी  को  हाल  ही  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नेटवर्क  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।

 समय  में  नये  राष्ट्रीय  राजमार्गों  में  और  बढ़ोतरी  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 श्राधार  पर  चोनो  सिल  परियोजना  प्रारम्भ  करने
 के  लिए  पंशोकरण

 |

 श्री  बो०  श्रानिवास  प्रसाद  :

 क्या  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सम्पूर्ण  टनं-को  चीनी  मिल  परियोजनाओं  के  लिए  सप्लाई  करने  अथवा  हस  संबंध
 ”  में  समय-समय  पर  निविदायें  भरने  हेतु  ठेकेदारों  को  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  के  पास  पंजीकरण

 के  बारे  में  कई  अभ्यावेदन  सरकर२  को  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्योरा  क्या  और

 टनें-की  चीनी  मिल  परियोजनाओं  हेतु  ठेकेदारों  में  स्वास्थ्य  प्रतिस्पर्धा  करवाने  के  लिए  कया

 कायंवाही  की  गई  हे

 ४
 कृषि  मन्तालय  में  कृषि  प्रोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मर्जी  श्यास  लाल  :

 !  से  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  गठित  अपनी-अपनी  राज्य  सरकारों/राज्य  स्तर  को

 |  सलाहकार  समितियों  द्वारा  टन  की  आधार  पर  परिपूर्ण  चीनी  संयंत्रों  को  सप्लाई  हेतु  निविदाएं
 जित  की  जाती  हैं  तथा  हन्हें  अन्तिम  रूप  से  दिया  जाता  टन  की  संयंत्रों  के  सप्लायरों  के
 पंजीकरण  के  प्रयोजन  हेतु  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  स्थायी  समिति  का  गठन  क्षिया  गया  राष्ट्रीय
 स्तर  को  इस  स्थायी  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम

 |  सहकारी  चीनी  मिलों  के  लिए  टर्त  की  सप्लायरों  की  सूची  तैयार  करता  टर्न  की  चीनी  संयंत्रों  की

 आपूर्ति  के  लिए  स्वीकृत  सप्लायरों  के  बीच  पहले  ही  स्पर्धा  है  इसलिए  इस  स्थायी  समिति  द्वारा  पंजीकरण

 हेतु  गुणों  के  आधार  पर  नये  आवेदनों  पर  विचार  किया  गया

 समेकित  बाल  विकास  योलना

 )  4146,  थ्री  बी  ०  तुृखसी  रास  :
 ला

 थो  बालासाहिब  विशे  पाटिल  :

 क्या  सामव  संसाघस  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 हर

 )  क्‍या  सरकार  राज्यों  क ेलिए  एक  समेकित  बाल  बिकास  योजना  तैयार  करने  पर  विचार
 कर  रही

 याँद  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  हस  योजना  को  किन-किन  राज्यों  में  शुरू  किए
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 जाने  की  सम्भावना

 वर्ष  ।989-90  के  दौरान  इसके  लिए  राज्यों  को  राज्यवार  कितनी  वित्तीय  सहायता
 देने का  विचार

 कया  इस  योजना  में  बाल  श्रमिकों  की  समस्याएं  भी  शामिल  और

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  सरतालय  में  युवा  कार्य  शोर  खेल  तथा  महिला  ध्ोर  शाल  विकास
 विभारों  में  राज्य  मस्त्रो  मारध्रेट  :  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  समेकित  वाल
 विकास  सेवा  सी०  डी०  एस०  )  योजना  कहा  जाता  1975-76  से  चल  रही  है  ।

 (&)  इस  योजना  के  उद्देश्य  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 (1)  0--6  वर्ष  की  आयू  वर्ग  के  बच्च्चों  के  पोषाहार  एवं  स्वास्थ्य  स्तर  में  सुधार

 (2)  वष्चों  के  समुचित  शारीरिक  और  सामाजिक  विकास  का  आधार  तैयार
 करना  |

 (3)  शिशु  मृत्यु  कुपोषण  और  पढ़ाई  से  हट  जाने  वाले  बच्चों  की  दर  संध्या  में
 कमी  करना  ।

 (4)  बच्ष्चों  के विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विभिन्‍न  विभागों  में  कारगर  से  नीति  का
 समन्वय  और  कार्यान्वयन  करना  ।

 (5)  बच्चों  के  सामान्य  स्वास्थ्य  और  पोषाहा  रीय  आवश्यकताओं  की  देखभाल  के  लिए
 चित  पोषाहा रीय  और  स्वास्थ्य  शिक्षा  के  माध्यम  से  मां  की  क्षम्रता

 ये  6  वर्ष  की  भायू  तक  के  गर्भवती  महिलाओं  और  सिशृवती  माताओं  के  लिए
 पोषाहा  रीय  और  शिक्षा  सेवाओं  के  माध्यम  से  प्राप्त  किए  जाने  होते  हैं  ।

 1975-८6  में  33  आई०  सी०  डी०  एस०  परियोजनाएं  शुरू  की  गई  थीं  और  ऐसी
 माओं  की  संच्या  अब  1952  तक  पहुंच  गई  है  जिनमें  216  परियोजनाएं  राज्य  क्षेत्र  में  ये

 मनाएं  सभी  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  में  चण  रही  ब्योरा  संशग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 1989-90  के  लिए  181.00  करोड़  रुपये  के  बजट  की  व्यवस्था  की  गई  राज्यों
 उनकी  भावश्यकताओं  के  आधार  पर  और  केम्द्रीय  बजट  में  आ्रावधान  को  ध्यान  में  रखते  हुए  फंड  दिया
 जाता  इस  राशि  का  राज्यवार  आवंटन  नहीं  किया  जाता  है  ।

 और  जेसा  कि  उपरोक्त  भाग  के  उत्तर  में  बताया  गया  है  योजना  के  कुछ
 सुपरिभाषित  उद्दे  श्य  इन  उद्देश्यों  मे ंबाल  श्रमिकों  की  समस्याएं  शामिल  नहीं
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 विवरण

 देश  में  अब  तक  स्वीकृत  समेकित  बाल  विकास  सेवा  सो०  डी०
 परियोजनाओं  की  राश्यवार  संख्या

 राज्य  का  नाम  समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजनाओं  कोसंका

 संख्या  केन्द्रीय  राज्य  क्षेत्र की  कुल
 परियोजनाएं  परियोजनाएं  परियोजनाएं

 1  2  3  4

 1.  आन्प्र  प्रदेश  103  9  112  या

 2  अरुणाचल  प्रदेश  25  _  25

 3  असम  52  न  52

 4.  किहार  168  —  168

 5.  गोवा  ।]  ~  11

 6.  गुजरात  82  16  98

 7.  हरियाणा  37  68  105

 8.  हिमाचल  प्रदेश  23  न  23

 9.  जम्मू  एवं  कश्मीर  25  23  48

 10.  कर्ताटक  78  30  108

 11.  केरल  54  24  78

 12.  प्रदेश  161  न+  6।

 13.  महाराष्ट्र  122  122

 14.  मणिपुर  19  19

 15.  मेघालय  20  -  १0

 16.  मिजोरम  16  3  19

 17.  नागालैंड  21  न  21

 18.  उड़ीसा  105  _  105

 19.  पंजाब  48  न  48

 20.  राजस्थान  83  17  100

 1$3
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 2  3  4  5

 21.  सिक्किम  4  _  कैँ

 22.  तमिलनाडु  78  न  78

 23.  क़िपुरा  14  बन  रवि

 24.
 उत्तर  प्रदेश  222  है  220

 25.  पश्चिमी  बंगाल  128  16  144

 कुल  के  :  1699  214.  1913

 क्र०  सं०  संघ  शासित  क्षेत्र  समेकित  बाल  विकास  सेवा  परियोजनाओं को  संक्ष्या

 क्रेन्रीय  बी
 परियोजनाएं  परियोजनाएं  परियोक्‍षकाएं

 2  3  4
 जड़  जब  |  ७४+/55पत्ताऋकऋअ5:

 अण्डसान  एवं  निकोबार  4  ज+  4

 2.  चण्डीगढ़  2  न  2

 3.  दादरा  और  नगर

 हवेली
 '

 4.  दमन  और  दीव  2  बन  2

 5.  दिल्‍ली  22  2  24

 6.  लक्षद्वीप  फ

 7.  पांडियेरी  5  3

 संघ  शासित  क्षेत्रों का  37  का  39

 कुल  जोड़

 |

 सीजन  नया  जग  सकाकण

 मुझ्य  मंत्रियों  का  सस्मेलन

 श्री  जो०  एस०  बासवराजू  :

 श्रो  एस०  एम०  गुरझ्ले  :

 क्या  छर्क्ष  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :
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 कया  जिला  प्रशासन  के  एक  नये  प्रजातांत्रिक  ढांचे  को  कार्यरूप  देने  के  सम्बन्ध  में  गत  दो

 वाल्वोक्रे  किक  या  दे  ऊपास  को  अन्तिम  रूप  देने
 के  लिए  विभिन्‍न  रा  ज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  का  एक

 लग  जायोलित  किया  भया

 (8  )  म्वा पद  सम्मेलन  कब  हुआ

 सम्मेलन  में  कितने  मुख्य  मंत्रियों  ने भाग  और

 सम्मेलन  में  क्या  निर्णफ  लिया  गया  और  किन-किन  विषयों  पर  चर्चा  को  गई  ?

 ग्रालयमें  क्ञामोज  विकास  विमाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंग  :  '  और

 (a)  कृषि  क्षेत्र  के  लिए  मंत्रियों  की  समन्वय  समिति  की  एक  बेठक  7  1987  को  नई  दिल्‍ली
 में  बुखाई  वई  उक्त  बेठक  में  राज्यों  के  मुख्य  मंजियों  को  भी  आमंत्रित  किया  गया  था  ।  काय  सूची
 मभदों  में  स ेएक  मद  पंचायती  राज  संस्थाओं  को  सुदृढ़  करने  से  संबंधित

 (1)  हिमाचल  मध्य  उ?र  प्रदेश  के

 भुस्य  बंजियों  ने  बेठक  में  भाग

 भ्रजातंत्र  और  विकास  के  लिए  पंचायती  राज  संस्थाओं  के  सुदृढ्दीकरण  के  बारे  में  डा०
 एल०  एम०  सिंधवीं  की  रिपोर्ट  की  विभिन्‍न  सिफारिशों  पर  मु्य  मंत्रियों  से  परामशं  किया  गया  था  ।
 जिन  विवयों  पर  दिचार-विमशं  किया  उनमें  शामिल  पंचायती  राज  ढांचे  को  महृत्व

 के क्षरभे  के  लिए  ब्रैवैधातिक  संशोधन  संसाधनों  का  आवंटन  करने  ओर  कराधान  की  शक्तियां  देने  के

 ि,विफ्रजायोगका  पंदन,करना  और  पंचायती  राज  को  ढांचा  सम्बन्धी  पद्धति  में  परिवर्तन
 काना  )  बैंठक  में  भाग  लेने  वालों  जो  यह्‌  आम  राय  थी  कि  पंचायत  राज  संस्थाओं  को  सुदढ़  और  अधिक
 सल्षभ  बभावा  जाना

 भ्रमिमोगना  विकेरफ्रोकर  ण  हेतु  स्तैदिधालिक  संदोधन

 4148.  डा०  बता  सामस्त  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  योजना  प्रक्रिया  के  विकेन्द्रीकरण  हेतु  सांविध।निक  संशोधन  विधेयक  लाने

 बर  विचार  कर  रही  और

 (@)  थदि  तो  इस  विधेयक  का  अ्यौरा  क्‍या  है  ?

 कुथि  मंत्रालय  में  प्राभोज  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अगाईन  :  (१)  ओਂ

 (@)  पंचायती  राज  संस्थाओं  को  सुदृढ़  बताने  का  विषय  जिसमें  आयोजना  प्रक्रिया  का  विकेम्द्रोक रण  भी

 शामिल  सरकार  के  विधार|धोन  है  ।  न्योरे  तंपार  किए  जः  रहे

 न  समर  कम

 12.00  बध्याह

 )

 कौबो०  झोनभाओोश्वर  राब  कल  भारी  संख्या  में  युवा  कांग्रेस

 187
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 के  कारयकर्त्ता  आंध्र  प्रदेश  विधान  सभा  में  जबरदस्ती  घुस  यए  ।

 सध्यक्ष  महोदय  :
 यह  राज्यों  का

 विषय  इस  पर  कार्यवाही  नहीं  होगी  ।  मैं  कुछ  नेंहों कर
 सकता  ।  Hoes

 भो  पलास  बमंन  :  :  मैंने  एक  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  की  सूचना  दो

 )

 ]
 झ्रध्यक्ष  सहोवय  :  आप  क्यों  सिफारिश  कर  रहे  में  अपने  आप  सुन  आपक्ज्ष  पत्र  मुझे

 मिल  गया  था  ।

 )

 ]

 झष्यल  सहोदय  :  मैं  कार्यवाही  कर  रहा  हूं  ।  मैं  करूंगा  ।  दर

 ]

 मैं  कर  लूंगा  ।

 ]
 भी  झमर  राय  प्रथान

 :  वह  दिल्‍ली  में  नहीं  यद्यपि  वह  अनुपस्थित  था
 फिर  भी  उसे  निलम्बित  कर  दिया

 ]
 ध्रष्यक्ष  महोव॒य  :  सब  सुन  लिया  मैंने  ।  ऐसा  करने  से  कोई  फायदा  नहीं  ।

 ]
 नियमों  के  मैं  उसमे  सुधार  करूंगा  ।

 हु

 )  os,
 शो  एस०  अयपाल  रेड्डो  :  वह  अस्पताल  में  थे  न  कि  सभा  में  ।  )

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :
 अ!प

 50
 आदमी  क्‍यों  एक  साथ  बोल  हहे

 (  )
 4०

 प्रध्यक्ष  महोवय  :  मैंने  सुन  लिया
 ।

 फंसला
 भी

 मैं  हो  करूंगा
 न  ।

 और  कया  कर  सकता  हूं  ।

 ]  '

 भी  थो०  क्ोमनाद्रोहवर  महोदय  कल  भारी  संद्या  में  युवा  कांग्रेस
 क्षांप्न  प्रदेश

 विधान सभा में जबरदस्ती घुस गए । रु ( ई ) कार्यकर्ता
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 ]

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  स्टेट  सब्जंक्ट  मेरे  बस  की  बात  नहीं  कल  भी  बात  हो  रही  थी  ।
 आज  भी  वही  कर  रहे

 [  प्रमुबाद  ]

 भरी  थो०  झोमनाद्रोश्यर  राव  :  आप  कांग्रेस  सत्तारूढ़  दल  को  निदेश  दें  कि  वे  ऐसे  गे
 कानूनी  और  गलत  काम  न

 भ्रध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  आप  जानते  हैं  कि  मैं  राज्यों  से  सम्बन्धित विषय  नहीं  ले  सकता  ।

 भी  बो०  शोमनाड्ोदबर  राव  :  आप  उन्हें  निदेश  दीजिए  ।  उन्होंने  दुष्यंवहार  किया

 ]
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  क्‍यों  अन-नेसेसरी  बात  फरते  कल  इनको  कह  रहे  आज  आप  कर

 रहे

 [  प्रमुवाद |

 भ्रो  बो०  शोसनाहपरोदवर  हस  बेश  में  कग्रेंस  पार्टी  का  शासन  उन्होंने  इस
 प्रकार  दुष्यंवहा  र किया  आप  उन्हें  ऐसा  न  करने  का  निदेश  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदप  :  मैं  ऐसा  नहीं  कर  यह  मेरा  काम  नहीं

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 )
 *

 झी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  )
 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  मैं  कायंगाही  कर  रहा  हूं  ।

 ]
 आप  मैंने  देख  लिया

 ]

 प्रस्ताव  प्राप्त  होने  उप्त  पर  कार्यवाही  की  जाती  मैं  कार्यवाही  कछूंगा

 ओर  अपना  बिनिर्णय  दूंगा  ।  आपने  प्रस्ताव  मुझे  दे  दिया  इस  समय  भर  अधिक  मैं  क्या  कर
 सकता  हूं  ।

 प्रो०  भधु  इंडबते  :  वह  बंगाल  में  उसकी  अनुपस्थिति  में  सभा  में  दुस्‍्यंबहार  के
 लिए  उसे  निसम्बित  कर  दिया

 किया
 +  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 #

 + ++
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 प्रध्यक्ष  महोबय  :  मुझे  मालूम  हो  सकता  है  कहीं  कुछ  गलती  हो  गई  हो  ।  मैं  देखूंगा  ।

 )

 नमन  सन  ५  ++ककरकलमनननान-+  «न  जनन-क+  ॑कननझाााा

 ]
 झष्यक्ष  महोबय  :  सुन  अब  हो  गई  खत्म  हो  गई  बात  ।

 [  भ्रभुवाद ]
 झ्रो  क्लांताशम  मायक  :  मैं  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  ओर  नाजुक  मुद्दा  उठा  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  समस्या  कया  है  ।
 |

 श्री  ज्ञांताराम  नायक  :  पामेला  सिंह  ब्रिटेन  में  हाहाकार  मचा  रही  विदेश  मंत्री  को  उम्रकी
 गतिविधियों  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  देना

 ]
 धष्यक्ष  महोदय  :  बस  अब  आप  इसे  ।

 [  प्रमुबाव  |

 संसार  में  ऐसी  हजारों  हैं  ।  आप  चिता  न

 )

 ]
 श्ष्यक्ष  महोबय  :  अब  क्‍यों  बिला  वजह  टाइम  जाया  कर  रहे  हो  आप  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  इनको  भेज  देते  हैं  पता  करने  के

 [  प्रभुबाद

 श्रो  बो०  किशोर  चशा  एस०  बेब  :  मैं  केवल
 यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 आप  सभा
 को  ठक्‍्कर  आयोग  की  पूरी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  किये  जाने  के  बारे  में  कब  बताएंगे  ?

 yen.

 ]
 झध्यक्ष  महोबय  :  बता  तो  दिया  कल  सब  बताया  मैं  पता  करके

 ऊंगा
 ही  कुछ/क्ता:

 ह
 )

 ]
 ब्रो०  किक्ते  एस०  देव  :  क्या  कोई  समय

 क्रध्यक्ष

 महोदय : मामले की जांच किए मैं नहीं कर सकता । मैंने कल आपको . था कि मैं भरसक प्रयास कर रहा मैं आपको आश्वासन दे चुका हूं कि जो कुछ मैं कर सकताःन्‍हूं करूंगा । + २११०
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 भ्री  धी०  किशोर चशा  एस०  देव  :  कब  ?
 ॥॒

 अध्यक्ष  ऐसा  मत

 थो  बो०  किशोरचन्त  एस०  देव  :  यह  विशेषाधिकार  का  हनन  है  ।

 प्रध्यक्ष  महो3य  :  किशोर  चन्द्र  जी  अब  आप  बिना  मतलब  की  बात  कर  रहे

 ]
 कृपया  ऐसा  न

 शो  त्री०  किशोर  चसा  एस०  वेब  :  सभा  की  प्रतिध्ठा  को  आधात  पहुंचाया  गया  है  ।

 ब्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  ऐसा  न  मैंने  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 (

 अप  एस  जयंपॉल  रेड्री
 :  मैं  सभा  के  इतिहास  का  एक  दुर्भाग्यपूर्ण  अध्याय  आपकी  जानकारी  में

 लॉनीਂ  चोहँता  हूं  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  समस्या  है  ?

 श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  वह  यह  है  कि  63  सदस्यों  को  एक  ऐसी  मांग  के  लिए  सभा  से
 निलस्बित  कर  दिया  बया  है  जिसे  वाद  में  सरकार  मे  सही  माना  है'"*

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  नहीं  ।  अमुमति  नहीं  है  ।

 )*
 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रो  शिव  शंकर

 )

 प्रध्पक्ष  महोदय  :  मैं  आपके  व्यवहार  पर  श्मिन्‍्दा  हूं  ।

 )

 ही
 श्रध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  शप्तं  नहीं  आपको  ऐसा  करते हुए  ।

 ९  ्यवाही  वृत्तांत  में  सस्मिलित  नहीं  किया  गया  +



 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  30  1989

 )

 [  ध्रमुवाद  ]

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपके  व्यवहार  से  शमिन्दा  हूं  ।  यह  अनावश्यक

 )

 ध्रध्यक्ष  महोबय  :  प्रोफेसर  ये  क्या  करते  इनको  थोड़ा  समझाया  करो  न  आप  |

 फिजूल  की  बातों  में  समय  जाया  करते

 मझ०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  को  वर्ण  |  989-90  को  पनुदानों
 को  विस्तृत  भांगें

 पागत  संसाथम  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  तथा  संस्कृति  विमाभों  के  राज्य  मंत्रो  एस  ०पी०
 झाहो )  :  श्री  पी०  शिवशंकर  की  ओर  से  मैं  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  की  वर्ष  1989-90  की

 अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता
 में  रशख्ती  गपी  |  वेखिये  संख्या  एल०  हो ०---7614/89 ]

 राष्ट्रीय  सहका रो  विकास  नई  विलल्‍लो  का  बर्य  ]987-88  का  बाविक
 बाविक  लेखे  शोर  कार्यकरण  को  समोक्षा  तथा  इन  पश्रों  को  सभा  बटल

 पर  रलषने  में  हुए  विलस्थ  के  कारण  दशने  वाला  विधरण  तथा  भारतोय

 राष्ट्रीय  सहका रो  परिसंध  प्रानन्‍्द  ओर  राष्ट्रीय
 सछुझारा  सहकारो  तई  दिल्‍ली  के  वर्ष

 1987-88  के  वाधिक  प्रतिवेदन  धोौर  कार्यकरण
 को  सभोक्षा  ध्ादि

 कृषि  मंत्री  भजन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :  --

 (1)  राष्ट्रीय  सहकारो  विकास  नई  दिल्‍ली  के  यष  1987-88  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक
 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर
 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 )  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यक  रण

 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति तथा अंग्रेजी संस्करण ) ,
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 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रंखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 |  प्रस्या लय  में  रक्षे  गये  ।  देखिये  संश्या  एल०टी  ०  ]

 (3)  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  डेयरी  परिसंघ  आनन्द  के  वर्ष  1987-88
 के  वाषिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 परीक्षित  लेखे  ।

 भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  डेयरी  परिसंघ  आनन्द  के  वर्ष  1987-88
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण  )  ।

 |  प्रन्यालय  में  रखे  गये  |  देखिये  संक्या  एल०  |

 १4)  राष्ट्रीय  मछआरा  सहकारी  परिसंघ  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1967-88  के
 वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 परीक्षित  सेखे  ।

 राष्ट्रीय  मछुआरा  सहकारी  परिसंध  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  श्रति  तथा  अंप्रेजी

 ।

 में  रखे  गये  ।  वेलिये  संख्या  ए  we  76171"

 ह  ७  4  ]

 +हटी  दिल्‍ली :  एक  अति  तथा  अंग्रेजी

 (5)  राष्ट्रीय  शहरी  विकास  सहकारी  बेन  ,  शद्य  ऋण  सोर
 के  वर्ष  1987-88  के  काथिक  '  की
 संस्करण  )  ||

 राष्ट्रीय  शहरी  सहक
 1987-88  के  र  बेंक  तथा  ऋंग  सोसाइटी  नई  दिल्‍ली  के  ब्ष

 +  ।  उन  पर  सेखाओं  को  एक  प्रति  के  न्‍ तथा  उन  पर
 खा  परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 तथा  अंग्रेजी

 राष्ट्रीट  ,  ऋछरे  सहकारी  ने  $ , 3  सहकारी  बक  तथा  ऋण  सोसाइटी  नई  दिल्‍ली  के  बय॑ “987-88  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  ि
 ह्म्दी 28788  के था  अंग्रेजी  संस्करण )  ।  जा

 [  प्रन्‍्पत्णय  में  रखे  गये  ।  देलिय  संख्या  एल०  टो  ०---76  8  /89  | 6)  राग
 (6)

 राष्ट्रीय  सहकारी  प्रशिक्षण  नई  दिल्‍ली  के  क्यं  के  वाणिक प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )।
 का

 राष्ट्रीय  सहकारी  प्रशिक्षण  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-8 8  $ -8
 8  के भेजे  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  सेखाप  रीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 पिक
 के

 राष्ट्रीय  सहकारी  प्रभ्मिक्षण  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987. करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अपजी
 तत्काल रे  ।

 (7)  उपर्युक्त  (6)  में  उल्लिब्वित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विशवय्ड eee —£
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 दर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्क रण
 )  ।

 [  प्रत्यालय  में  रखे  गये  ।  वेखिये  संख्या  एल०  टो  —  ]

 प्रदरक  श्रेणी  करण  प्रोर  चिन्हांकन  1988

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  प्रधानमंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री
 झोला  :  श्री  जनादंन  पुजारी  की  ओर  से  मैं  कृषि  उपज  ओर  चिन्हांकन )

 1937  की  घारा  3  की  उपघारा  (3)  के  अन्तगंत  अदरक  श्रेणीकरण  और  चिन्हांकन
 )  1988,  जो  7  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संक्ष्या

 सा०  का०  नि०  8  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर
 रखती  हूं  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिये  सं्या  एल०  ]

 कर्नाटक  क्षेत्रोय  इंजोीनियरो  मालबोय  क्षेत्रोव  इंजीनियरों

 जयपुर  भोर  मारतोय  उच्च  प्रध्ययन  शिमला  के  1986-87
 के  वाधिक  प्रतिवेवन  झोर  कार्यकरण  को  समोक्षा

 मानव  संताधन  विकास  संग्रालय  में  शिक्षा  झोर  संशकृति  विमानों  में  राज्य  मंत्रो  एल०
 पी०  हाशही )  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  कर्नाटक  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  सूरथकल  के  वर्ष  1987-88  के  वार्षिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 )  कर्नाटक  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  सूरथकल  के  वर्ष  1987-88  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समोक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  रण  )  ।

 [प्रंथ/लय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एच ०  टी  ०---762  1/४9

 (2)  मालवोय  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  जयपुर  के  यर्ष  1987-88  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 मालवीय  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  जयपुर  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 |  ग्ंधालय  में  रखे  देखिये  संक्या  एल०  ]

 (3)  भारतीय  उच्च  अध्ययन  शिमला  के  वर्ध  1986-87  के  वाविक
 ही  वेदन  की  ए+  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा  लेब्वापरीक्षित  लेखे

 भारतीय  उच्च  अध्ययन  शिमला  के  वर्ष  1986-87  के  कार्यक रण  की
 सरकार  द्वारा  समोक्षा  की  एक  प्रति  अंग्रेजी  सस्‍्क  ।

 र  4  है  ~  ने  ny
 विलम्ब (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।
 ४ '

 |  प्रंघासस  में  रखे  सये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०  --7623/89
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 (5)  गांधी  स्मृति  तथा  दर्शन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  !987-8 8  के  वाधिक
 बेदन  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेथ्वापरी  क्षित  लेखे  ।

 गांधी  स्मृति  तथा  दर्शन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1०87-85  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  फी  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (6)  उपय्‌  क्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 [  प्रंधालय  में  रखे  गये  !  वेखिये  संश्या  एल०  टी  7624/89  |

 बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  के  वर्ष  1987-88  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रात  तथा  अंग्रेजी  ।

 बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यंकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (7)

 (

 (8)  उपयुक्त  (7)  में  उल्लिब्वित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र जी  ।

 प्रन्धालय  में  रखे  गये  ।  दे  लिये  संश्या  एल०  दही  ०--7625/89  |

 (9)  केन्द्रीय  तिब्बती  स्कूल  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रं जी  संस्करण  )  ।

 केन्द्रीय  तिब्बती  स्कूल  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के  बाधिक
 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उत  पर
 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 केन्द्रीय  तिब्बती  स्कूल  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के  का्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समोक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजो  संस्करण )  ।

 (10)  उपयुक्त  (9)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 [  प्रभ्या लय  में  रखे  गये  ।  वेखिय  संक््या  एल०  ]

 (11)  तकनीकों  अध्यापक  प्रशिक्षण  मद्रास  के  वर्ष  198  ?-88  के  वाथिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  भेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 तकनीकों  अध्यापक  प्रशिक्षण  मद्रास  के  बर्य  1987-88  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संश्करण )  ।

 (12)  उपयुक्त  (11)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्य  के  कारण
 बशने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  देखिये  संक््या  एल०  टो*  --  7627/89]  ]
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 (13)  योजना  एवं  वास्तुकला  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के  वाधषिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रं  जी  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 ५  शिफियि  हे योजना  एवं  वास्तुकला  नई  दिल्‍ली  के  वषष  1987-88  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण

 (14)  उपर्युक्त  (13)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 |  प्रग्था लय॒  में  रखे  गये  ।  वेखिये  संश्या  एल०  ]

 (15)  नेशनल  इंस्टिट्यूट  आफ  फाउन्ड्री  एण्ड  फोर्ज  रांचो  के  बर्ष  1987-88  के
 वाधिक  लेखाओं*  फी  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर
 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (16)  उपयुक्त  (15)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  देलिय  संख्या  एल०  ]
 ,

 (17)  राजा  राम  मोहने  राय  लाइब्रेरी  फाउंडेशन  कलकत्ता  के  वर्ष  1987-88  के
 वाधिक  प्रतिवेदन  को  एक  तथा  अंग्रंजी  तथा
 परीक्षित

 राजा  राम  मोहन  राय  लाइब्र  री  कलकत्ता  के  वर्ष  1987-88  के
 कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।  ५

 (18)  उपयु कत  (17)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  रखने  में  हुए  विलभ्य  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  वेलिये  संश्या  एल०

 (!9)  )  केन्द्रीय  विद्यालय  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  के  वाधपिक  प्रतिवेदन  को
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  रण  )  ।

 )  केन्द्रीय  विद्यालय  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1987-88  7-88  के  वाधिक  लेखाओं  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी  संस्करण  )  तथा  उन  पर  लेथपरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 )  केन्द्रीय  विद्यालय  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरणं  की
 सरकार  द्वारा  समोक्षा  के  बारे  में

 एक
 विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्क  ।

 (20)  उपयुक्त  (19)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 वर्शाने  बालम  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 '  में  रखे  देखिये  संक्या  एल०  7631/89] ]
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 बालिस्य  पोत  परिजहम  गह्रघितिमम  1958,  महापततन  न्यास  1963
 के  प्रस्तगंत  इंडियन  रोड़  कस्ट्रक्शम  कारपोरेशन

 मई  बिल्‍लो  झौर  सेन्ट्रल  इस्लेंड  बाटर  ट्रांसपोर्ट  कलकत्ता
 के  बध  1987-88  के  वाबथिक  प्रतिवेदन  तथा

 कायंकरण  की  समोक्षा  ध्रादि

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  तथा  संसदोप  कार्य  मंत्रालय  प्रें  उप  मंत्री  पी०

 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रख्ता  हूं  :--

 [।  )  वाणिज्य  पोत  परिवहन  1958  को  धारा  458  को  उपधारा  (3)  के
 अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 ध्ंस्क  :--

 वाणिज्य  पोत  परिवहन  अभिसमय  सं  शोधन
 1988,  जो  14  1989  के  भारत  के  राजपन्र  में  अधिसूचना  संक्ष्या
 सा«  का०  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 बाणिज्य  पोत  परिवहन  भारतीय  मत्स्य-नौकाओं  का

 1988,  जो  5  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 सा०  का०  नि०  866  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखो  देखिये  संक्या  एल०  टी  ०--  7632/89  ]

 (2)  महापत्तन  न्यास  1963  की  धारा  124  को  उपधारा  (4)  के  अम्तगंत

 हु  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  952  जो  27  1988  के  भारत  के

 राजपन्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  विशाखापतनम  पत्तन  न्यास

 क  रस्थम  या  बन्दी  बनाता  और  1988  का  अनुभोदन  किया  गया

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रंघालय  में  रखो  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०-76  33/89  ]

 (3)  कम्पनी  एक-एक  की  धारा  की  उपधारा  :--  के  अन्तगंत

 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथां  अंग्रेजी  संसक  :--

 इंडियन  रोड  कंस्ट्रक्शन  का  रंपोरेशन  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88 |
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 इंडियन  रोड  कंस्ट्रक्शन  कारपोरेशन  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष

 का  वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रंबालय  में  रखो  गई  ।  देखिये  संकया  एल०  टो  ०---7634/89 ]

 सेन्ट्रल  इस्लैंड  वाटर  ट्रांसपोर्ट  कारपोरेशन  कलकत्ता  के  ब्ष  का

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 य  5 ऐेल्ट्रल  इल्लैंड  बाटर  ट्रांसपोर्ट  कारपोरेशन  कलकत्ता  का  बर्ष
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 1987-88  का  वाधिक  लेब्ापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 भें  रखी  गई  |  वेलिय  संस्या  एल०  टो  ०--  763  5/89]

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाले  दो  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  |  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०--7634/8  9  तथा  7635/89  ]

 (5)  नहावा-शवा  पत्तन  बम्बई  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक  प्रतिवेदन की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 नहावा-शेवा  पत्तन  ब'बई  के  वर्ष  1987-88  के  का्यंकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (6)  उपयू क्‍त  (5)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  वेखिये  संख्या  एल०टो  ०--7636/89  ]

 (7)  पारादीप  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 )  पारादीप  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 (8)  उपयुक्त  (7)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 वर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संक्या  एल०  ]

 (9)  कोच्ीन  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  संस्क  ।

 कोच्नीन  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 (10)  उपयुक्त  (9)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 [  प्रंचालय  में  रक्षे  गये  |  देलिये  संख्या  एल»  ढो  ०---763 8/89]

 (11)  )  कांडला  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 कांडला  पतन  न्यास  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।
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 (12)  उपयुक्त  (11)  में  उल्लिख्वित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्य  के  कारण

 द्ू

 |]

 |  दशने  वाला  एक  विरवण  तथा  अंग्रेजी  !

 i
 i
 (

 |
 में  रखे  वेलिये  संश्या  एल०  टो०  --7639/89  ]

 ॥क्‍  (23)  महापत्तन  न्यास  1963  की  धारा  103  की  उपधारा  (2  )  के  अन्तयंत

 !  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :-.

 ;  )  कोचीन  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक  तथा  उन  पर
 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 हु

 प्रंथालय  में  रखो  गई  |  देखिये  संख्या  एल०  हो०  --  7640/89  |

 विशाखापत्तनम  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक  लेख  तथा  उत  पर
 लेखापरोक्षा  प्रतिवेदन  ।

 में  ररो  गई  ।  देखिये  संध्या  एल०  टी  ०--7641/59  ]

 नहाबा-शेवा  पत्तन  न्यास  के  वर्ष  1987-88  के  वार्षिक  लेखे  तथा  उन  पर
 परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रंधालय  में  रखो  देखिये  संक्या  एल०  ]

 (14)  कोचीन  पतन  विश्ञाखापत्तनम  पत्तन  न्यास  और
 सेवा  पसन  न्यास  के  वर्ष  1987-88  के  लेखाओं  पर  सरकार  द्वारा  3  समीक्षाओं
 की  एक-एक

 !  (15)  उपयुक्त  (13)  और  (14)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब
 के  कारण  दर्शाने  वाले  तीन  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 [  प्रंथालय  में  रखे  गए  /  बेशिए  संख्या  एल०  हो  ०--7640--4  2/89  ]

 (16)  पेप्सू  सड़क  परिवहन  पटियाला  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक  प्रशासनिक
 वेदन  को  लेखा  वर्ष  की  समाप्ति  के  पश्चात्‌  नो  महीनों  की  निर्धारित  अवधि  के  भीतर
 सभा  पटल  पर  न  रखने  के  कारण  स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंध्रेजी

 संस्करण )  ।

 [  प्रंधालय  में  रखा  देखिये  संस्या  एल०  ]

 (17)  पेप्सू  सड़क  परिवहन  पटियाला  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक  सेख्ाओं  तथा
 परीक्षा  प्रतिवेदन  को  लेखा  वर्ष  की  समाप्ति  के  पश्चात्‌  नौ  महीनों  की  निर्धारित  अवधि
 के  भीतर  सभा  पटल  पर  न  रखमे  के  कारण  स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण  तथा
 अंग्रेजी  ।

 [  प्रंथालग  भें  रखा  गया  |  बेलिये  संध्या  एजल०  ]

 श्रम  संत्रालय  को  ब्ं  1989-90  को  ध्मुदानों  फो  विस्तृत  साँसें

 श्रभ्  भंक्षालय में  उप  संत्रो  तथा  संसवोय  कार्य  मंक्षालय  में  उप  संत्रो  राणा  किशन
 :  मैं  श्रम  मंत्रालय के  वर्ष  1989-90  के  अनुदानों  की  विस्तुत  मांगों  की  एक  प्रति
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 राषा  किशन  मालवोय |

 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रक्षो  वेलिये  संश्या  एल०  टी  ०--7645/89  |

 12.04  भ्र०  प०

 राज्य  सभा  से  संदेश

 सहासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  संदेशों  की  सूचना  सभा  को  देनी

 (1)  सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उप-नियम  (6)
 के  उपबन्धों  के  अनुसरण  में  मुझे  विनियोग  1989  जिसे  लोक
 सभा  द्वारा  अपनी  17  1989  की  बंठक  में  पारित  किया  गया  था  ओऔर  राज्य
 सभा  को  उसकी  सिफारिशों  के  लिए  भेजा  गया  वापस  लौटाने  और  यह  बताने  का
 निदेश  हुआ  है  कि  इस  सभा  को  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिशें  नहीं
 करनी

 (2)  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  निययमों  के  नियम  186  के  उप-नियम  (6)
 के  उपबन्धों  के  अवुसरण  मुझे  विनियोग  संख्यांक  2  1989
 जिसे  लोक  सप्ना  द्वारा  अपनी  17  1989  की  बैठक्ष  में  पारित  किया  गया  था  और
 राज्य  सभा  को  उसकी  सिफारिशों  के  लिए  भेजा  गया  वापस  लौटाने  और  यह
 बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  इस  सभा  को  हस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिशें

 नहीं  करनी

 12.05  म०  १०

 प्राक्कलन  समिति

 श्ौर  प्रतिवेदन

 धो  झाशुतोष  लाहा  :  मैं  निम्नलिखित  भ्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  :--

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  अनुदान  आयोग
 के  सम्बन्ध  में  प्रावकलन  समिति  का  प्रतियेदन  तथा  अंग्रेजी
 तथा  समिति  की  तत्संबंधी  बैठकों  के  कार्य  वाही-सारांश  !

 नागर  विमानन  तथा  पर्यटन  मंत्रालय  विभाग  बौद्ध  तीथ॑  यात्रा
 केन्द्रों  के  विकास  के  संबंध  में  प्रावकलन  समित्ति  लोक  के
 बेदन  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  समिति
 का  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  ।

 हाह  बा  वलनम-क
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 12.85}  भ७०  १०

 कार्य  मस्त्रणा  समिति

 संसवोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  प्रधान  मंत्री  फार्यालय  में  राज्य  मंत्रो
 झीला  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  :

 यह  सभा  कार  मंत्रणा  समिति  के  29  1989  को  सभा  मे  प्रस्तुत  किए  गए
 अडसठवें  प्रतिवेदन  से  सहमत

 grag
 झध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  29  1089  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए
 अड़सठवें  प्रतिवेदन  से  सहमत

 का
 प्रस्ताव  स्थोकुत  हुंधा  ।

 06  म०  प०

 सभा  को  बेठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  संबंधी  समिति

 प्रतियेदल

 भी  घनूप  चन्द  दाह  :  मैं  सभा  की  बेठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी
 समिति  का  पन्द्रहवां  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  नियम  377  के  अधीन  मामले

 न  श्री  हरीश  रावत  ।

 ]
 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  जयपाल  मैं  समझता  हूं  कि  थोडी-बहुत  शराफत  होनी  थोड़ी-बहुत

 तो  डीसेंसी  रखिए  ।

 )

 )

 ,  भध्यक्ष  महोदय  :  प्रोफेसर  ये  क्‍या  कर  रहे  कुछ  तो  समझाइए  इनको  ।

 दि  ) is
 ]

 प्रध्यलत  महोवय  :  मैं  समझता  हूं  कि  हर  बात  की  सीमा  होती  है  ।  आप  तो  सभी  सीमाएं  पार
 कर  रहे

 )
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 )

 ]

 30  1989

 झो  तम्पन  थामस  लिक  :  मैंने  इस  विषय  पर  एक  प्रस्ताव  दिया  था  जो  लम्बित

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  बहुत  गलत  और  गम्भीर  बात  है  ।

 बिला  वजह  हाऊस  का  टाइम  जाया  कर  रहे  आपको  ये  शोभा  देता  है  ।

 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यही  तो  कह  रहा  हूं  ।  मैंने  कार्यवाही की  और  अधिक  क्‍या  किया  जा

 सकता  है  ?

 )

 प्रध्यक्ष  महोबय  ;  जयपाल
 प

 चाहते हैं  कि  आज  ऐसा  किया  जाए  ?
 इसके  लिए  मैं  आज  आपका  नाम  पुकार  सकता  हूं  ।  क्‍या  आप

 श्री  एस०  जयपाल  रेह्ी  :  कया  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आपका  नाम  लेने  के  लिए  ।

 श्री  एस०  जयवाल  रेड्डी  :
 नहीं  महोदय  ।

 [  हिम्दी  ]

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  फिर  बैठ  जाइए  ।  बस  यही  काफी  है  ।

 प्रोफेसर  समझाइए  इनको  ।

 )

 ]

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  नियम
 अन्य  बात  को  कायेवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  किये  जाने  की  अनुमति  नहीं

 के  अन्यर्गत  श्री  हरीश  रावत  के  वक्‍तड्य  के  सिवाय  किसी  भी

 )

 क्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मैं  केवल  हानि  के  जिए  मुआवजे  की  मांग  कर  रहा  हूं  ।

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  केवल  आपका  नाम  ले  सकता  हूं  ।

 श्री  एस०  अयपाल  रेड्डी  :  मैं  मातनीय  मंत्री  महोदया  श्रीमती  गीला  दीक्षित से औपचारिक
 क्षमा  चाहता  हूं
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 (  अभुवाद  ]

 तम्पल  धामस  :  मैंने  आपको  एक  नोटिस  दिया

 श्रध्य्ष  महोदफए  :  भो  थामस  बैठ  जाइये  ।  बस  यह  काफी  बहुत  हो  चुका

 आपको  क्‍या  हो  गया है  ।

 ]
 आपको  अच्छा  व्यक्ति  समझा  जाता

 )

 12.08  भ०  प०

 ह  रख
 अधीन नियम  377  के  अधीन

 उत्तर  प्रवेश  के  पबतीय  क्षेत्रों  में  उचित  वर  को  दुकानों  को  पर्याप्त  समाज  में

 गेहूਂ  उपलब्ध  कराये  जाने  हेतु  मारतोय  स्ाद्य  तिगम  को  निर्बश  विए
 जाने  को  ह्रावश्यकता

 ]

 सी  हरोझ  राबत  :  अध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  पिछले  तीन
 प्राहु  से  सस्ते  मल्‍ले  को  दुकानों  पर  गेहूं  बिलकुल  भी  उपलब्ध  नहीं  इल  क्षेत्रों  में  गेहूँ  का  उत्पादन
 भाम  मात्र  का  होता  स्थानीय  जनता  गेहूं  के  लिए  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  पर  ही  निर्भर  करती

 ऐसी  स्थिति  में  गेहूं  का  उपलब्ध  न  होना  न  केवल  दुख  व  जिन्ता  का  विषय  बल्कि  लोगों  में
 आफ़ोश  का  कारण  भी  बना  हुआ  उत्तर  प्रदेश  सरकार  का  कहना  है  कि  एफ०  सी०  आई  द्वारा
 पर्याप्त  मात्रा  में  मेहूँ  उपलब्ध  न  करवाए  जाने  के  कारण  यहू  स्थिति  पेदा  हुई  है  ।

 मेरा  केन्द्रीय  खाद्य  मंत्री  से  आग्रह  है  कि एफ०  सी  ०  आई०  से  कहकर  उत्तर  प्रवेश  को  अधिक
 मात्रा  में  मेहूं  उपलब्ध  करवाया  जाए  तथा  अभाव  की  स्थिति  को  दूर  किया

 युवाओं  को  रोजगार  प्रदान  किए  जाने  हेतु  मध्य  प्रदेश  के  प्रत्येक  जिले  में
 उद्योग  लगाये  जाते  को  प्रावश्यकता

 श्री  सम्भोदो  लाल  जाटब  :  अध्यक्ष  भारत  में  क्षेत्रफल  को  देखते  हुए  मध्य
 ब्रदेश  अभी  भो  काफी  पिछड़ा  हुआ  प्रदेश  यहां  पर  सभो  चाहे  बस्तर  चाहे  जबलपुर
 रीबा  हो  चाहे  झाबुआ  चाहे  चम्वल  सम्भाग  पहाड़ों  से  घिरे  दूसरी  तरफ  इतनी  नदियां  बह
 रही  हैं  कि  इनके  बहाव  से  लाखों  हैक्टेयर  जमीन  कटाव  में  आ  गई  इसी  कारण  से  किसानों  को  जमीन
 ओतने  के  लिए  कम  मात्रा  में  है  जबकि  पहाड़ी  क्षेत्र  होने  के कारण  वत  सम्पवा  काफी  मात्रा  में  पाई
 जाती  जैसे  सीमेंट  बनाने  का  चूना  बनाने  के  लिए  पत्थर  तथा  कोयले  के  अपार  भण्डार  हैं  ।
 इस के अलावा  कई  अल्य  कक्ष्ची  सम्पयाएं  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  हर  एक  जिले  में  उद्योग
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 स्थापित  करें  ताकि  यहां  की  ब्रेरोजगारी  समाप्त  हो  ।

 मारतोष  इस्पात  प्राधिकरण  हारा  विशवेश्वरेया  प्रापरभ  एस्ड  :

 लिमिटेड  का  प्रबन्ध-प्रहण  किए  जाने  को  हावदपकता  श्रीमती बसवराजेश्वरी (बेल्लारी) : विए्वेश्व रेया आयरन एण्ड este लिमिटेड
 फल

 [  प्रनुवाव  ]  प्रतिशत
 श्रीमती  बसवराजेश्वरी  :  विए्वेश्व रेया  आयरन  एण्ड  स्टीस  लिमिटेड  एण्ड  सरकारी

 कम्पनी  है  जिसके  45  करोड़  रुपये  के  पूंजी  शेयर  जारी  किए  गये  इसके  60  प्रतिशत  शैयर  कर्नाटक
 सरकार  के  पास  है  ओर  बाकी  शेयर  भारत  सरकार  के  पास  हैं  ।

 विश्वेश्वरेया  आयरन  एण्ड  स्टील  लिमिटेड  का  भारत  के  उद्योगों  में  महत्वपूर्ण  स्थान  है  ।  यह
 कारखाना  अपनी  लघ्‌  मंद/नरम  इस्पात  उत्पादन  योजना  के  विस्तार  के  माध्यम  से  एक  अपमिश्रक  और
 विशेष  इस्पात  उत्पादक  कारखाना  नहीं  बन  पाया

 विश्वेश्वरेया  आयरन  एण्ड  स्टील  लिमिटेड  में  भारी  हानि  हो  रही  है  तथा  राज्य  सरकार  इस

 हानि  को  वहन  करने  में  सक्षम  नहीं  राज्य  सरकार  इसके  श्राघुनिकीक रण  के  लिए  निवेश  करने  को
 स्थिति  में  भी  नहीं  हैं  जोकि  इसे  आर्थिक  दृष्टिकोण  से  चलाने  के  लिए  आवश्यक  इसलिए
 रैया  आयरन  एण्ड  स्टील  लिमिटेड  ने  भारत  सरकार  से  यह  आग्रह  है  कि  भारतीय  इस्पात

 करण  इसका  प्ररन्ध  ग्रहण  किया  राज्य  सरकार  ऊर्जा  की  सप्लाई  तथा  स्वेक्छिक

 वृत्ति  द्वारा  फा  कमंचारियों  को  कम  करने  के  बारे  में  भारत  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  सभी  शर्तों

 को  मानने को  राजी  गई

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  अनु रोध  करती  हूं  कि  इस  परियोजना  को  भाश्तौय  इस्यांतें  प्राधिक रण
 द्वारा  अपने  हाथ  में  लिए  जाने  #  लिए  अन्तिम  निर्णय  लेने  में  और  अधिक  विलम्ब  न  किया

 प्रोश्योगिक  झोर  विततोय  पुन्निर्माण  बोर्ड  को  एक  रंडपोठ  कलकत्ता  में
 स्थाकित  किए  जाने  को  प्रावश॒यकता

 श्री  सनत  कुमार  सण्डल  पुन्निर्माण  :  एक  समय  कलकत्ता  देश  के  सभी  अमुख्  उच्चोगों

 अर्थात  लाहा  और  कोयज्ञा  भादि  का  केन्द्र  और  बहुत  से  अल्य  उद्कोम्रों  का

 चारक  जिसमें  इंजीनियरिंग  भी  सम्मिलित  यह  एक  दुभग्य.की  कि  भाप्कल  पस्फूर्ण
 पश्चिम  बंगाल  राज्य  निशेष  रूप  से  कलकत्ता  महानगर  ग्रम्भीर  औद्योगिक  रुग्णता  की  चपेट  में  आया

 हुआ  ९  और  वह  बड़ी  कठिन  परिस्थितियों  से  होकर  गुजर  रहा  उद्योगों  के  बन्द  होने  और

 बन्दी  आदि  के  कारण  लाखों  लोग  बेरोजगार  हो  गये  हैं  ।

 सरकार  ने  औद्योगिक  रुग्णता  को  दूर  करने  के  लिए  पर्माप्त  उपाय  करने  हेतु  शरण  ओद्योगिक
 कम्पनी  अधिनियम  1985  के  अंन्तगंत  ओद्योगिक  विलीय  पुनर्मिर्माण  बोस

 की  स्थापना  को  है|

 इस  बोर्ड  का  मुख्यालय  बम्बई  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से

 भाप

 पर
 किया  है  कि  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनरनि  माण  बोर्ड  की  एक  खण्ड  पीठ  कलकत्ता  में  स्थापित  को
 ताकि  बोर्ड  को  भेजे  गये  बन्द  पड़े  और  रुग्ण  उद्योगों  के  मामलों  की  सुनवाई  और  निपटाने का  कार्य

 शी  घ्रता  स ेकिया  जा  सके  ।  इस  बोडं  का  मुख्यालय  अम्बई  में  होने  के कारण  रुरण  इकाइयों  के  प्रबन्धकों
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 न  आंत
 .9  1911  )  नियम  377  के  अधोन  मामले

 और  ट्रेड  यूनियनों  को  अपने  मामले  की  सुनवाई  के  लिए  इतनी  दूरी  पर  बार-बार  जामे  में  कठिनाई

 होती  ओद्योगिक  ओर  वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  की  एक  पीठ  कलकत्ता  में  स्थापित  करता
 आवश्यक  हो  गया  इस  समय  लगभग  90  रुर्ण  ओद्योगिक  जिनमें  कुछ  पटसन  मिलों
 और  हस्जीनियरिंग  उद्योग  भी  सम्मिलित  के  मामलों  को  बोर्ड  के  पास  भेजा  गया  है  ।

 अतः  मैं  द्रापके  माध्यम  से  सरकार  से  यह  आग्रह  करूंगा  कि  बोर्ड  के  पास  लम्बित
 पड़े  मामलों  को  शीघ्रता  से  निपटाने  के लिए  कलकत्ता  में  बडे  की  एक  पीठ  स्थापित  करने  के  बारे  में
 शीघध्रता  से  कार्यवाही  की  बोर्ड  की  और  अधिक  खंडपीठ  बनाने  के  लिए  उद्योग  ने  भी  मामला
 तैयार  किया  है  ।

 12.14  ध०प्र०

 महोदय  पीठासोम  हुए  ]

 रालस्थान  में  सरकारी  प्रभिकरलों  के  माध्यम  से  सरसों  श्षोर  तोरिया

 तिलहनों  को  खरोद  लाभप्रद  मृश्यों  पर  किये  जाने  को
 झ्ावइपकता

 क्री  राम  सिह  यादव  :  राजस्थान  राज्य  में  सरसों  ओर  तारामिरा  के  मूल्य  कृषि
 उपज  विपणन  समितियों  में  इन  वस्तुओं  के  निर्धारित  समर्थंत  मूल्य  से  भी  नीचे  गिर  गये  न  तो
 राजस्थान  सरकार  ने  और  न  ही  भारत  सरकार  ने  राजस्थान  की  मंडियों  में  इनकी  खरीद  शुरू  को  है  ।
 किसानों  को  मजबू  रन  इन  वस्तुओं  को  खुले  बाजार  में  बेचना  पड़  रहा  है  ।  किसानों  को  खुल  धाजार  में

 .  अपनी  वस्तुओं  के  लिए  लाभकारी  मूल्य  नहीं  मिप्त  रहे

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  राजरथान  राज्य  में  खुले  बाजार  में  सरसों  और
 तारामिरा  की  खरोद  शुरू  को  यह  कार्य  नफंड  अथवा  डंपरी  विकास  निगम  को  सौंपा  जा
 सकता  है  ताकि  किसानों  को  इन  वस्तुओं  की  मजबूरन  बिक्री  न  करनी  पड़े  ।

 बच्चों  को  धक्षा  में  सुधार  किए  खाने  हेतु  कदम  उठाये  लाने  को  प्रावश्यकता

 बेगम  प्रकबर  जहां  प्रस्दुल्ला  :  इस  समय  बच्चों  पर  जितना  ध्यान  दिया  जा  रहा
 है  उन  पर  उससे  बहुत  अधिक  ध्यान  दिया  जाना  हमारी  सामाजिक-राजनेतिक  प्रणाली  में
 ऐसी  अनेक  कमियां  हैं  जिनके  कारण  हमारे  अधिकांश  बच्चों  पर  कम  ध्यान  दिया  जाता  बच्चे  बड़ी
 संख्या  में  उपेला  और  अभाव  का  शिकार  होते  ऐसी  स्थिति  में  एक  ओर  तो  उनका  बहुत  सा
 वान  समय  वेकार  ऋक्षा  जाता  है  और  वे  अनपढ़  रह  जाते  हैं  भोर  जब  उन्हें  रोजमार  मिलता  है  तो
 उन्हें  गुआारे  लायक  वेतन  भी  नहीं  मिलता  ।

 अब  यह  बात  भी  प्रकाश  में  आई  है  कि  हजारों  बच्चे  भारत  के  विभिन्‍न  राज्यों  की  जेन्तों  मे  दुख
 पा  रहे  हैं  । सरकार  को  बाल  अपराधियों  की  अत्यन्त  दुखद  स्थिति  पर  ध्यान  देना  घाहिए  भोर  बाल
 अपराध  न्याय  अधिनिग्रम  1986  के  उचित  कार्यान्वयन  को  सुनिश्चित  करमा  भाहिए  |

 मैं  केम्द्रीय  सरकार  से  यह  आग्रह  करूंगी  कि  विभिन्‍न  राज्पों  की  जेलों  में  अन्द  बच्चों  की  संक्ष्या
 के  बारे  में  एक  अखिल  भारतीय  सर्वेक्षण  तुरन्त  ही  कराया  और  बाल  अपराध  म्याय  अधिनियम
 जिसमें  उपेक्षित  अथवा  बाल  अपराधियों  की  विकास  और  पुनर्वास  की
 बस्था  को  गई  के  कार्यान्वयन  की  प्रतिपुष्टि  को  जाये  ।
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 कछुटरू  राष्ट्रीय  उच्चान  क्षेत्र  में  रहने  बाले  प्रामवासियों  द्वारा  तेंबू  के
 पत्ते  तोड़े  जाने  पर  लगे  प्रतिबन्ध  को  हुटाये  जाने  के  लिये

 सध्य  प्रवेश  सरकार  को  लिदेशा  दिए  लाते  की  धावश्यकता

 ]  न

 थो  मानक  राम  सोड़ी  :  उपाध्यक्ष  कुटरू  नेशनल  पार्क  के  आसपास  56
 गांव  हैं  जिनमें  हरिजन  आदिवासी  रहते  पुश्त-दर-पुश्त  से उनका  जीवन  जंगल  की  उपज  के  श्रह्ारे
 से  चलता  था  जो  प्रकृति  के  भरोसे  से  मौसमवार  मिला  करता  उनके  निर्वाह  के  लिए  खेती  की
 पैदावार  एक  आंशिक  सहायक  के  रूप  में  ह ैलकिन  जिस  समय  से  इनके  गांव  नेशनल  पाक  क्षेत्र  में  लिए  गए
 हैं  तभी  से  वन  की  उपज  लेने  में  प्रतिबन्ध  लगाने  लगे  हैं  ।  खासकर  तेन्‍्दू  पत्ता  तोड़ने  को एकदम  मना  किया
 गया  प्रति  वर्ष  एक  श्वास  मौसम  में  इनके  पत्ते  तोड़े  जाते  जिससे  हर  परिवार  अपनी  मेहनत  से

 कुछ  निश्चित  मजदूरी  कमा  लेता  है  भौर  उनकी  आय  का  यह  मुख्य  स्रोत

 वे  उनके

 केन्द्र  शासन  से  अनुरोध  है  कि  इन्हें  प्रकृति  से  जो  मौलिक  अधिकार  प्राप्त  है  उसे  उनके
 जोवन  का  आधिक  स्रोत  मानते  हुए  उस  आय  को  प्राप्त  करने  से  न  रोका  जाये  |  तत्काघ  राक््य  शासन
 को  ऐसा  निर्देश  दिया  जाये  ।

 नई  बिल्‍लो  में  किसो  प्रमुख  स्थान  पर  स्थ्गोय  भरी  ललित  गारायण
 प्रिथ्ष  को  प्रतिमा  लगाये  जाने  तथा  किसो  सड़क  का  माम

 उनके  नाम  पर  रखे  जाने  को  अब्द्यकता

 डा०  गोरो  शंकर  राजहूंस  :  मुजफ्फरपुर  बढ़ी  रेलवे  लाइन  का
 टन  करते  समय  भूतपूर्व  रेल  मंत्री  श्री  ललित  नारायण

 मिश्र
 की  जनवरी  वही ऐसे  में  समस्तीपुर  में  हत्या

 कर  दी  गई  थी  ।  स्वतंत्र  भारत  में  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  अलावा  वही  ऐसे  अकेले  केन्द्रीय  मंत्रो हैं
 जिनकी  हत्या  सरकारी  कतंब्य  का  निर्वाह  करते  को  गई  ।  अनुरोध  है  कि  राष्ट्र  के  प्रांत  की  गई  उनकी
 सेवाओं  के  सम्मान  में  श्री  ललित  नारायण  मिश्र  की  एक  प्रतिमा  नई  दिल्‍लो  के  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  पर
 स्थापित  की  तथा  एक  सड़क  का  नाम  उनके  नाम  पर  रखा  जाए  ताकि  भावी  पीढ़ी  राष्ट्र के  प्रति
 उनकी  महत्वपूर्ण  सेवाओं  को  याद  रख  सके  ।

 म०प०

 केन्द्र-राज्य  सम्बन्ध  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 गह  मस्त्रो  क्षूटा  :  मैं  यह  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  यह  सभा  केरद्र-राज्य  सम्बन्ध  आयोग  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  करती

 न्‍्यायमृति  आर०एस०  सरकारिया  को  अध्यक्षता  में  तथा  श्री  बी०  शिवारमन  और  श्री

 एस०आर०  सेन  की  सदस्यता  के  अन्तर्गत  रदायित्व को  में  एक  केन्द्र-राज्य  संबंध  आयोग  की
 स्थापना  को  गई  जिसका  मुख्य  उद्देश्य  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  के  बीच  व्याप्त  व्यवस्था  का
 कन
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 9  1911  )  केन्द्र  राज्य  सम्बन्ध  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 सावधानी-पूर्वक  बनाए  गये  संविधान  की  योजना  तथा  संरचना  तथा  सामाजिक  और  आर्थिक  विकास  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  आयोग  को  अपनी  कार्यवाही  करनी

 आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  27  1987  को  सरकार  के  समक्ष  प्रस्तुत  यह  रिपोर्ट
 दो  भागों  में  है  ।  रिपोर्ट  के  प्रथम  भाग  में  आयोग  के  विचार  और  सिफारिशें  शामिल  हैं  जबकि  हस  के

 दूसरै  भाग  में  राज्य  राजनतिक  दलों  और  दूसरों  द्वारा  पेश  किए  गए
 वेज  इत्यावि  संग्रहीत  इसके  प्रथम  भाग  में  247  सिफारिशें  आयोग  की  रिपोर्ट  में  कैग्द्र  और
 राज्य  सरकार  के  सम्बन्ध  का  सम्पूर्ण  ब्यौरा  शामिल  कुछ  महत्वपूर्ण  मुद्दे  जिन्हें  इस  रिपोर्ट  में
 सम्मिलित  किया  गया  है  वे  हैं  :--  वंधानिक  प्रशासनिक  राज्यपाल  की
 पति  की  सहमति  के  लिए  राज्यपाल  द्वारा  विध्वे यक  का  आपातकालीन  संधीय  सशस्त्र

 को  राष्यों  में  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  लिए  अखिल  भारतीय  अन्त  र-राज्य
 वित्तीय  आधथिक  और  सामाजिक  भोजन  खान  और  खाद्य  और
 माबरिक  अन्त  र-राज्य  जल  वाणिज्य  और  प्रयार  माध्यम  इत्यादि  ।

 सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  को  अनुवाद  के  बाद  छपवाया  सरकार  ने  इस  रिपोर्ट  को
 प्रारम्भिक  तोर  पर  जांच  करने  के  बाद  इसे  जनता  के  लिए  प्रकाशित  करने  का  निर्णय  लिया  ।

 तदनुसार  इस  आयोग  की  सिफारिशों  को  बल  देते  हुए  30-1-1988  को  एक  प्रेस  विज्ञप्ति  जारी  की

 गई  ।  रिपोर्ट  की  प्रति  भी  साथ-साथ  संसद  के  ग्रंधालय  में  सदस्यों  के  उपयोग  के  लिए  रखी  गयी  ।
 5  1988  को  गृह  मंत्रालय  की  सलाहकार  समिति  की  एक  बैठक  में  आयोग  को  सिफारिशों
 के  सारांश  की  प्रति  ओर  प्रेस  विशप्ति  भी  सरकार  कमेटी  के  सबस्यों  के  लिए  उपलब्ध  कराई

 थई  |

 रिपोर्ट  की  प्रति  राजन  तिक  दल  के  नेताओं  और  संसद  के  सदस्यों  को  लोक  राज्य  सभा
 सिचिवालय  द्वारा  भेजी  जा  चुकी  रिपोर्ट  की  प्रतियां  मुख्य  मंत्रियों  और  सभी  राज्य  सरकारों  के

 पाप्त  इस  आप्रह  के  साथ  भेजी  गई  हैं  कि  वे  इस  पर  अपनी  टिप्पणी  रिपोर्ट  की  प्रतियां  केन्द्र

 सरकार  के  मेंत्रालयों/विभागों  को  भी  आयोग  की  सिफारिशों  की  जांच  के  लिए  भेजी  गई  सभी  राज्यों
 के  राज्यपालों  को  भी  रिपोर्ट  की  प्रतियां  भेजी  जा  चुकी  आयोग  की  सिफारिशों  की  ध्यानपूर्वक
 थांच  की  जा  रही  है  और  सरकार  सभी  बातों  का  ध्यान  रखते  हुए  तथा  संसद  सदस्यों  और  राज्य
 सरकारों  ऐे  विन्तारों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  कोई  निणंय  लेगी  ।  उन्‍्तीस  राज्य  सरकारों  से  टिप्पणियां

 प्राप्त  हो  चुकी  हैं  अन्य  राज्य  सरकारों  की  टिप्पणियों  का  इंतजार  है  और  उनको  इस  पर  जल्द  अमल

 करने  के  लिए  याद  दिलाया  गया

 इस  रिपोर्ट  पर  गृह  मंत्रालय  की  संसवीय  सलाहकार  समितियों  द्वारा  विस्तृत  कप  से  विचार
 किया  जा  चुका  समिति  ने  इस  रिपोर्ट  के  लिए  भार  बेठकें  को  मैं  समिति  के  माननीय  सदस्यों

 दी  गई  टिप्पणियों  ओर  सुझावों  के  लिए  मैं  आभार  व्यक्त  करता  हूं  ।
 ॥

 रिपोर्ट  पर  राज्य  सभा  में  भी  28,  29  और  30  1988  को  विचार  किया  मैं
 माननीय  सदस्यों  का  आभारी  हूं  जिन्होंने  अपने  बहुमूल्य  सुझाव  दिए  सरकार  ने  राज्य  सभा  के

 माननीय  सदस्यों  के  मुह्ें  पर  विचार  करने  का  निर्णय  लिया

 सरकोर  आयोग  को  सिफारिशों  के  प्रति  सचेत  है  ओर  इस  पर  राज्य  सरकारों  तथा  संसद
 के  सदस्यों के  विचारों  को  ध्यान  में  रखने  के  बाद  ही  कोई  निर्णय  लिया

 इसके  साथ  ही  मैं  यह  आग्रह  करता  हूं  कि  केन्द्र-राज्य  संबंध  आयोग  की  रिपोर्ट  पर
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 बूटा  लिह  ]

 इस  गरिमापूर्ण  सभा  द्वारा  विधार  किया  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 यह  सभा  केन्द्र-राज्य  सम्बन्ध  आयोग  के  प्रतियेदन  पर  विचार  करती

 श्री  अय्यपू  रेड्टी  ।

 भरो  ई०  प्रण्यपू  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  सरकारिया  आयोग  1983  में  नियुक्त
 किया  गया  आयोग  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  में  धार  साल  की  सम्भी  अवधि  लगी  इसकी
 रिपोर्ट  1987  में  प्रस्तुत  की  गयो  थी  ।  जब  आठवीं  लोक  सभा  संगठित  हुई  तब  हमें  ऐसा
 मान  था  कि  सरका  रिया  आयोग  अपनी  रिपोर्ट  पहले  साल  या  दूसरे  साल  में  प्रस्तुत  कर  देगी  और  इसी
 लोक  सभा  में  आयोग  की  सिफारिशों  ओर  परिवतंनों  को  अंतिम  रूप  दिया  जा  सकेगा  ताकि  केन्द्र  और
 राण्य  की  कार्यप्रणाली  में  सामंजस्यपूर्ण  संतुलन  स्थापित  किया  जा  सके  ।  लेकिन  दुर्भाग्यवश  ऐसा  नहीं
 ही  पाया  और  आठवीं  लोक-सभा  का  सत्र  खत्म  होने  वाला  अभी  तक  केन्द्र  सरंकार  कोई  विशेष
 प्रस्ताव  लेकर  सामने  नहीं  आ  पाई  माननीय  मंत्री  महोदय  का  यह  कहना  कि  हम  इसकें  प्रति  सचेत

 हैं  और  इस  दिशा  में  और  अनेक  विभागों  तथा  संस्थाओं  से  राय  जानने  की  प्रत्रिया  शुरू  की
 जा  चुकी  है  इसके  बाद  भी  यह  जाहिर  है  कि  आठवीं  लोक  सभा  के  सत्र  में  हम  सरकारिया  आयोग  की
 रिपोर्ट  पर  कुछ  भी  नहीं  कर  पायेंगे  । और  न  ही  कोई  सिफारिश  कर  पायेंगें  या  इसे  अन्तिम  रूप  दे

 फलतः  इसको  नवीं  लोक-सभा  में  प्रस्तुत  करना  होगा  तथा  इस  रिपोर्ट  पर  वाद-विवाद  केवल
 शेक्षणिक  दृष्टिकोण  तक  ही  सीमित  होगा  और  इससे  किसी  समस्या  का  समाधान  नहीं  होगा  ।  यह

 .

 कर  मुझे  दुःख  होता  है  कि  हमारा  यह  परिश्रम  केवल  इस  प्रस्ताव  पर  हमारी  विशेषता  ही
 दर्शाएगा  बाकी  सव  व्यर्थ  ही  होगा  ।

 यह  रिपोर्ट  1987  में  प्रस्तुत  की  गयी  थी  ओर  1988  के  शुदआत  में  ही  केन्द्र  सरकार
 किसी  प्रारम्भिक  नतीज  पर  पहुंचकर  इन  सिफारिशों  पर  कोई  निर्णय  ले  सकती  कुल  मिलाकर
 करीब-करीब  250  सिफारिशें  की  गई  कुछ  सिफारिशें  तो  विवादास्पद  नहीं  केन्द्र  सरकार  ऐसी
 सिफारिशों  पर  भी  कोई  निर्णय  नहीं  ले  पाई  दूसरी  राज्यपाल  की  नियुक्ति  और
 कालीन  योजना  लागू  करने  संबंधी  दी  गई  सिफारिशों  का  भी  उल्लंधन  किया  गया  केन्द्र  सरकार
 द्वारा  राउ्यपालों  की  नियुक्ति  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिशों  का  मजाक  उड़ाती  एक

 मुख्य  सिफारिश  जोकि  विवादास्पद  नहीं  है  वह  है  घारा  263  के  अम्तगंत  अन्तर-राज्य  परिषद  की
 स्थापसा  करना  *  **

 सरवार  बढ़ा  सिह  :  इससे  आंध्र  प्रदेश  की  स्थिति  नहीं  बदल  सकती  थी  ।

 श्री  बो०  एन०  रेड्डो  :  वह  आंध्र  प्रदेश  स ेनफरत  करते  )
 श्रो  ई०  धब्यपू  रेह्डो  :  उनाध्यक्ष  मैं  इस  बाद-विबाद  को  विवाद  रहित  रखना  चाहता  हूं

 ओर  मैं  इसे  राजनीति  से  अलग  रखना  चाहता  हूं  क्योंकि  यह  एक  मुख्य  संवेधानिक  पहलू  है  और  हमें
 एक  संवेधानिक  विचारधारा  का  विकास  करना  होगा  जिससे  कि  संविधान  में  निहित  हम  अपने  लक्ष्य  को
 प्राप्त  कर  एक  सुखी  राज्य  की  कल्पना  को  साकार  कर  सके  ।  इसलिए  इस  पहलू  को  हम  राजनीति  से
 अलग  रखें  |  हमें  जहाँ  तक  सम्भव  ही  संके  उद्देश्यपरक  होने  की  कोंशिन्ष  करनी  चाहिए  क्योंकि  यहां
 हमारा  अस्तित्व  अस्थावी  है  खेकिस  संविधान  को  स्थायी  होता  चाहिए  ।
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 मेरा  अब  भी  यह  सुझाव  है  कि  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिश  के  अनुसार  केसर
 सरकार  को  एक  अन्तर्राण्यीव  परिषद  बनाने  जिसय  सदस्य  प्रधानमंत्री  केन्द्रीय  और  सभी  राज्यों
 के  मुख्यमंत्री  होंगे  ।  यह  कार्य  बजट  सत्र  की  समाप्ति  से  पहले  किया  जा  सकता  है  ।  उस  अम्तःराण्यीय
 परिषद  को  सरकारिया  आयोग  को  रिपोर्ट  तथा  राष्ट्रीय  सवेसम्मति  से  की  गई  सिफारिशों  पर  विचार
 करने  दें  ओर  जो  सिफारिशें  सरकार  स्वीकार  करने  जा  रही  उन  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  सरकार

 जून  या  जुलाई  महीने  में  विशेष  प्रस्ताव  रखे  तथा  यदि  सरकार  कुछ  प्रारम्भिक  या  प्रायोगिक
 प्रस्ताव  रखती  है  तो  सदस्यों  के  लिए  अपने  विचार  व्यक्त  करना  बहुत  उपयोगी  होगा  ।  अब  यह  समूचा
 विषय  इतना  व्यापक  है  कि  हस  पर  चर्चा  तथा  वाद-विवाद  बहुत  भिन्न  तथा
 हीन  होगा  तथा  हसको  राजनैतिक  रंग  दिया  जा  सकता

 इतना  कहने  के  मैं  कहूंमा  कि  संध  ओर  राज्यों  के  बीच  संबंधों  की  जांच  के  लिए
 आग्रोच  बनाने  की  आवश्यकता  इसलिए  महसूस  की  गई  थी  ताकि  राज्यों  और  द्विसोपानों  के  बील
 सांबंधानिक  अधिकारों  में  उत्पन्न  वेमनस्प  और  असंतुलन  को  दूर  किया  यह  आवश्यकता  19७3
 में  भी  महसूस  की  गई  थी  और  जो  भी  तनाव  उन्हें  दूर  नहीं  किया  गया  अपितु  तनाव
 यह  बहुत्त  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  प्रधानमंत्री  और  केन्द्रीय  मंत्री  राज्यों  में  जाकर  राज्य  सरकारों  की
 भालोचना  करते  मैं  पक्षपातपूर्ण  रवेया  नहीं  अपना  रहा  उनकी  अकायंकुशलता  और  अन्य  त्रुठियों
 के  लिए  उन्हें  दोषी  ठहराते  उन्हीं  राज्यों  में  जाकर  उन्हीं  के  यहां  कम  विकास  होने  की  बात  कहते

 यह  भी  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  मुख्यमंत्री  खुले  आम  प्रध्रानमंत्री  और  केन्द्रीय  मंत्रियों  का  विरोध
 तथा  उनकी  आलोचना  कर  रहे  हैं  ओर  कह  रहे  हैं  कि  राज्य  में  विकास  न  होने  का  कारण  केर्द्र  सरकार
 द्वारा  राज्यों  के  प्रति  अपनाए  जाने  वाब्ा  रवैया  जहां  तक  भारत  के  नागरिक  का  संबंध  है  यह
 बहुत  बुरी  बात  सांवंधानिक  संस्थायें  खुले  आम  तनाव  पैदा  कर  रही  एक  आम  नागरिक  के  लिए
 यह  सचमुच  खेद  की  बात  है  कि  राज्य  सरकारें  केन्द्र  को  दोषी  ठहराती  हैं  और  केन्द्र  सरकार  के  मंत्री  तथा

 मुखिया  राज्य  सरकार  को  दोषी  ठहराते  इससे  बचा  जाना  केन्द्र  और  राज्यों  के  सम्बर्न्धों
 में  नख़पन  लाया  जाना  चाहिए  ।  हमें  करपसती  आपसी  सम्मान  का  एक  नया  अध्याय  लिखना

 सरकारिया  आयोग  ने  केन्द्र  को  अपने  रवैये  बदलने  की  आवश्यकता  पर  ठीक  ही  बल  विया  है  #
 अरूरत  केवल  इस  बात  की  नहीं  है  कि  संविधान  में  संशोधन  किया  जाए  अपितु  जरूरत  इस  बात  की  है
 कि  राष्ट्रीय  चरित्र  देश  के  संचालकों  के  नेतिक  व्यवहार  के  स्तर  को  बदला  जब
 तक  केन्द्र  की  मनोवृत्ति  नहीं  संविधान  में  संशोधन  से  वांछनीय  परिणाम  नहीं
 इस  बारे  में  कोई  विवाद  नहीं  है  कि  वर्ष  1949  में  जब  हमारा  संविधान  बनाया  गया  उस  समय  जो  शर्तें
 रखी  गई  वे  अब  विद्यमान  नहीं  हैं  ।  समूचे  विश्व  में  व्यापक  परिवतंन  हो  चुके  विज्ञान  और

 वाणिज्य  भर  हर  क्षेत्र  मे ंइतना  अधिक  १रिवर्तन  आ  चुका  है  के
 विक  युग  से  हमने  अन्तरिक्ष  युग  में  कदम  रख  लिया  है  ।  इन  व्यापक  परिवतंनों  से  कुछ  प्रभाव  पढ़ा  है
 ओर  सरकार  के  कार्यकलापों  में  इस  परिवतंन  की  आवश्यकता  महसूस  की  गई  यह  सच  है  कि

 परिवतंनों  के  कारण  केन्द्र  के  हाथों  में  अधिकारों  का  तेजी  से  केन्द्रीयकरण  हो  रहा  केन्द्र  के  हाथ  में
 अधिकार  होने  का  कोई  भी  विरोध  नहीं  करेगा  बश्तें  कि  इससे  राष्ट्रीय  उद्देश्य  अर्थात्‌  कल्याणकारी
 राज्य  बनाने  के  उहूं  श्य  की  पूर्ति  होती  हो  ।  अधिकारों  के  केन्द्र  में  आने  का  मात्र  यही  परिणाम  निकला

 है  कि  राज्य  केन्द्र  के  हाथों  में  कठपुतलियां  बन  गए  उनकी  सक्रियता  समाप्त  हो  गई  वे  अपंग

 हो  गए  वे  एक  संयक्त  परिवार  के  निष्क्रिय  सदस्य  बनकर  रह  गए  हैं  जहां  वे  पूर्ण  रूप  से  हर  काम
 के  लिए  संयुक्त  परिवार  के  प्रबन्धक  या  मुखिया  पर  «भर  यदि  राज्यों  ने अपना  महत्व  थ्वो  दिया
 तो  केन्द्र  सरकार  को  स्थिति  को  समीक्षा  करती  सरकारिया  ने  जितने  सुन्दर  ढुंस  से  इसका
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 ई०  प्रंग्पपू  रेड्डो  ]

 वर्णन  किया  मैं  उससे  अच्छे  ढंग  से  नहीं  कह  सकता  ।  मैं  सरकारिया  रिपोर्ट  में  कहे  गए  कुछ  वाकपों

 को  उद्धत  करूंगा  :--

 के  विकेन्द्रीदरण  का  महत्व  :

 अतः  सरकार  के  उच्च  संघ  और  राज्यों  के  बीच  शक्तियों  और  उत्त  रदायित्वों  के

 स्‍्यागमन  के  मुद्दे  पर  एक  और  सरकार  के  इन  द्विसोपानों  और  अन्य  सोपानों  के  बीच  और  दूसरी  ओर
 हममें  से  प्रत्येक  सोपान  के  अन्दर  कार्यात्मक  एजेंसियों  के  बीच  विकेन्द्रीकरण  के  व्यापक  मुद्दे  के  संदर्भ  में

 विचार  करने  की  आवश्यकता  अधिकांश  लोगों  के  हित  और  आकांक्षाएं  उन्हीं  इलाकों  में  संकेन्द्रित
 जिनमें  वे  रहते  हैं  और  अपने  जीवन  के  व्यवसाय  चलाते  वे  उच्चतर  निर्वाचित  मं्चों

 को  चुनने  के  लिए  क्षेत्रीय  या  राष्ट्रीय  महत्व  के  बृहत्‌  विषयों  में  रुचि  रखने  वाले  व्यक्तियों  के  लिए
 मार्ग  प्रशस्त  करने  वाले  स्थानीय  स्वशास्री  निकायों  के  स्तर  पर  प्रतिस्पर्धा  करना  इन  स्थानोय

 संस्थाओं  की  वास्तविक  शक्तियों  के  विकेन्द्रीक  उपकेन्द्री  ताकतों  की  धमकी  को  समाप्त  सभी
 क्षेत्रों  में सामान्य  सहयोग  हमारी  प्रजातांत्रक  शासन  व्यवस्था  के  आधार  को  विस्तृत
 प्रशासनिक  कार्यक्षमता  को  बढ़ाने  और  अन्त  रकारी  संबंधों  की  पुष्टता  और  स्थायित्व  में  सुधार  करने
 प्रें  सहायक  होगा  ।

 चूंकि  इस  रिपोर्ट  में  अन्यश्र  दिए  गए  कारणों  की  वजह  से  शक्तियों  के  बुहत्‌  केन्द्रीकरण  की
 सामान्य  प्रवृत्ति  रही  अतः  भारत  जैसे  देश  में  इसे  रोकने  के  लिए  हमेशा  सचेतन  ओर  सप्रयोजन
 प्रयास  की  आवश्यकता  इस  कथन  में  काफो  सच्चाई  है  कि  अनुचित  केन्द्रीकरण  से  केन्द्र  में

 चाप  की  स्थिति  हो  जाती  है  और  आस-पास  के  राज्यों  में  अरक्तता  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  जाती

 इसका  अवश्यम्भावी  परिणाम  है  विकृृति  और  अदक्षता  ।  वास्तव  केन्द्रीकरण  लोगों  की  स  मस्याओं

 का  समाधान  नहीं  अपितु  उन्हें  गम्भीर  बना  देता  है

 श्री  के०  एस०  राव  :  राज्य  की  राजधानी  के  बारे  में  आप  क्‍या  क्‍या
 यह  वहां  लाग  होता  है  ?

 थी  ई०  द्यग्यपू  रेड्डी  :  जहां  तक  साधारण  साधारण  नागरिक  का  सम्बन्ध  वहु
 केन्द्र  सरकार  तक  पहुंचने  को  स्थिति  में  नहीं  होगा  ।  दिल्‍ली  तो  अधिक  नागरिकों  की  पहुंच  से  दूर  है  ॥
 उनका  सम्बन्ध  सीधे  सरकार  से  जंसा  कि  न्यायाधीश  सरकारिया  ने  ठीक  ही  कहा  है  ।

 राज्य  सरकार  को  नागरिकों  को  फायदा  पहुंचाना  होगा  ।  राज्य  को  ही  कल्याणकारी  राज्य  की
 स्थापना  करनी  होगी  ।  यहां  तक  कि  राज्य  सरकारों  को  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाएं  भी
 न्वित  करनी  होगी  ।  केन्द्र  सरकार  ने  सभी  अधिकार  हथिथा  लिए  मैं  एक  एक  करके
 बताऊंगा  कि  किस  तरह  संविधान  का  उल्लंघन  किया  गया  भले  ही  ऐसा  जान-बूक्षकर  नहीं  किया
 गया  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  ऐसा  किसी  इरादे  से  किया  गया  लेकिन  संविधान  के  कार्यकरण
 सभी  शक्ति  दिष्लो  में  संकेन्द्रित  हो  गई  है  जिसके  परिणामस्वरूप  राज्य  सरकार  को  हर  बात  के  लिए
 केन्द्र  सरकार  का  मुंह  ताकना  पड़ता  कोई  भी  काम  राज्य  सरकार  अपनी  मर्जी  से  नहीं  कर  सकती  |
 नौकरणशाही  कारयकलाप  के  इस  द्विरावृत्ति  इतनी  तेजी  से  हुई  है  कि  हमने  नौकरशाही  उदासीनता  का
 किला-सा  गढ़  लिया  हे  ताकि  आम  नागरिक  दूर-दराज  के  गांवों  में  पेव  जल  योजना  ले  जाने  में  भय

 असहाय  हो  जाए  ।  दूर-दराज के  क्षेत्र  में पेप  जल  योजना  को  संघ  राज्य  जिला
 ब्लाक  और  पंचायत  की  स्वीकृति  लेनी  पड़ती  सचमुच  यह  समझना  बहुत  कठिन  है  कि  इस
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 जैसी  सरल  योजना  को  भी  नोकरशाही  की  कितनी  जटिलताओं  का  सामना  करना

 वस्तुस्थिति  यह  वर्ष  1949  में  जब  संविधान  तैयार  किया  गया  तब  सामाजिक  ढांचा
 सर्वथा  भिन्‍न  हमारे  देश  की  अर्थव्यवस्था  विशुद्ध  रूप  से  कृषि  पर  आधारित

 भूमि
 ओऔर  भू-स्वामियों  का  महत्व  जमीदार  और  जागीरदार  महत्वपूर्ण  व्यक्ति  होते  इसलिए
 इन  लोगों  पर  नियंत्रण  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  माना  जाता  इसीलिए  कृषि  का  विषय  राज्य  सूची
 में  रखा  गया  |  स्मरणीय  है  कि  1946  के  चुनाव  घोधषणा-पत्र  में  स्वयं  कांग्रेस  पार्टी  न ेकहा  था  कि
 सभी  अवशिष्ट  शक्तियां  राज्यों  के  पास  होनी  बाहिए  और  भारत  सरकार  1935
 प्राम्तीय  सरकारों  को  स्वायत्तता  की  पेशकश  की  गई  थी  ।  हस  पर  व्यापक  चर्चा  हुई  और  वास्तव  में
 कांग्रेस  इसी  शर्त  पर  चुनाव  लड़ने  को  त॑यार  हुई  कि  वायसराय  उनके  कामकाज  में  हस्तक्षेप  नहीं
 करेया  ।  जब  विधायो  कार्यों  का  बंटवारा  हुआ  और  सूचियां  1,  2  और  3  बनाई  कृषि  को

 महत्व  दिया  गया  ।  उद्योग  का  व्यावहारिक  तोर  पर  कोई  अस्तित्व  नहीं

 प्पने  मुद्दे  के  पक्ष  मैं  केन्द्रीय  सरकार  का  वर्ष  1949  का  बजट  इस  सभा  में  प्रस्तुत  करना

 चाहता  हूं  ।  कद्रीय  सरकार  के  वर्ष  1949  के  बजट  322.9५  करोड़  रुपये  का  राजस्व  दर्शाया  गया
 व्यय  322.53  करोड़  रुपये  का  या  45  लाख  रुपये  की  बचत  दर्शाई  गई  थी  ।  राजस्व  की  मर्दे

 सामान्य  उत्पाद  शुल्फ  पु  50.25  करोड़  ६०

 सीमा  शल्फ  :  117.25  करोड़  रु०

 निगम  कर  :  57.25  करोड़  रु०

 वर्ष  1949  में  निगम  कर  57.25  करोड़  रु०  था  और  अब  यह  4.755  करोड़  रुपये

 सीमा  शल्क  उस  वर्ष  117.25  करोड़  रुपये  था  और  अब  17,879.95  करोड़  रुपये

 उत्पाद  शल्क  जो  उस  समय  50.25  करोड़  रु०  अब  22,3  18.19  करोड़  रु०  उत्पाद

 शुल्क  ओर  सीमा  शुल्क  से  प्राप्प  होने  बाला  राजस्व  50  करोड़  २०  से  बढ़कर  लगभग  22,000

 करोड़  रु०हो  गया  है  ।

 यह  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  एक  कृषि  प्रधान  जिसकी  पृष्ठभूमि  ओर  अधंव्यवस्था  कृषि
 पर  आधारित  थी  उसकी  अधंव्यवस्था  उद्योग  पर  आधारित  हो  गई  मैं  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य

 ध्वरकार  के  बीच  अन्तर  से  सम्बन्धित  अपने  मुद्दे  को  स्पष्ट  करना  उदाहरण  के  तौर  वर्ष

 1949  में  दो  भाइयों  का  बंटवारा  हुआ  ।  एक  भाई  ने  नई  दिल्‍ली  में  दो  प्लाट  ओर  दो  दुकानें  बना
 छोटे  भाई  को  उत्तर  प्रदेश  के  किसी  दूर-दराज  के  गांव  में  80  एकड़  जमीन  मिली  ।  जिस

 भाई  ने  नई  दिल्‍ली  में  सम्पत्ति  ली  हालांकि  वह  उन  दिनों  में  80  या  90  एकड़  के  बराबर

 आज  वह  करोड़पति  अन  चुका  दूसरा  भाई  कृषि  ऋण  के  बोझ  से  दबा  पड़ा  यही  राण्यों  और
 केम्द्र  को  स्थिति

 झपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  संक्षेप  में  कहने  की  कोशिश  कीजिए  ।

 )

 श्रो  ई०  प्रय्यपू  रेड्ढो  :  अभी  तो  मैं  असली  विषय  पर  पहुंचा  भी
 नहीं

 अब  मैं  अपनी  बात
 पर  आता  हूं  ।  इसका  कारण  तेजी  से  हुआ  औद्योगीकरण  और  अन्य  परिवतंन
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 ई०  भ्रस्य्पू  रेडडो  ]

 हमें  पंजाब  पर  गव॑  है  और  हमारे  कुछ  अत्यन्त  मेहनती  किसान  बहुत  परिश्रम  कर  रहे  हैं  ।

 धो  सोमनाथ  चटजों  :  इस  संवेधानिक  बिभ/जन  तथा  अन्य  उपबन्धों  के
 बे  सही  कार्य  कर  रहे  हम  निश्चित  रूप  से  उनको  प्रशंसा  करते  )

 थरो  ई०  प्रय्यपू  रेड्डी  :  तीन  सूचियां  वास्तव  में  संघ  सूची  में  97  मर्दे  अधिक  महत्वपूर्ण
 क्षात  यह  है  कि  संध  सूची  में  दो  ओर  मर्दे  अर्थात्‌  सं०  और  जोड़ी  गई  ये  अन्तर्राज्यीय

 लेन-देन  पर  कर  लगाने  और  बिक्री  कर  आदि  के  बारे  में  हैं ओर  संघ  सरकार  राज्यों  के  अधिकारों  की

 हडप  रही  राज्य  सूचो  का  क्‍या  हुआ  ?  अधिकांश  मुद्दों  को  लमभग  हटा  ही  दिया  थया  राज्य

 सूची  में  लगभग  66  मर्दे  परन्तु  अब  मद  संख्या  17  को  हटा  सकते  हैं  क्योंकि  यह  सूची-एक  के

 अध्याधीन  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मर्दे  23  भौर  24  मद  संख्या  24  उद्योग  के  बारे  में  है  परन्तु  यह
 प्रविष्टि  संख्या  7  के  उपबन्धों  के  अध्याधीन  आपने  उद्योग  का  पूरा  क्षय  ही  ले  लिया  मद  सं०

 24  का  कोई  अस्तित्व  नहीं  है  ।  जहां  तक  राज्य  सूची  का  संबंध  इसमें  यह  नाम  मात्र  को  ही  यदि

 आप  पश्चिम  बंगाल  सरकार  सहित  बिभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ह्वारा  भेजे  गए  ज्ञापनों  को  देखें  तो  आपको

 ज्ञात  होया  कि  उन्होंने  इसके  बारे  में  शिक।यत  को  फल  और  फलों  का

 रस  तैयार  करने  के  लिए  भी  औद्योगिक  विकास  और  विनियमन  द्वारा  उनकी  शक्तियां  छीज़

 ली  गई  अब  सभी  कुछ  केन्द्रीय  सरकार  के  ही  क्षेत्राधिकार  में  भा  गया  मद  सं०  23  खान  मौर

 ख्निजों  के  सम्बन्ध  में  खान  और  खनिज  विकास  अधिनियम  ने  यह  अधिकार  भी  ले  लिया  मद

 संख्या  23  भी  समाप्त  हो  चुकी  जहां  तक  व्यापार  और  वाणिज्य  से  सम्बन्धित  मद  का  सम्बन्ध

 वह  भी  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम-तथा  और  भी  बहुत  से  कानूनों  क ेकारण  समाप्त  हो  गई  जहां  तक

 समयवर्ती  सूची  का  सम्बन्ध  यह  केवल  नाप्न  मात्र  के  लिए  ही  रह  गई  है  ।  अब  इसके  सारे  मद  संघ  सूची
 में  ही  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनु  रोध  करता  हूं  कि  वह  समवर्ती  सूची  का  कोई  ऐसा  मद  बताएं  जिसमें

 राज्य  सरकारें  अपनी  शक्ति  का  इस्तेमाल  करने  की  स्थिति  में  यदि  उन्हें  इस्तेमाल  करने  की  अनुमति
 भी  दो  जाती  है  वह  आपकी  कृपा  ओर  भनुमत्ति  से  ही  सम्भव  यदि  वे  कोई  कमून  बनाते  हैं  और

 य्रवि  उससे  संघ  सरकार  द्वारा  बताए  गए  कामूव  से  विरोधाभास  होता  है  तो  इसके  लिए  राष्ट्रपति  की

 स्वीकृति  अपेक्षित  संघ  सरकार  की  स्वीकृति  के  बिना  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  नहीं  मिलेगी  ।  अतः
 तीन  अर्थात  समवर्ती  सूची  पूर्ण तया  संघ  सूची  ही  और  आप  राज्य  सूचो  से  अधिकांश  मद  निकाल  ही

 चुके  यह  सब  संवेधानिक  तरीके  से  किया  गया  तत्पश्चात्‌  क्‍या  आपने  बैंकों  का

 राष्ट्रीयक रण  किया  ।  अब  समस्त  बेकिंग  प्रणाली  पूर्णतया  आपके  अधीन  भा  चुको  यहां  तक  कि  राज्य
 में  की  गई  बचत  और  जमा  की  गई  पूंजी  का  इस्तेमाल  राज्य  के  कार्यों  क ेलिए  नहीं  किया  जा  सकता
 क्योंकि  समूची  बेंकिंग  प्रणा  ऋण  निवेश  नीति  सभी  कुछ  संघ  सरकार  द्वारा  निर्धारित  की
 जाती  समूची  बैंकिंग  प्रणाली  पर  आपका  वर्चस्व

 लाने  के  नाम  से  आपने  अनेकानेक  कानूत  बना  दिए  जहां  तक  कृषि  उत्पादों  का
 सम्बन्ध  कृषि  मूल्य  आयोग  भौर  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  द्वारा  राज्य  सरकारों  के  सामान्य
 कार  भी  छित  गए  संघ  सरकार  के  उपक्रम  हो  उभरे  तेल  आदि  क्षेत्रों  में  क  रोड़ों
 रूपये  निवेश  किए  भए  हैं  और  नियंत्रित  मूल्य  भी  सरकार  ही  तय  करती  सरकारी  उपक्रमों  पर
 आपका  नियंत्रण  है  ।  कुछ  सरकारी  उपक्रमों  का  बजट  राज्यों  के बजट  से  भी  अधिक  होता  है  ।  यदि  आप

 हिमाचल
 प्रदेश  के  बजद  की  तुलना  दिल्‍ली  परिव्रहन  के  बजट  से  तो  आप  देखेंगे  कि  दिहली

 परिवहन  निगम  को  बजट  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  के  बजट  से  अधिक  कुछ  सरकारी  के  फहे
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 कुछ  राज्य  सरफारों  के  बजट  से  बहुत  अधिक  क्या  हुआ  है  ?  आपने  मे  क्षिग  ब्यदि  का
 करण  कर  दिया  ये  अधिकांश  सरकारो  उपक्रमों  संघ  सरकार  के  अधीन  आ  गई  हैं  ।

 खर्री  संघ  सरकार  के  अधीम  आ  गया  अतः  आज  राज्य  स्थायी  ऋणी  हो  गए  क्या  आप
 किसी  '  ऐसे  राज्य  का  नाम  बता  सकते  हैंजिस  पर  ऋण  न  हो  ?  स्थिति  यह  है  कि  उन्हें  दिए  जाने  वाले

 स्थ:मिरण  बगल  अमुदान  और  क्ांविधिक  आवंटम  से  उनका  ऋण  और  ब्याज  चुकता  हो
 ड्राफ्ट  की  भुविधा  उनसे  छीम  ली  गई  ऐसा  नहीं  है  कि  मैं  राज्यों  को  वकालत  कर  रहा  मैं  यह
 कहने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  कि  हस  संविश्नान  के  लागू  करने  में  कुछ  विपणन  और  विरोधाभास  हुआ

 इसका  परिणाम  यह  रहा  है  क्रि  अधिकांश  राज्य  अपने  दांयित्वों  को  पूरा  करने  में  स्वयं  को  अप्तमर्थ
 फा  रहे

 आपने  शिक्षा  और  वन  को  सममवर्तो  सूची  रक्षा  यहां  तक  कि  अधीनस्थ  न्याक्सलिका  को
 भी  समवर्ती  सूची  में  रखा  गया  उच्च  न्यायालय  के  जजों  को  नियुक्ति  ओर  सर्वोच्च  न्यायह!लिका
 का  नियंत्रण  पूर्णतया  आपके  हाथ-में  है  ।  जजों  दिद्दुक्ति  भामके  हाथ  में  मुख्य  मंत्री  को
 रिशों  को  उपेक्षा  को  जा  सकती  है  ।  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  जजों  की  नियुक्ति  के  अधिकार  का

 दुस्पयोम  किया  जा  रहा  है  अथवा  इमकोी  ईमानदारी  पर  तो  बहुत  से  बुद्धिजी वी  शक  करते  ही
 राज्य  सरकारें  अपने  बुनियादी  दापित्वों  को  पूरा  करने  की  भी  स्थिति  में  नहीं  हैँ  ।

 अब  निदेशक  सिद्धान्तों  को  लीजिए  दुर्भायस्यसे  संविधाम  ने  हम  नीति  निवेशक  स्लिद्धान्सों  को
 विभाजित  नहीं  किया  नीति.निदेशक्  सिद्धान्त  कल्याणकारी  राज्य-की  स्थापता  के  लिए
 रुऊंद  45  में  कहा  गया  है  कि  दस  वर्ष  के  भीतर  ।4  वर्ष  की  आयु  तक  प्रत्येक  मबरिक्र  को  अष्कावं

 नि:शुल्क  शिक्षा  दी  जानी  संविधान  के  अनुच्छेद  45  में  वणित  इस  दायित्व  को  धूरा  करते  क
 लिए  किन  संसाधनों  की  जरूरत  होगी  ।

 अभी  परसों  ही  जन  हम  के  प्रतिनिधि-मंडल  क॑  सदस्यों  से  मिले  थे  तो  उन्होंने  भारत
 के  संसद  सदस्यों  से  एक  प्रश्न  पूछा  था  कि  भारत  में  इतनी  अधिक  निरक्षरता  होने  ब।बजुर  शी
 श्ोकतंत्र  किस  प्रकार  चल  रहा  जब  उन्होंने  हमारे  से  यह  सवाल  पूछा  तो  मुझे  इसका  उत्तर  देखा

 मैंमे  कहा  कि  हमारे  संविधान  में  एक  अनुच्छेद  है  जिसके  भन्तगंत  यह  अनिवार्य  है  श्लोर  राम्य
 सरकारें  शिक्षा  संबंधी  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  अपने  संसाधनों  की  30  प्रतिशत  से  अधिक  राशि
 छर्ब  कर  रही

 केन्द्रीय  सरकार  ढारा  कसा  विभाजन  किया  गया  है  ?  एक.निदेश  पद-यह  है  क्रेशीय  और
 राज्य  सरकारों  के  उत्तरदायित्वों  का  भी  विभाजन  होता  चाहिए  ।  ठोक,है  सारे  संघ्रा पतन  ले  लो  ।.  इस
 बात  से  कोई  ऐतराज  नहीं  है  कि  केन्द्र  सरकार  सारी  शक्तिक्र  ले  यह  एक  एड्रात्मक  राज्य-बर्य
 खकता  कम  से  कम  हमें  एकात्मक  राज्य  का  फाग्रदा  तो  मिलना  आज  शक्षित  का
 संकेन्द्रन  हो  रहा  है  किन्तु  हमें  एकात्मक  राज्य  के  लाभ  नहों.मिल  रहे  नागरिकों  को  हर  के।लिए
 शाज्य  सरकारों  का  मुंह  ताकना  पड़ता  है  राज्य  सरकारें  अपना  गेर-योजना  व्यय  भी  मुश्किल  से  पूरा  कर
 फाती  जेसा  कि  मैंसे  पहले  बताया  भब  अफसरजाही  तंत्र  में  भारी  वद्धि  हुई  हर  थीज  वोहरी  हो  गई
 है+जापके  यहां  शिक्षा  विभाग  है  और  राज्य  सरकार  का  भी  शिक्षा  विभाग  इसी  प्रकार  बन  विधाव
 भर  कन  कृषि  विभाग  और  कृषि  उच्चोग  विभाग  और  उद्योभ  विघाग  भादि  इस
 प्रकार  से  बहुत  अधिक  कवोहरापन  है  और  निभ्चले  स्तर  पर  लोग  यह  सब  करने  के  स्विए  पहल  नहीं  पते
 और  इन  चीजों  को  के  मयोजनार्थ  प्रयास  करते

 परिवर्तन  करना  लितांत  आवश्यक  भायोत  को  एक  सतिकारिश पह  है



 केन्द्र  राज्य  सेंम्बन्ध  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  30  1989
 —

 प्रम्यपू  रेडडी|

 कि  कराधान  से  संबंधित  शेष  शक्तियां  केन्द्र  सरकार  के  पास  होनी  चाहिएं  और  बिधायी  शक्तियां
 वर्ती  सूची  में  होनी  चाहिएं  मुझ्ते  इसका  कोई  औचित्य  प्रतीत  नहीं  होता  एक  मद  जो  दूसरी  या
 तीसरी  सूची  में  नहीं  है वह  ॥पकी  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  क्योंकि  केन्द्र  सरकार  के  पास  सिक्का  निर्माण
 की  मद  है  अतः  उसके  पास  नासिक  में  नोट  छापने  की  प्रेस  इसलिए  यह  प्रति  वर्ष  लगभग  10,000
 करोड़  रुपये  के  नोट  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  के  लिए  छाप  रही  यह  सब  संविधान  की  किस  मद  के

 अन्तगंत  आता  है  ?  यह  कोई  कर  संसाधन  नहीं  है  किन्तु  फिर  भी  पूरे  देश  और  सभी  राज्यों  की  घाटे
 की  इस  अधेश्यवस्था  का  बोझ  वहन  करना  पढ़ता  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  पिछले  चार
 या  पांच  वर्षों  के  दोरान  केन्द्र  सरकार  का  घाटे  का  बजट  सभी  राज्य  सरकारों  के  कुल  ओवर  ड्राफ्ट
 का  पांच  गुणा  बेठता  इसलिए  जब  कंनद्र  सरकार  के  पास  घाटे  के  बजट  को  पूरा  करने  के  लिए  करेंसी
 नोट  छापने  की  शक्ति  तो  राज्यों  क ेपास  कम  से  कम  कराधान  की  शेष  शक्तियां  तो  होनी  चाहिए  मैं
 इस  बात  को  दोहराता  हूं  कि  कराधान  के  लिए  शेष  शक्तियां  राज्यों  क ेपास  अवश्य  होनी

 यह  कहा  गया  है  कि  राज्य  सरकारें  कराधान  साधनों  का  पूरा  उपयोग  नहीं  कर  रही  अखिल
 भारतीय  कींग्रेस  कमेटी  ने  सरकारिया  आयोग  को  दिए  गए  अपने  ज्ञापन  में  एक  बात  यह  कही  है  कि
 राज्य  सरकारें  कृषि  आय  पर  आयकर  लगाने  के  लिए  अपने  अधिकारों  का  प्रयोग  नहीं  कर  रही

 कांग्रेस  शासित  राज्यों  में  से  किसी  ने  भी  ऐसा  नहीं  किया  है  यह्‌  बताया  गया  है  कि  केरल  राज्य
 सरकार  के  अलावा  किसी  भी  राज्य  सरकार  ने  कृषि  आय  पर  कर  नहीं  लगाया  ।  वे  अपने  अधिकारों  का
 उपयोग  नहीं  कर  रही  है  ।
 1.00  न्र०  ५०

 अखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  न ेसरकारिया  आयोग  को  दिए  गए  ज्ञापन  में  यह  आपत्ति  उठाई
 यह  पाया  गया  है  कि  कृषि  आय  पर  कर  लगाना  व्यवहारिक  नहीं  इससे  कर  की  बसूली  पर  होने

 बाला  खर्च  भी  प्राप्त  नहीं  होगा  इसलिए  अधिकांश  बातें  अव्यवहारिक  पाई  गई  सभी  राज्यों  को  यह
 मद  संघ  सूची  में  अन्तरित  करने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  बशतें  कि  आप  सीमा  शुल्क  से  प्राप्त  होने  बाली
 आय  का  15  प्रतिशत  उन्हें  दें  ।

 राज्य  सरकारों  के  कार्यनिष्पादन  की  अकारण  आलोचना  करने  की  बजाए  वास्तविक

 दृष्टिकोण  अपनाना  बेहतर  होगा  ताकि  राज्यों  को  पर्याप्त  साधन  प्राप्त  हो  सकें  ।  सरकारिया  आयोग
 ने  वित्तीय  संबंधों  के  बारे  में  कई  सिफारिशों  को  उनमें  से  अधिकांश  बातें  अहानिकार  उन्हें  तुरम्त
 स्वीकार  कर  लिया  जाना  चाहिए  |  उन्होंने  कहा  है  कि निगमित  कर  विभाज्य  पूल  में  होना  चाहिए  तथा
 आयकर  पर  अधिभार  नहीं  होता  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  अनुच्छेद  269  का  पूरी  तरह
 से  पालन  होना  चाहिए  ताकि  राज्यों  को  रेल  यात्री  कर  के  समान  मुआवजा  विया  ये  सभी  बातें
 सीधे  स्वीकार  ओर  क्रियान्वित  की  जा  सकती  हैं  ।

 अन्य  प्रशासनिक  संबंधों  के  बारे  में  मैं  यह  कहूंगा  कि  अखिल  भारतीय
 निक  सेवा  से  किसी  को  भी  एतराज  नहीं  है  किन्तु  हो  यह  रहा  है  कि  इन  अधिकारियों  को  यह  विश्वास
 दिलाया  जाता  है  कि  उनका  अन्ततोगत्वा  नियोक्‍क्ता  केन्द्रीय  सरकार  है  न  कि  राज्य  सरकार  |  मुझे
 अच्छी  तरह  से  याद  है  कि  केन्द्रीय  मंत्री  आंध्र  प्रदेश  आकर  अधिकारियों  से  कहते  यदि  आप
 ऐसी  कोई  बात  करेंगे  तो आपको  परिणाम  भुगतता  होगा  ।  उन्होंने  यह  छुले  रूप  से  यह  अत्यंत

 दुर्भाग्यपूर्ण  राज्य  सरकार  को  उन्हें  निलम्बित  करने  का  भी  अधिकार  नहीं  क्योंकि  जैसे  ही  उम्हेँ
 निलम्बित  किया  जाता  है  केन्द्रीय  सरकार  को  अपील  कर  दी  जाती  यह  सुझाव  है  कि  एक
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 घिकरण  बनाया  अखिल  भारतीय  सेवा  के  अधिकारियों  को  यह  महसूस  कराया  जाना  चाहिए  कि  जब
 उन्हें  एक  बार  किसी  राज्य  सरकार  को  आबंटित  कर  दिया  जाता  है  तो  थे  पूर्णतः  उसी  राज्य  सरकार
 के  अमुशासनात्मत  नियंत्रण  में  रहते  हैं  और  वे  राज्य  सरकार  द्वारा  की  गई  किसी  कायंबाही  के  विरुश
 केरद्रीय  सरकार  को  अपील  नहीं  कर  सकते  बल्कि  किसी  निष्पक्ष  न्‍्यायाधिकरण  को  अपील  कर  सकते

 जिन  वंघानिक  परिवतंनों  का  सुझाव  दिया  गया  है  वे  बेशक  राज्य  सरकारों  के  विश्द्ध  और
 केन्द्रीय  सरकार  के  पक्ष  में  अधिकांश  सिफारिश  केन्द्रीय  सरकार  के  हक  में  सरकारिया  आयोग
 की  कम  से  कम  यह  सिफारिश  कि  टी०  वी०  और  रेडियो  पर  विज्ञापन  से  होने  वाली  आय  विभाश्य  पूस
 में  होनी  मान  ली  जानी  यह  बात  बहुत  ही  विचित्र  है  कि  बहुत  से  छोटे-छोटे  देशों  के
 जो  आकार  में  हमारे  राज्यों  के एक  चौथाई  भी  नहीं  अपने  प्रसारण  और  टेलीविजन  मझ्ते  बताया
 गया  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  संध  के  153  देशों  में  से  135  देशों  की  आबादी  हमारे  राज्य  के  बराबर  भी
 नहीं  यह  बहुत  ही  शर्मनाक  बात  है  कि  इतनी  अधिक  जनसख्या  वाली  राज्य  सरकारों  के  पास  अपनी
 करेंसी  की  तो  बात  ही  अपने  प्रचार  साधन  या  बैंक  भी  नहीं  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त

 थरो  ई०  भप्रम्यप्‌  रेडडो  :  जहां  तक  राज्यपालों  की  नियुक्ति  का  संबंध  राज्यपाल  की  नियुक्ति  के

 लिए  भहुंता  अनुच्छेद  157  के  अन्तगंत  निर्धारित  वह  हस  प्रकार  वह  भारत  का  नागरिक  होना
 चाहिए  ओर  उसकी  आयू  35  वर्ष  होनी  कोई  अन्य  अहूंंता  नहीं  रखी  गई  किसी  सिद्धदोष
 व्यक्ति  को  भी  राज्यपाल  के  रूप  में  नियुक्त  किया  जा  सकता  जहां  तक  कि  किसी  ऐसे  व्यक्ति  को
 भी  जिसे  चुनाव  में  हराया  जा  चुका  राज्यपाल  के  रूप  में  नियुक्ति  क ेलिए  उचित  पाया  गया

 )  सरकारिया  आयोग  ने|ठी क  ही  कुछ  योग्यताओं  का  सुझाव  दिया  वह  एक  ऐसा
 व्यक्ति  होना  चाहिए  जिसने  जीवन  के  किसी  क्षेत्र  में  महा रथ  हासिल  की  हो  ।  यह  द्रुभग्य  की  बात  ही  है
 कि  हमने  पिछले  40  वर्षों  के  राज्यपाल  के  पद  के  लिए  किसी  विद्वान  व्यक्ति  को  नहीं  चुना

 )
 सरदार  बूटा  सिह  :  यह  एक  अशोभनीय  वक्‍तब्य  क्‍या  आप  यह  कहना  चाहते  हैं  कि

 पिछले  सभी  राज्यपाल  विद्वान  नहीं  थे  ?  मैं  आण्को  सुप्रसिद्ध  शिक्षा  शास्त्रियों  ओर  विद्वानों  की

 सूची  दे  सकता

 भी  ई०  भ्रय्पपू  रेड्डी  :  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  वह  विद्वान  नहीं  वे  विद्यान  हो  सकते  हैं
 किन्‍्त्‌  राजनीतिशज्  के  रूप  में  उनकी  योग्यता  से  शायव  उनकी  साहित्यिक  योग्यता  दब  मेरा  कहते  का

 अभिप्राय  यह  है  कि  आपके  पास  विख्यात  वेशानिक  और  कलाकार  हैं  किन्तु  उनमें  से  किसी

 को  भी  '**  मैं  इस  मामले  को  राजनैतिक  मोड  नहीं  देना  )
 मेरा  यह  सुझाव  है  कि  अनुच्छेद  200  के  अन्तर्गत  राष्ट्रपति  के  विचारा्  इसे  आरक्षित  रक्षने  की

 राज्यपांल  की  शक्ति  को  समाप्त  किया  जाना  क्योंकि  कई  बार  ऐसा  विरोधाभास  होता  है  कि

 एक  ऐसा  जो  चुनाव  हार  चुका  एक  निर्वाचित  विधान  पालिका  के  निर्णय  को  रह  कर
 सकता

 कुछ  स्वस्थ  परम्पराएं  स्थापित  करके  इन  विषमताओं  को  दूर  करना  इन  सभी  बातों  के
 लिए  संविध।न  में  संशोधन  करना  जाव्यक्ष  नहीं  है  लेकिन  स्वह्य  संवैधानिक  परम्पराओं  का  होना
 अआवश्यक
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 काका  नी

 ई०  प्रश्ंप्‌  रेडडो  ]

 ब्ज्ज्ः

 मैं  यही  कह  सकता  हूं  कि  यह  विषय  बहुत  व्याप्रक  ओर  विस्तृत  है  ओर  इतने  समय
 में  जो  मुझे  नियत  किया  गया  है  मैं  कोई  न्याय  नहीं  कर  पाऊंगा  |  लेकिन  मैं  कहता  हूं  कि  यह  जरूरीःहै
 कि  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  अभी  से  कुछ  कार्यवाही  प्रारम्भ  की  कृपया  तुरन्त  एक
 अंतः:राज्यीय  परिषद  का  गठन  करें  और  इस  रिपोर्ट  पर  कायंवाही  प्रारम्भ  सर्वोपरि  बात  यह  है
 कि  हमें  अपना  रवेया  बदलना  विरोध  करना  छीड़  देना  चाहिए  और  सहयोग  देना

 हमें  स्वस्थ  सांवैधानिक  परंपराएं  स्थापित  करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ओर  ये  परंपराए  हमें  लिखिते
 संक्धिभ  की  अपेक्षा  अधिक  बोक्ष  देंगी  ।

 क्री  बोरेसा  पाटिल  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैंने  माननीय  श्री  अय्य्यू  रेही
 द्वारा  व्यक्त  किये  गये  विचारों  को  बड़े  ध्यान  से  सुना  निःसंदेह  उनके  विचार  रचनपत्मक  थे  और
 उनका  दृष्टिकोण  भी  रचनात्मक  लेकिन  उनके  भाषण  में  मुझे  एक  बात  पसन्द  नहीं  वह  यह
 थी  कि  जहां  तक  केन्द्र  राज्य  संबंधों  का  सबंध  उन्होंने  हर  बार  केन्द्र  सरकार  पर  आरोप  लगने
 प्रयत्न

 1.12  भ०वष०

 जेतुल  बशार  पीठासोन  हुए  )

 यदि  राक््यਂ  और  केन्द्र  के  बीच  संवेंध  विधड्ट  रहे  तो  मेरे  घिचार  से  हसकी  जिम्मेदारी  केन्द्र  सरकार
 आर  राज्य  सरकार  दोभों  को  लैनीਂ  चाहिए  ।  अब  उन्होंमे  यह  कहना  शुरू  किया  कि  केन्द्र  और  राज्यों  के
 बीध्ब  संबंधों  का  विक्यਂ  आज  एक  बहुत  संकटमय  ओर  ज्वलंत  विषय  तो  मुझे  सुनकर  बहुत  प्रसन्‍नता

 बह  स्वभावयिक  हो  है  कि  ध्रे  देश  और  इंस  महान  देश  के  सभी  नागरिकों  को  केन्द्र-राज्य  संबंधों  में
 दिलचस्पी  है  और  वे  इसे  बारे  में  चितित्त  मैं  श्री  अग्यपू  रहीं  की  इस  बात  से  पूर्णतः  सहमत  हूं  कि
 इस  थिकषयं  परु  दलकस  विचारों  से  ऊपर  उठकर  निष्वक्ष  रूप  से  विचार  किया  जाना  मैं  उनके
 इस  विचार  से  सहमत  हूं  ।

 सर्वप्रथम  मैं  इस  सम्माननीय  सभा  को  यह  स्पष्ट  करता  चाहता  हूं  कि  मैं  एक  विशेष  राजनेतिक
 दल  से  संबद्ध  होने  के  नाते  नहीं  अपितु  इस  महांग  देश  का  एक  नागरिक  होने  के  नातें  बोलना  तथा  अपने
 विचार  व्यक्त  करना  चाहता  हूं  ।  यह  बहुत  बड़ा  देश  है  और  हमें  इस  बात  पर  गव॑  है  कि  यह  देश  समूचे
 विश्व  में  शक्से  थहा  लॉकतात्रिक  देश  हमें  यह  बात  नहींਂ  भूलनी  चांहिए  ।  यह  वेश  इतनाਂ  वड़ा  है  कि
 इसमें  सें  प्रयाएं  आदि  भी  भिन्‍ननभन्‍नਂ  किन्तु  फिर  भी  हमें  हस  तथ्य  पर  गर्व
 है  कि  यहाँ  जिकिधता  में  एकता  इतने  बड़े  आकार  वाले  देश  में  कोई  भी  एकात्मक  सरकार  होने  कीਂ
 अपेक्षा  नहीं  कर  सकता  और  यह  व्यवहायं  भी  नहीं  इसीलिए  हमारे  नेताओं  ने  संविधान  बनाते

 इस  पर  बिचार  क्रिया  था  ओर  उन्होंने  संधात्मक  ढांचे  कोਂ  हो  वरीयताਂ  दी  थी  ।  हमें  एक  प्रसिद्ध
 कथि  की  के  फंश्तिनां  हमिला  ध्यान  में  २हती

 सारे  जहां  से  अच्छा  हिन्दोंसतां
 हम  बुलबले  हैं  ये  गुलिस्तां  हमारा  ।

 उन्हींने  हमारे  देश  को  भिन्न-भिन्न  फूलों  से  सुसज्जित  बभीचों  की  व्यात्या  दी  ।  एक  बभीचा

 सही  अथों  में  तभी  बगीचा  है  जब  वहां  सभी  जातियों  व  सभी  किस्मों  के  फूल  खिलते  ए+  ही  किस्म
 के  ऐसे  बगीचे  में  सभी  प्रकार  के  फूल  खिलने  को

 पर्याप्त  गुंजाइश  रहती  इसी  तरह  इस  महान
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 देश  में  सभी  राजनेतिक  दलों  के  पनपने  की  पर्याप्त  गुंजाइश  जब  हस  देश  में  इतने  अधिक
 नैतिक  दल  हैं  तो  भेरे  विचार  से  हमारे  लिए  हर  समय  केन्द्र  और  राज्यों  में  एक  दलोग  सरकार  की
 अपेक्षा  करना  एक  बहुत  बड़ी  बात  है  ।  हमारा  विचार  यह  नहीं  है  कि  केन्द्र  और  सभी  राम्ों  में  हमेशा
 एक  ही  दल  का  शासन  जैसा  कि  आज  हम  देख  रहे  हैं  लगभग  50  प्रतिशत  राज्यों  में  विपक्षी
 दलों  का  शासन  है  ।  हमें  इससे  कोई  रंज  नहीं  हमें  इससे  कोई  शिकायत  नहीं  है  ।  जैसा  कि  मैंने
 इस  देश  में  सभी  राजन  तिक  दलों  के  पनपने  की  काफी  गुंजाइस  होनी  चाहिए  ।  केवल  तभी  लोकतंत्र  चल
 सकता  हम  लोकतंत्र  को  समाप्त  नहीं  करना  इस  समय  50  प्रतिशत  राज्यों  में  विपक्षो
 सरकार  सत्ता  में

 है
 और  कोई  भी  इस  बात  का  अंदाजा  नहीं  लगा  सकता  कि  अगले  आम  चुनावों  के

 बाद  कया  स्थिति  होगी  ।  मैं  ये  सब  बातें  इसलिए  कह  रहा  हूं  बयोंकि  जबकि  हम  यहां  केन्द्र-राज्य  श्ंबंधों
 जैसी  महत्वपूर्ण  समस्या  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  तो  हमें  ऐसी  चर्चा  करनी  ऐसे  मानदंड
 बनाने  ऐसी  परम्पराएं  अपनानी  चाहिए  कि  हमारे  लोकतंत्र  की  जड़ें  आगामी  कई  शतकों  तक
 मजबत  बनी  अतः  इसके  लिए  कम  से  कम  हमें  फिलहाल  तो  राजनेतिक  संबंधों  से  दूर  रहना
 होगा  ।

 मैं  इस  बात  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  कि  इस  महान  देश  की  एकता  और  अखंडता  के  लिए  शाब्पों
 और  केर्द्र  के  बीच  सोहारदंपूर्ण  संबंध  होना  आवश्यक  है  और  राष्ट्र  के  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमें
 दलगत  राजनीति  से  ऊपर  उठना  होगा  ।  अन्यथा  राज्यों  का  अस्तित्व  नहीं  बना  रह  सकता  ।  मैंने  अभो
 माननीय  सदस्य  श्री  अय्यपू  रेड्डी  द्वारा  व्यक्त  किये  विचार  सुने  मेरे  विच्वार  से  उन्होंने  उन  अनुभवों
 का  उल्लेख  किया  है  जो  उनके  राज्य  में  उनकी  पार्टी  या  सरकार  को  हो  रहे  हैं  या  जिनका  उन्हें  सामना
 करना  पड़  रहा  किन्तु  मैं  उन्हें  विनम्रता  पृवंक  पह  बताना  चाहता  हूं  कि  राज्यों  का  अस्तित्व  तभी
 होगा  जब  राष्ट्र  होगा  ।  अतः  राष्ट्र  का  हित  पहले  भोर  राज्यों  का  हित  बाद  में  आता  मैं  इससे

 लिए  सहमत  हूं  क्योंकि  मैं  जानता  हूं  कि  ऐसे  कई  तर्क  दिये  गये  हैं  कि  राष्ट्र  की  एकता  और  अश्वंडता  के
 सिये  केन्द्र  का  मजबूत  होता  जरूरी  मेरा  विचार  है  कि  देश  की  अखंडता  और  एकता  के  लियेन
 केवल  केन्द्र  ही  अपितु  राज्यों  का  मजबूत  होना  भी  आवश्यक  है  ।  थदि  राज्य  कमणोर  हैं  और  केन्द्र

 मजबूत  है  ओर  मदि  राज्य  मजबूत  हैं  और  केन्द्र  कमजोर  है  तो  मैं  गहीं
 बाते  ।

 कि  यह  इस  महान
 राष्ट्र  के  हित  में  अतः  केन्द्र  तथा  राज्य  दोनों  ही  को  मजबूत  होना  भारत  न  केवल  केप्त्

 अपितु  राज्य  भी  राज्यों  और  केन्द्र  से  मिलकर  ही  संघ  बनता हु
 केन्द्र  और  राज्य  परस्पर  परिवार  के  सदस्य  है  ।  जहां  तक  केन्द्र  का  संबंध  है  यह  बड़े  भाई  अथया

 परिवार  के  मशिया  के  समान  परिवार  के  अन्य  सदस्य  भी  उम्री  के  बराबर  वे  उसके  अधीनरुथ

 सदस्य  नहीं  है  ।  किन्तु  लोगों  के  मन  में  यह  भावना  है  कि  केन्द्र  सर्वोपरि  है  और  राज्य  उसके  अधीनस्थ

 कुछ  लोग  तो  यहां  तक  कहते  हैं  कि  राज्य  तो  नगरपालिका  या  निग्रमों  की  भांति  हैं  क्योंकि  सभी

 झक्तियां  तो  केन्द्र  सरकार  के  पास  संकेन्द्रित  यह  तक  भी  दिया  गया  है  किन्तु  हूम  इसका  अनुमोदन
 नहीं  न  ही  इस  पक्ष  का  कोई  सदस्य  इसे  जैसा  कि  मैंन  कहा  केन्द्र

 और  राज्य  दोनों

 अबने-अपने  कार्य  क्षेत्र  में  मजबूत  अतः  मैं  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिशों  से  पूर्णतः  सहमत  हूं  ।

 उन्होंने  ठीक  ही  कहा  है  कि  संधवाद  परस्पर  मिलकर  कार्य  के  लिये  स्थिर  संस्थागत  धारणा  की  अपेक्षा

 फार्यका  री-वयवस्था  अधिक  मैं  उनकी  इन  टिप्पणियों  से  सहमत  साथ  ही  मैं  यह  भी  कहूंगा
 .  कि  कोई  भी  इस  तथ्य  से  इंकार  नहीं  कर  सकता  कि  केख्द्र  तक  जनता  की  पहुंच  नहीं  है  क्योकि  हम  दिल्ली

 में  है  और  राज्य  जनता  के  लिये  अगला  पड़ोसी  इसलिवे  हम  देखते  हैं  कि  योजना  आयोग  या  केन्द्र

 हवारा  बनाई  गई  योजनाएं  और  सभा  के  दोनों  सदनों  द्वारा  बनाये  जा  रहे  अधिकांश  मामलों  में

 इसके  कार्यान्वयन  का  अधिकार  केवल  राज्य  सरकारों  को  होता  हम  अनेक  पोजनाएं  क्या  सकते  हैं  हम
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 धोरेन्द्र

 घन  का  प्रावधान  कर  सकते  हैं  किन्तु  वे  घनराशि  राज्य  सरकार  को  स्थानांतरित  करनी  होती  है  क्योंकि

 राज्य  सरकार  जनता  के  अधिक  करीब  है  और  जनता  के  कल्याण  के  ये  बनाई  गई  सभी  योजनाएं
 राज्य  सरकार  लागू  करती  केन्द्र  सरकार  अपनी  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिये  एक  समानांतर
 ढांचा  नहीं  बना

 जहां  तक  20  सूत्रीय  कार्यक्रम  का  संबंध  मैंने  उद्धरण  इसलिये  दिये  हैं  क्योंकि  मैं  कुछ  समय
 तक  श्रम  मंत्रालय  रे  संबद्ध  रहा  हूं  ।  मैं  श्रम  मंत्री  था  किन्तु  न्यायालयों  के  कर्मचारियों
 की  श्रम  समस्याओं  को  सभी  अन्य  समस्थाओं  का  निपटारा  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  गया

 इसी  तरह  जहां  तक  20  सूत्रीय  कार्यक्रम  का  संबंध  यद्यपि  यह  कायंक्रम  केन्द्र  सरकार  द्वारा
 बनाया  जाता  है  और  इसके  लिये  धन  भी  केन्द्र  सरकार  द्वारा  रिया  जाता  योजनाएं  तथा  घन  राज्य

 सरकार  को  सौंप  दिये  जाते  हैं  और  इन  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार

 की  होती  है  !  मैं  इस  महे  पर  इसलिये  जोर  दे  रहा  हूं  क्योंकि  जो  भी  योजनाएं  बनाई  जाती  चाहे  वे

 राज्य  स्तर  पर  बनाई  जाएं  अथवा  केन्द्रीय  स्तर  जब  उमका  कार्यान्वियन  केवल  राज्य  सरकार  द्वारा

 ही  किया  जाता  है  तो  हम  राज्य  सरकार  का  विरोध  नहीं  कर  हम  राज्य  सरकार  के  साथ

 शत्रतापूर्ण  संबंध  नहीं  रख  सकते  और  यदि  संबंध  शत्रुतापूर्ण  हों  तो  हम  योजनाओं  के  सही  कार्यकरण
 और  सही  कार्यान्वयन  को  सुनिश्चित  नहीं  सकते  ।  इसीलिये  केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  सौद्दादंपूर्ण
 संबंध  टोने

 लेकिन  वास्तव  में  स्थिति  क्‍या  है  ?  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  जहां  तक  केन्द्र  और  राज्यों  के

 आपसी  संबंधों  का  संबंध  वे  बिल्कुल  भी  मधुर  और  सौहादंपूर्ण  नहीं  आपसी  विश्वास  कम

 होता  जा  रहा  लेकिन  हम  यहां  इस  बात  पर  विचार  नहीं  कर  रहे  हैं  कि  इसके  लिये  जिम्मेदार
 कौन  क्‍या  इसके  लिये  राज्य  सरकारें  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  जिम्मेट।र  हम  इसमें  रुचि  नहीं  रखते

 हम  नागरिकों  के  रूप  में  यह  देखने  में  रुचि  रखते  हैं  कि  जंसे  भी  हो  इसे  रोका  जाये  और  बह
 देखने  के  लिये  कि  यह  बढ़ने  न  पाये  हमें  सभी  प्रभावी  कदम  उठाने  चाहिये  क्योंकि  उससे  हमारे  देश  की

 एकता  और  अखंडता  को  खतरा  अतः  यह  देखना
 हम

 प्रत्येक  के  हित  में  है  कि  केन्द्रीय  और

 सभी  स्तरों  पर  प्रभावी  कदम  उठाये  जाएं  ।

 ऐसे  भी  राज्य  हैं  जो  प्रायः  यह  कहते  रहे  हैं  कि  केन्द्र  अधिकारों  का  दुष्पयोग  कर  रहा  जेसाकि
 श्री  अय्यपू  रेड्डी  न ेअभी  अभी  कहा  है  कि  केन्द्र  ने  धन  को  रोक  रखा  है  ।

 श्री  ई०  प्य्यपू  रेड्डी  :  मैंने  इस  प्रकार  की  कोई  बात  नहीं  कही  मैंने  केवल  इतना  कहा  है
 कि  इस  प्रकार  के  दूर-नियंत्रण  और  विभाग  की  द्विरावृत्ति  और  अफसरशाही  के  बढ़ने  से  कोई  लाभ  नहीं
 मिल  रहा  प्रधान  मंत्री  ने  स्वयं  कहा  है  कि  बजट  में  आवंटित  प्रत्णेक  |  रुपये  में  से  केवल  50  पैसे

 ही  लोगों  के  पास  पहुंचते  हैं  ।  शेष  पैसे  बीच  में  ही  खर्च  हो  जाते  हैं  ।  यह  प्रणाली  है  जो  आपने  विकसित
 की  वर्तमान  प्रणाली  में  कुछ-न-कुछ  बुनियादी  तौर  पर  गलत  है  जिसे  आपको  बदलना  होगा  ।  केवल
 यह  कहना  कि  योजनाएं  यहां  पर  बनाई  जाती  हैं  और  उन्हें  वहां  पर  कार्यान्बित  किया  जाता  है  और
 उनके  कार्यान्वयन  में  मनमुटाव  इसलिए  पैदा  हो  रहा  है  क्योंकि  ये  स्वयं  योजनाएं  नहीं  बना  २  हे
 इससे  कुछ  लाभ  नहीं  होगा  ।  यही  कठिनाई  है  ।

 श्री  बोरेना  पाठिल  :  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  स्वयं  प्रधान  मंत्री  ने  यह  टिप्पणी  की  है  कि
 जिस  लोगों  के  लिए  पंसा  रखा  जाता  है  10  रुपये  में  से  केवल  ।  रुपये  उन  तक  पहुंच  रहा  लेकिन
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 दिल्‍ली  से  उनके  लिए  10  रुपये  दिये  जा  रहे  मैं  नहीं  जानता  कि  कया  राज्य  की  राजधानी  पहुंचने
 से  पहले  ही  9  रुपये  कहां  खं  हो  जाते  हैं  ।  इस  बात  का  पता  लगाना  होगा  कि  वे  9  रुपये  जा  कहां
 रहे  हैं  ?

 भ्री  ई०  धय्यपू  मैं  इस  बान  में  रुचि  रखता  हैं  कि  आप  उसका  पता  लगाएं  और  उसे
 शोकें  ।

 श्री  बोरेख  पाटिल  :  इसी  वजह  से  मैंने  शुरू  में  ही  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  जहां  तक  विभिन्‍न
 कार्यक्रमों  के  कार्यास्वयन  का  सम्बन्ध  कुल  मिलाकर  यह  सरकार  की

 जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  यह  अवश्य  देखे  कि  जो  धनराशि  उन्हें  पहले  से  ही  खर्च  किए  जाने  के
 लिए  दी  गई  है  उसके  अलावा  जो  भी  घनराशि  उन्हें  दी  जाती  उसका  सही  उपयोग  किया  जाए  और
 उसका  दुरुपयोग  और  गबन  न  किया  जाए  ।  यह  देखना  राज्य  सरकार  का  कर्त्तव्य  है  कि  जो  भी  दिल्‍ली
 में  बंठा  व्यक्ति  हर  काम  की  निगधानी  नहीं  रख  सकता  और  एक  अधिकारी  से  इतनी  मसिगरानी  रश्वी
 जाने  की  आशा  भी  नहीं  की  जा  सकती  कि  जितना  भी  रुपया  आन्प्र  प्रदेश  अथवा  हैदराबाद  भेजा  जाता
 है  कि  वह  पूरा-पूरा  हैदराबाद  पहुंचेगा  ओर  हैदराबाद  से  शत-प्रतिशत  आन्प्र  प्रदेश  के  दृर-दराज  के  गांव
 में  पहुंचेगा  ।  बिल्ली  में  बैठा  कोई  भी  व्यक्ति  उस  कार्य  को  नहीं  कर  सकता  ।  इसी  वजह  से  मैंने  जो  कहा
 है  जहां  तक  राज्यों  ओर  केन्द्रीय  सरकार  का  सम्बन्ध  है  वहु  सामान्य  आलोचना  है  ।  सामान्य  आलोचना
 यह  है  कि  केन्द्र  के  पास  अधिक  अधिकार  केन्द्र  के  पास  अधिक  धनराशि  है  और  वह  राज्यों  को  अपने
 हाथों  की  कठपुतली  बना  रहा  वह  उनको  अपने  बराबर  नहीं  मानता  ।  ये  ही  आरोप  हैं  जोकि
 सामान्यतः  केन्द्रीय  सरकार  के  विरुद्ध  लगाए  जाते  और  केन्द्र  यह  कहता  है  कि  राज्य  सरकारें  धन
 के  लिए  हमेशा  केन्द्र  क ेपास  आती  मुझे  भी  इस  बात  का  अनुभव  है  और  मैं  कुछ  हद  तक  इस  बात
 से  सहमत  हूं  कि  जहां  तक  संसाधनों  की  स्थिति  का  सम्बन्ध  है  |  केन्द्र  राज्यों  की  तुलना  में  कहीं  बेहतर
 स्थिति  में  हैं  । लेकिन  किसी  भी  बात  के  लिए  और  हर  बात  के  लिए  केन्द्र  के  पास  जाना  और  सभी
 नाओं  को  के+द्रीय  सरकार  के  पास  भेजने  से  क्या  यह  पता  नहीं  चलता  कि  राज्य  सरकार  अपनी  स्थिति
 को  नगरपालिका  अथवा  नगर  निगम  जंसी  बना  रही  केन्द्रीय  स्तर  पर  संसाधन  जुटाने  का  जो  भी
 काम  किया  जा  रहा  हस  सम्बन्ध  में  संविधान  में  यह  बहुत  ही  स्पष्ट  तरीके  से  बताया  गया  है  कि  यह
 किस  प्रकार  किया  जाना  इस  प्रयोजन  के  लिए  संगठन  बनाए  जां  रहे  इस  मामले  को  देखने
 के  लिए  वित्त  आयोग  यनाया  गया  जहां  तक  योजनागत  सहायता  का  सम्बन्ध  योजना  आयोग
 इन  सभी  बातों  को  देखता  है  ।  हर  वर्ष  अधिकारी  और  मु्य  मंत्री  तथा  अन्य  सम्बन्धित  मंत्री  दिल्ली

 बाते  हैं  और  सम्पूर्ण  योजना  पर  चर्चा  करते  हैं  और  आपसी  विचार-विमर्श  से  हर  बात  का  निर्णय  किया

 जा  रहा  है  |  हो  यह  रहा  है  कि  वे  अधिक  से  अधिक  धन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  पास्र  भा  रहे  हैं  भोर
 यदि  उन्हें  धन  नहीं  मिलता  है  तो  वे  वापस  अपने-अपने  राज्यों  को  जाते  हैं  और  केन्द्रीय  सरकार  को  गाली

 देते  हैं  कि  वे  उन्हें  धन  नहीं  दे  रहा  है  अन्यथा  वे  इससे  भो  बेहतर  परिणाम  दिखा  सकते  मैंने

 तस्वीर  के  दोनों  पक्ष  बताए  हैं  कि  किस  प्रकार  राज्य  सरकारें  केन्द्र  की  आलोचना  कर  रही  हैं  और  केन्द्र

 किस  तरह  राज्य  सरकारों  की  आलोचना  कर  रहा  केन्द्र  का  यहू  कहना  है  कि  यश्यपि  उन्होने  राज्यों

 को  समेकित  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  ग्राभीण  भूमिहीन
 रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  आदि  जैसे  विशिष्ट  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  काफी  धनराशि  दी

 फिर  भी  प्रन  धनराक्षियों  का  सही  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  मेरे  विचार  श्री

 रेड्डी  मेरी  बात  से  सहमत  होंगे  कि  ऐसे  कुछ  राज्य  जहां  इन  धनराशियों  का  हुरुए्योग  और  गबन

 किया  गया  है  ।  मैं  उदाहरण  नहीं  देना  चाहता  लेकिन  ऐसे  उदाहरण  कोई  भी  इस  बात  से  इस्कार
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 —  —  ना

 ॥  हु  बोरेसा  पाटिल  ]

 नहीं  कर  सकता  कि  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  विरुद्ध  आरोप  लगाए  हैं  और  केन्द्रीय  शरकार
 ने  राज्य  सरकारों  के  विरुद्ध  आरोप  लगाए  आज  हमारे  देश  में  आपसी  सन्देह  का  वातावरण

 कोई  भी  इस  तथ्य  से  इंकार  नहीं  कर  सकता  कोई  भी  यह  नहीं  कह  सकतभ  कि  हर  धात  सही  है
 और  इससे  चिन्ता  की  कोई  बात  नहीं  यदि  केन्द्र-राज्य  सम्बन्ध  ठीक  और  स्वस्थ  होते  तो  इसके  लिए

 इस  भायोग  के  गठन  की  आवश्यकता  न  होती  ।  और  सरकारिया  आयोग  की  जो  प्िफारिशें  हमारे  सामने

 हैं  उन  पर  इस  सदन  को  चर्चा  करने  की  आवश्यकता  न  होती  ।

 मैं  इसके  बिस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  क्य्रोंकि  मैं  इस  महान  सदन  का  समय  नष्ट  नहीं  करना

 चाहता  कई  अन्य  सदस्य  भी  इस  चर्चा  में  भाग  लेने  के  लिए  उतनी  ही  रुचि  रखते  मैं  परस्पर
 बिरोध  के  दो  अथवः  तीन  क्षेत्रों  तक  ही  अपनी  बात  को  सीमित  सरकारिया  आयोग  ने
 क्सिघ  या  टकराव  के  कुछ  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  है  और  उसमे  बहुत  सी  सिफारिश  को  उनमें  से

 बहुत  सी  बहुत  ही  उपयोगी  और  विन्ारणोय  हैं  ।  भायोग  की  रिपोर्ट  हर  तरह  से  सही  अथवा  पूरी  नहीं
 हो  सकती  लेकिन  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  महसूस  करता  हूं  कि  लगभग  सभी  सिफारिशें  विचार  किए  जाने
 और  कार्यान्यित  किए  जाने  योग्य  हमें  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिशों  को  कार्याम्वित  करके
 इसकी  शुरूआत  करनी  हम  पहले  ही  इस  मामले  मे  पीछे  हैं  ओर  सम्पूर्ण  देश  मे  अच्छा
 करण  पंदा  करने  के  लिए  अधिक  समय  नहीं  गंवाना  चाहिए  ।

 मैंने  अभी-अभी  कहा  है  कि  मैं  स्वयं  को  परस्पर-विरोध  के  केबल  दो  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित

 रखू  उनमें  से  एक  राज्यपालों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  ह ैऔर  दूसरा  आ्थिक  और  वित्तीय  मामलों
 के  बारे  में  है  ।

 बहुत  समय  पंडित  जी  के  समय  के  संहिताएं  ओर  परम्पराएं  बनाई  यई  थीं  और
 उनका  कड़ाई  से  पालन  किया  जाता  वे  बहुत  ही  स्वस्थ  परम्पराएं  मैं  पूरी  ईमानदारी  से  यह
 सुझाव  देता  हूं  कि  वे  स्वस्थ  परम्पराएं  भोर  संहिताएं  जो  स्वर्गीय  पंडित  नेहरू  द्वारा  स्थापित  की  गई
 की  उनका  स्रम्मान  किया  जाना  चाहिए  और  उनका  पालन  किया  जाना  उनसे  हटमा  नहीं
 चाश्टिए  ओस्न  ही  उन्हें  सहज  रूप  में  लिया  जाना  मैं  ऐसा  इसलिए  कहता  हूं  क्योंकि  उस
 परम्पसकों  की  उपेक्षा  देश  के  हित  मे  नहीं  है  ।

 मैं  केवल  एक  उदाहरण  देना  चाहता  मैं  कोई  कहानो  नहीं  सुना  रहा  हूं  ।  कुछ  समय  पहले
 मैने  एक  प्रसिद्ध  पत्रकार  का  एक  लख  पढ़ा  था  और  मैंने  यह  घटना  उस  लेख  में  पढ़ी  थी  |  यदि  आप  मझ
 से  पूछें  कि  क्या'मुझ्ते  यकोन  है  कि  यह  वास्तव  में  सच  है  अथवा  तो  मैं  आपको  इसका  उत्तर  नहीं  दे  श्षकता
 क्योंकि  पंडित  जी  और  आचाय॑  कृपलानी  दोनों  यहां  हमाने  बीच  नहीं  हर  कोई  यह  जानता  है  कि
 आचाय॑  कृपलानी  पडित  जी  की  बहुत  ही  आलोचना  किया  करते  थे  क्योंकि  वह  उनकी  नीतियों  को
 पसन्द  नहीं  करते  थे  ।  आचाय॑  कृपलानी  भोर  पडित  जी  के  बीच  संद्धान्तिक  भतभेद  लेकिन  इसके

 ब।वजूद  भी  जीने  आचाय  कृपलानी  का  किप्ती  राज्य  के  राज्यपाल  के  रूप  सें  नियक्त  करने  के
 बारे  में  सोचा  था  ।  उन्होंने  सोचा  कि  आधाय॑  कुपलानी  एक  बहुत  ही  भद्र  पुरुष  हैं  और  एक  महान

 .  स्वतंत्रता  सेनानी  है  जिन्होंने  देश  के  लिए  बहुत  कुछ  बलिदान  किया  यथा  ।  वे  स्वतंत्रता  संघर्ष  की  अवधि
 के  दौरान  उच्च  पद  पर  भी  रहे  थ

 |  पंडित  जी  ने  सोचा  कि  उन्हें  कम  से  कम  राज्यपाल  तो  बनाया

 ही  जाना  उस  प्रसिद्ध  पत्रकार  के  जब  पंडित  जी  ने  मुख्य  मंत्री  की  इसके  बारे  में
 तो  उन्होंने  इसमें  कोई  विशेष  रुचि  नहीं  दिखाई  और  इसलिए  पंडित  जी  को  बह  भ्रस्ताव
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 त्यागना  मैं  केवल  यह  उदाहरण  इस  बात  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  दे  रहा  हूं  कि  पश्डित  जी  के
 समय  में  किस  प्रकार  महान  प्रथाएं  और  परम्पराएं  बनाई  गई

 मैं  सरकारिया  आयोग  द्वारा  राज्यपाल  के  लिए  निर्धारित  अहंताओं  के  बारे  में  और  राज्यपाल
 की  नियुक्त  किये  जाने  आदि  की  प्रक्रिया  आादि  के  बारे  में  को  गई  सिफारिशों  से  पूरी  तरह  सहमत

 मझे  आशा  है  कि  सरकारिया  आयोग  द्वारा  सिफारिश  की  गई  प्रक्रिया  का  पालन  करेगी
 और  केवल  उन  लोगों  को  नियुक्त  करेगी  जोकि  निर्धारित  अहंताओं  को  पूरा  करते  मैं  ऐसा
 लिए  कहता  हूं  क्योंकि  राज्यपाल  राज्य  और  केन्द्र  के  बीच  की  महत्वपूर्ण  कड़ी  है  ।  उन्हें  बहुत  महत्वपूर्ण

 भूमिका  निभानी  है  ।  विशेष  रूप  से  उनकी  जिम्मेवारी  उस  समय  बहुत  बड़ी  बहुत  ही  ध्यवहार  कुशल  ओर

 अध्यधिक  निर्णायक  हो  जाती  जब  बह  ऐसे  राज्य  का  राज्यपाल  होता  जो  विपक्ष  द्वारा  शासित  हो  ।

 यदि  मैं  यह  कहूं  कि  अतीत  में  हमारे  कुछ  जिनका  मैं  नाम  नहीं  लेना  मे  गलतियां  की

 तो  गलत  नहों  जिसके  लिए  केन्द्र  में  शासन  कर  रही  पार्टी  और  केन्द्र  सरकार  दोनों  को  ही
 भारी  नुकसान  उठाना  पड़ा  किसी  राज्यपाल  का  नाम  न  लेकर  मैं  उदाहरण  के  लिए  आपको  यह
 बताऊंगा  ।

 एक  सुबह  एक  राज्यपाल  ने  यह  कहकर  एक  निर्वाचित  सरकार  को  बर्खास्त  कर  दिया  कि  वह

 इस  बात  से  संतुष्ट  है  कि  निर्वाचित  सरकार  को  सदन  और  बहुमत  का  विश्वास  प्राप्त  नहीं  इसके

 बाद  उन्होंने  किसी  को  मुख्य  मंत्री  पद  पर  बिठा  दिया  |  मैं  यह  नहीं  कहता  हूं  कि  उन्होंने  यह  कार्य

 केन्द्र  सरकार  या  केन्द्र  में  शासन  कर  रही  पार्टी  के  हित  में  दूसरी  ओर  उन्होंने  केन्द्र  में  बेठी

 पार्टी  को  अधिक  से  अधिक  हानि  पहुंचाई  ।  उस  समय  जो  महाशथ  मुम््य  मंत्री  थे  वे  अपने  ही  बोह्ष  से

 दबते  जा  रहे  थे  भौर  ढह  जाने  की  स्थिति  में  किन्तु  राज्यपाल  के  इस  उपहार  को  बदौलत  उसे  एक
 नया  जीवन  मिल  गया  और  अब  उनके  मर्ज  हो  मैं  इस  उदाहरण  को  यह  दाने  के  लिए  उद्घुत
 कर  रहा  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  की  जानकारी  के  बिना  भी  जब  कोई  चूक  की  जात  है  तो  भी  मैं

 बारी  की  भावना  से  कहता  केन्द्र  को  नुकसान  उठाना  पड़ता  उस  राज्यपाल  के  व्यवहार  के  कारण

 के-द्र  सरकार  की  छवि  धूमिल  हुई  ।  उस  स्थिति  का  लाभ  उठाने  के  लिए  वहां  दूसरी  पार्टी  मौजूद
 उस  पार्टी  के  मुख्य  मंत्री  ने  अपनी  पार्टी  के  हित  के  लिए  उस  स्थिति  का  लाभ  उठाया  ।

 ऐसी  ही  एक  दूसरी  घटना  भी  है  जहां  राज्यपाल  ने  बिसी  पार्टी  विशेष  का  हित  साधने  के  लिए

 उस  पार्टी  के  नेता  को  बुलाया  और  उसे  मुख्य  मंत्री  बना  दिया  दूसरी  पार्टी  ने  उच्च  न्यायालय  में

 इस  निर्णय  को  चुनौती  दी  ।  उच्च  न्यायालय  ने  सारे  मामले  की  जांच  को  ओर  राज्यपाल  को  कटु

 चना  की  ।  मैं  ऐसा  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  अतीत  में  कुछ  राज्यपालों  ने  गलती  की  है  जिसके  लिए

 हमें  बहुत  नुकसान  उठाना  पड़ा  हमें  भारी  हर्जाना  देना  पड़ा  इसलिए  आयोग  ने  यह  सुझाव

 दिया  है  कि  हमें  राज्यपाल  का  चुनाव  करते  समय  अत्यधिक  सावधानी  बरतनी  मैं  सरकारिया

 आयोग  दारा  की  गई  सिफारिशों  और  सुझावों  से  पूर्णतः  सहमत  हूं  ।

 जहां  तक  आशिक  ओर  वित्तीय  मामलों  का  संबंध  है  इसमें  भी  शिकायत  इन  शिकायतों  में

 कृछ  तथ्य  हैं  इसलिए  राज्य  सरकारें  शिकायतें  कर  रही  जंसा  कि  श्री  अय्यपू  रेड्डी  ने  कहा  है  कि  केन्द्र

 सरका  र  राज्य  सरकारों  की  हमेशा  ओवर  ड्रापट  के  मामले  में  थिचाई  करती  रहती  है  ओर  साथ  ही  केम्त्र

 सरकार  स्वयं  बड़े  मजे  से  घाटे  को  अर्थ  व्यवस्था  को  स्वीकार  करती  है  तथा  नोट
 छापकर

 भौर  अन्य

 ऐसे  ही  कार्य  करके  मुद्रा  स्फीति  को  भी  बढ़ाती  मेरे  विधभार  में  इसमें  भी  कुछ  प्तार  ऐसा  नहीं  है

 कि  इसमें  कुछ  सार  नहीं  है  और  वे  अस्पष्ट  आरोप  लगा  रहे  मेरा  तात्पयं  यह  नहीं  है  भौर  साथ  ही

 जहां  तक  बाजार  उधार  का  संबंध  है  इसमें  केन्द्र  सरकार  का  एकाधिकार  मैं  यह  जानता  मुझ्े



 केन्द्र  राश्य  सम्बन्ध  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  30  1989
 —  5  ---+--  +--
 बोरेस्द्र

 बहुत  से  राज्यों  के  बारे  में  पता  में  अपने  राश्य  नेरे  भी  केन्द्र  सरकार  को  यह  कहा  कि  उनकी  सिंचाई
 संबंधी  क्षमता  बहुत  कम  है  और  उन्हें  सिंचाई  संबंधी  कार्यों  के  लिए  बहुत  अधिक  मात्रा  में  घनराशि की
 आवश्यकता  और  इसलिए  वे  सिंचाई  बाण्ड  जारी  करना  चाहते  हैं  ओर  वे  इसके  लिए  केन्द्र  सरकार
 के  पांस  गये  ।  मुझे  नहीं  पता  कि  केन्द्र  सरकार  की  प्रतिक्रिया  उनके  पक्ष  में  रही  या  वे
 अब  यह  कहकर  मेरे  राज्य  में  अभियान  चला  रहे  हैं  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  लिए  वे  बाष्ड
 जारी  कर  रहे  हैं  जिससे  बाजार  ऋण  में  उन्हें  कोई  कठिनाई  न  किन्तु  जब  हम  अपने  अपने
 विकासात्मक  क्रियाकलापों  के  लिए  बाजार  में  धन  एकत्र  करना  चाहते  हैं  तो  भारत  सरकार  हमें  इसकी

 अनुमति  नहीं  देती  ऐसा  एक  तरह  से  जनता  का  ध्यान  आकर्षित  करने  के  लिए  भी  किया  जाता  है  ।
 ग्रामोण  क्षेत्र  का  होने  के  कारण  मैं  उस  क्षेत्र  की  भावना  जानता  वे  यह  कह  रहे  हैं  कि  जब  केन्द्र  सरकार
 बाण्ड  जारी  कर  रही  है  ओर  संसाधनों  को  बढ़ा  रही  है  किन्तु  यही  सुविधा  राज्य  सरकारों  को  नहीं  दी
 जाती  है  या  देने  से  इकार  कर  दिया  जाता  है  एक  बात  तो  मैं  चाहे  राज्य  सरकार  हो  या
 कंन्द्र  सरकार  हो--यदि  वे  अधिक  से  अधिक  शक्षितयां  हथियाना  चाहते  हैं  तो  जनता  की  ओर  से
 रोध  यदि  वे  आवश्यकता  से  अधिक  शक्तियां  चाहते  हैंतों  जनता  इसे  पसन्द  नहीं  क  रेगी  ।  मेरे
 विचार  में  आज  देश  मे  क्षेत्रवाद  के  ७ढुने  का  एक  कारण  यह  भी  हो  सकता  लोगों  की  इस  भावना
 का  यह  कहकर  लाभ  उठाना  बहुत  ही  सरल  काय॑  है  कि  बात  के  लिए  हमें  दिल्‍ली  जाना  पड़ता
 हम  में  आत्मसम्मान  हम  दिल्‍ली  क्‍यों  और  हम  पर  दिल्‍ली  ही  शासन  क्यों  करे  आदि  आदि  ?”

 यह  बहुत  ही  संवेदनात्मक  और  साथ  ही  नाजुक  मामला  है  जिश्नसे  बहुत  ही  सावधानीपुर्वंक  निपटना

 चाहिए  ।  अन्यथा  ऐसी  पार्टियां  ऐसे  लाग  ऐसे  राजनीतिज्ञ  हैं  जो  स्थिति  का  लाभ  उठाने  के  लिए
 मौके  की  तलाश  में  हैं  और  वे  इस  क्षेत्रीयतावाद  तथा  अन्य  विचारों  को  भड़काने  के  लिए  किसा  भी  हृद
 तक  गिर  सकते  इसलिए  हम  देखते  हैं  कि  बहुत  सी  विघटनकारी  प्रवृतियां  बढ़  रही  हैं  ओर  देश  में

 बहुत  अधिक  शक्तियां  सिर  उठा  रही  हैं  ।  हमें  इस  संबंध  में  भी  सावधान  रहना  होगा  ।

 अपनी  बात  समाप्त  करने  से  पूर्व  मैं  सरकार  को  कुछ  ठोस  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ताकि  वे
 इन  सुझावों  पर  कार्य  कर  सके  जोकि  केन्द्र  और  राज्यों  बौच  सदभावनापूर्ण  और  मंत्री  से  परिपूष्न
 वातावरण  तैयार  करने  के  लिए  अत्यधिक  आवश्यक  संक्षेप  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  ।  मैं  समय  के
 अभाव  के  कारण  सुझावों  को  विस्तार  में  नहीं  बताना  चाहता  हूं  ।  मैं  समझता  हूं  कि सरकारिया  आपोग
 की  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  और  बिना  विलम्ब  किये  उन्हें  लागू  किया  जाना

 जंसा  कि  मैंने  अभी  सिफारिशें  अपने  आप  में  पूर्ण  नहीं  कुछ  लोग  कुछ  सिफारिशों  से

 सहमत  हो  सकते  हैं  और  कुछ  इन  सभी  सिफारिशों  से  असहमत  भी  हो  सकते  यह्‌  एक  अलग  मामला

 है  ।  किन्तु  हमें  अब  इसकी  शुरूआत  कर  देनी  चाहिए  क्योंकि  स्वतंत्रता  के  42  वर्ष  बाद  पहली  आर  हम
 केन्द्र-राज्य  संबंधों  के  प्रश्न  पर  गंभी  रत!पूर्वंक  विचार  कर  रहे  हैं  ।  शुरूआत  की  जानी  चाहिए
 और  स  रकारिया  आयोग  की  सिफारिशों  को  भली-भाँति  लागू  किया  जाना  चाहिए  जोकि  हम  कर  सकते
 हैं  और  यह  देखना  केन्द्र  सरकार  की  जिम्मेबारी  है  कि  सिफारिशें  यथासंभव  शीघ्र  ही  लागू  की  जाएं  ।
 राज्यपाल  को  नियुक्त  के  संबंध  में  सरकारिया  आयोग  द्वारा  जिन  योग्यताओं  को  निर्धारित  किया  गया
 हो  उनका  उसी  भावना  से  अनूसरण  किया  जाना  चाहिए  जिस  भावना  से  वे  दी  गई  मैं  यह  सुझाव
 देना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  बैठक  समय-समय  पर  होती  रहनी  प्रधान  मंत्री
 के  अध्यक्ष  ओर  सभी  मुक्य  मंत्रियों  के  इस  परिषद  का  सदस्प  होने  के  नाते  यह  सर्वोच्च  नीति  निर्धारण
 परिषद  वे  मार्ग  दर्शन  करते  हैं  ।  वे  नीति  गत  निर्णय  लेते  हैं  जो योजना  आयोग  तथा  योजना  बनाने
 आदि  के  लिये  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  होते  इसलिए  वित्तीय  और  आर्थिक  विषयों  पर  चर्चा  करने  के  लिए
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 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  बेठक  समय-समय  पर  होनी  चाहिए  क्योंकि  आज  हम  जो  अधिकांश
 मुटाव  पाते  हैं  वे  सब  इन्हीं  के  कारण  होते  राज्य  सरकारें  सभी  प्रकार  के  अनु रोध  करती  रहती
 मान  लीजिए  कहीं  सूखा  पड़ा  है  तो  मुख्य  मंत्री  सहित  हर  व्यक्ति  वे  एक  ज्ञापन  तैयार  करेंगे
 यश्षपि  उन्हें  100  करोड़  रुपये  या  150  करोड़  रुपये  से  अधिक  की  आवश्यकता  नहीं  तथापि  वे
 1050  करोड़  रुपये  या  1500  करोड़  रुपये  का  कार्यक्रम  तेयार  कार्यक्रम  तेयार  करते  समय

 उनका  कहना  होता  है  कि  यदि  वे  1500  क रोड़  रुपये  की  मांग  करेंगे  तो  तब  कहीं  जाकर  उन्हें  केवल
 150  करोड़  रुपये  मिलेंगे  ।  यह  बात  भी  है  ।  मैं  उन्हें  इसके  वोषी  नहीं  मानता  ।  किन्तु  याहे  कुछ
 भी  मामले  इन  सा  वित्तीय  आथिफ  मामलों  और  अन्य  महत्वपूर्ण  नीतिगत  मामलों
 यदि  फोरम  हो  तो  चर्चा  की  जा  सकती  किन्तु  हो  यह  रहा  है  कि इस  फोरम  की  आवश्यकता  अनुसार
 समय-समय  पर  बंठक  हो  रही  इसलिए  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  राष्ट्रीय  विकास  परिक्द  की  बेठक

 होती  रहनी  चाहिए  और  मुख्य  मंत्रियों  के  विचारों  चाहे  वे  हस  पार्टी  के  हों  या  उस  पार्टी  के
 दलमत  भावना  से  ऊपर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  क्योंकि  व ेलोग  ही  जनता  के  अधिक  समीप

 उन्हीं  लोगों  के  पास  सभी  तंत्र  जिनके  पास  सारा  आधारभूत  ढांचा  है  जिन्हें  उन  सभी  कार्यक्रमों
 को  कार्यान्बित  करना  है  जो  यहां  योजना  आयोग  के  और  केन्‍्द्रोय  सरकार  के  स्तर  पर  प्रतिपादित  किये
 जाते  हैं  और  त॑यार  किए  जाते  अतः  यह  देश  की  एकता  के  हित  में  अत्यन्त  आवश्यक  है  कि  मुख्य
 मंत्रियों  का  विश्वास  प्राप्त  किया  जाए  चाहे  वे  किसी  भी  दल  ने  हों  और  फिर  काम  निर्वाध  रूप  से  हो
 सकता  है  ।

 मैं  श्री  अय्यपू  रेड़ी  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  अन्तरण्यीय  परिषदों  का  गठन  किया  जाए
 क्योंकि  अनेक  विवाद  मेरे  विचार  से  मेरे  मित्र  माननीय  गृह  मंत्री  मुक्नसे  सहमत  होंगे
 कि  अनेक  समस्याएं  शायद  उतके  पास  अनेक  ऐसे  विवाद  आते  जब  कभी  मुख्य  मंत्री  दिल्ली

 आते  हैं  तो  वे  गृह  मरी  से  मिलते  हैं  अथवा  जब  वह  किसी  राज्य  में  जाते  है  तो  वे  आकर  उनके

 आगे  बहुत  सी  समस्याएं  रखते  हैं  जो  अन्त  र-राज्यीय  समस्याएं  है  जिनका  समाधान  राज्यों  के  बीच  होना

 है  ।  दो  पक्षकारों  क ेबीच  मतभेद  सुलझाने  के  लिए  कोई  तीसरा  मध्यस्थ  के  रूप  में  होना  यदि

 मतभेद  केन्द्र  और  राज्य  के  बीच  है  तो  यह  अलग  बात  यह  एक  अलग  मामला  किन्तु  उन  विवादों

 के  अतिरिक्त  और  भी  अनेक  मतभेद  हैं  जो  अन्त  र-राज्यीय  स्वरूप  के  अतः  अन्तर-राज्यीय  विवाद

 सुलझाने  तथा  अन्य  कई  समस्याओं  पर  चर्चा  करने  के  लिए  जिनका  संबंध  केवल  किसी  विशेष  राज्य

 से  न  हो  किःतु  एक  से  अधिक  राज्य  से  एक  अन्त  र-राज्यीय  परिषद्‌  जैसे  मंच  की  अत्यन्त  आवश्यकता
 मेरे  विचार  से  संविधान  में  पहले  से  ही  इसका  उपवन्ध  किया  गया  केवल  हनकी  रचना  |  ह्दी

 नहीं  की  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिश  के  अनुसार  इनको  रचना  शीघ्र  ही  की  जानी  चाहिए

 और  इसका  सक्रिय  रूप  से  पालन  किया  जाना

 श्री  ई०  प्रय्मपू  दुर्भाग्यवश  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिात  का  ज्ञापन  अन्तर-राज्यीय

 परियद  की  रचता  से  सहमत  नहीं  है  ।

 भ्री  वोरेम्द  पाटिल  :  अन्तर-राज्यीय  परिषद्‌  के  लिए  केवल''*

 श्री  ई०  ध्रय्यपू  रेड्डी  :  अनुच्छेद  263  के  सम्बन्ध  में  अश्विल  भारतीय  कांग्रेस  सम्रिति  न ेएक
 कि  यह  तक॑  किसने  प्रस्तुत  किया  किन्तु  एक  बहुत हास्यास्पद  तक  प्रस्तुत  किया  मैं  नहीं  जानता

 कब ही  हास्यास्पद  तक  प्रस्तुत  किया  गया  है  कि  किसो  अन्त  र-राज्योय  परिवव्‌  में  मुख्य  प्रधान  मंत्री  का

 विशोेध  कर  सकते  अतः  कोई  अन्त  र-राज्यीय  परिषद  नहीं  बनाई  गई  है  ।

 थी  बीरेना  पाठिल  :  आपने  स्वयं  अभी  कहा  है  कि  प्रत्येक  मन्तर-राज्यीय  परिषद्‌  की  अध्यक्षता

 हु
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 बीरेला  पाटिल  ]

 प्रधान  मंत्री  को  करनी  चाहिए  ।

 नीता

 थ्रो  ई०  प्रय्यपू  रेडडो  :  चुंकि  गाडगिल  जी  उपस्थित  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  अखिल
 भारतीय  कांग्रेस  समिति  ने  अपने  ज्ञापन  में  कह्टा  है  कि  कोई  अन्तर-राज्यीय  परिषद  नहीं  बनाया  जाना
 चाहिए  ।

 भ्री  बीरेश  पार्टिल  :  मेरे  विचार  से  श्री  अय्यपू  रेही  ने  सुझाव  दिया  है  कि  अन्तर-राण्यीय
 षद्‌  की  अध्यक्षता  प्रधान  मंत्री  द्वारा  की  जानी  चाहिए  ।  किन्तु  मेरा  सुझाव  है  कि  अंतर-राज्यीय
 बदों  की  अध्यक्षता  क्षेत्रीय  परिषदों  की  भांति  गृह  मंत्री  द्वारा  की  जानी  चाहिए  ।  इसमें  कोई  बुराई  नहीं

 गृह  मंत्री  भी  तो  केन्द्रीय  सरकार  का  ही  प्रतिनिधि  हैं  और  वह  प्रधान  मंत्री  की  सलाह  पर  काम
 और  वह  समय-समय  पर  यह  काम  इसमें  कोई  बुराई  नहीं  यदि  प्रधान  मंत्री  को  काफी

 समय  मिले  तब  तो  और  भी  अच्छा  है  ।  मान  यदि  प्रधान  मंत्री  को  पर्याप्त  समय  नहीं  मित्रता
 तो  भृह  मंत्री  से  अन्तर-राज्यीय  परिषदों  की  अध्यक्ष तार  फरने  के  लिए  कहने  में  कोई  बुराई  नहीं

 किन्तु  मैं  विशेष  रूप  से  यह  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  का  मंच  अत्यन्त  आवश्यक  है  क्योंकि  अनेक

 समस्याएं  बहुत  समय  से  चली  आ  रही  हैं  और  प्रतिदिन  बढ़ती  ही  जा  रही  एक  ऐसा  मंच  होना
 चाहिए  जहां  अन्तर-राज्यीय  स्वरूप  के  इन  विवादों  को  मैत्रीपूर्ण  चर्चा  के  द्वारा  निपटाया  जा

 अन्त  में  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  ऐसी  अनेक  वित्तीय  संस्थाएं  हैं  और  ऐसे  अनेक  राज्य  भी

 हैं  जिनकी  उचित  शिकायत  यह  है  कि  यद्यपि  उनके  राज्यों  में  काफी  घन  एकत्र  किया  जाता

 है  परन्तु  उसे  उन  राज्यों  में  उपयोग  में  नहीं  लाया  जाता  बल्कि  उसे  कहीं  और  ले  जाया  जाता

 है  और  दिल्‍ली  जेसी  जगहों  में  खर्च  किया  जाता  मेरे  विचार  से

 ऐसी  शिकायत  की  जाती  मैं  समझता  हूं  कि  इनकी  यह  शिकायत  उचित  इसको  दूर
 करने  के  लिए  और  ऐसी  शिकायतों  की  सम्भावना  को  कम  से  कम  करने  के  लिए  मैं  यह  सुझाव  देता  हूं
 कि  सभी  राज्य  एक  साथ  नहीं  परन्तु  राज्यों  के  प्रतिनिधि  बारी  बारी  से  एक  निकाय  और  मेरा
 विचार  है  कि  यदि  सभी  राज्य  एक  साथ  उसमें  होंगे  तो  उसमें  25  या  30  सदस्य  होंगे  और  30  सदस्यों
 से  यह  एक  बहुत  बड़ा  निकाय  बन  जायगा  और  वे  काम  भी  नहीं  कर  मैं  समझता  हूं  कि  उन्हें
 आपस  में  चर्चा  करनो  होगी  कि  प्रत्येक  निकाय  में  हर  वर्ष  किस  राज्य  का  प्रतिनिधित्व  अतः

 जहां  तक  राज्यों  के  प्रतिनिधित्व  का  सम्बन्ध  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  राज्यों  को  जीवन  बीमा
 भारतीय  यूनिट  भारतीय  औद्योगिक  विकास  आई०सी०आई०सी०आई०  में  अन्य  वित्तीय
 संस्थाओं  की  भांति  प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अन्त  में  मैं  यह्‌  कहना  चाहता  हूं  कि  केन्द्र  और  राज्यों  दोनों  को  हस  प्रकार  से  कार्य  करना
 चाहिए  कि  उन्हें  एक  दूसरे  पर  गरवं  हो  न  कि  ईर्ष्या  हो  ।

 धो  सोबनाथ  चटओं  :  उन्हें  कुल  मिलाकर  राष्ट्र  पर  गव॑  होना
 व्यकधा  न  )

 ,  धो  बोरेग  जो  उन्हें  राष्ट्र  पर  गवं  होना  चाहिए  ।  आधिर  जेसा  मैंने  अभी
 ग्रदि  राष्ट्र  नहीं  तो  राज्य  कहां  है  ?  उन्हें  समुद्धि  और  चतुमुख्ची  विकास  तथा  बेरोजगारी
 और  शोषण  को  दूर  करने  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  मिलकर  चलना  मेरे  विचार से  वेश
 को  उच्च  शिखर  पर  ले  जाने  वाला  यही  एकमात्र  रास्ता  है  ओर  हस  देश  में  सहयोगी  संघवाद  के  विकास
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 जय  न  -  ——

 यही  एकमात्र  रास्ता

 eo  झीबी०  एत०  गाशविल  अपने  भाषण  के  आरम्भ  में  मैं  न्पायमति  सरकारिया
 एक  सुविचारित  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  बधाई  देना  चाहूंगा  ।  मैं  एक  महत्वपूर्ण  बिचय  पर  एक

 ष्ट्रोय  चर्चा  का  प्रस्ताव  रखने  के  लिए  सरकार  को  भी  बधाई  देना  चाहूंगा  |  मैं  सरकार  को  यह  उल्तेख
 करने  के  लिए  भी  बधाई  देना  चाहूंगा  कि  जहां  तक  मेरे  दल  का  सम्यस्ध  इस  विषय  के  बारे  में  कोई
 दलगत  बातें  नहीं  हैं  प्रत्येक  व्यक्ति  स्वतन्त्र  रूप  से  निडर  होकर  अपने  विचारों  को  व्यक्त  कर  सकता
 कपोंकि  भह  एक  ऐसा  विषय  है  जो  दलगत  बातों  से  ऊपर

 वन

 मैं  यह  नहीं  जानता  कि  मुझे  कितना  समय  दिया  गया  है  (***

 थी  ई०  धग्ण्पू  रेड्डी  :  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  आपने  यह  उल्लेश्व  किया  है  कि  हस  बारे
 में  आपकी  कोई  दलगत  बातें  नहीं  हैं  ।  मैं  हमेशा  यही  समझ्नता  रहा  था  कि  आप  ए०आई०सो०सी  बारे  के
 ज्ञापन  से  बंधें  हुए  हैं:**

 श्रो  वो०एन०  गाइधिल  :  हम'री  कोई  दलगत  बातें  नहीं  हैं  ।  अन्य  दलों  के  विपरीत  हम
 तांत्रिक  ढंग  से  कार्य  करते  )

 मैं  चार  पहलुओं  के  बारे  में  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।  पहला  पहलू  केम्द्र-राज्य  सम्बन्धों  की  ऐति
 हासिक  और  संवेधानिक  पृष्ठभूमि  दूसरा  पहलू  यह  है  कि  अन्य  देशों  का  अनुभव  क्‍या  है  और  क्‍या

 हम  उनके  अनुभव  से  कुछ  सीख  सकते  तीसरा  यह  है  कि  गत  40  वर्षों  से  हमारे  देश  में  क्या  हो  रहा
 हैऔर  चौथा  पहल  यह  है  कि  इस  बारे  में  आगे  क्‍या  संभावनायें  हैं*ਂ  )

 १९
 भयो  सोमनाथ  चटर्जो  :  मुप्ते  कल  अवसर  )

 ।  भी  बो०  एन०  गाडविल  :  आपके  भाषण  के  विपरोत  मैं  प्रत्येक  मुद्दे  पर  संक्षेप  में  अपनी  बात

 कहुगा  ।

 +'  ऐतिहासिक  पृष्ठभूमि  यह  है  कि  जब  संविधान-निर्माताओं  ने  केन्द्र  राज्य  सम्बन्ध  के
 बारे  में  विजार  किया  था  तो  देश  में  एक  विचित्र  और  असामान्य  स्थिति  थी  और  इसलिए  केरद्र.राज्य

 पों  के  बारे  में  संवंधानिक  ढांचे  का  अध्ययन  उस  पृष्ठभूमि  के  सन्दर्भ  में  किया  जाना  उस
 समय  देश  के  विभाजन  के  बारे  में  बातचीत  की  जा  रही  थी  उस  समय  ऐसा  आभास  होता  था  हि  देश  में

 कुछ  ऐसी  शक्तियां  विद्यमान  हैं  जो  देश  को  विखण्डित  कर  सकती  हैं  और  इसलिए  सारा  जोर  इस  बात
 पर  लगाया  गया  कि  देश  की  एकता  और  बख्ण्डता  को  झंसे  सुरक्षित  रखा  यदि  आप  उन

 की  जांच  करें  तो  उदाहरणतया  आपको  यह  पता  लगगा  कि  सरदार  पटेल  ते  यह  कहा

 की  प्रभसत्ता  की  मूल  अवधारणा  पर  आधारित  भारतीय  लोगों  का  एक
 विक  संध

 श्री  के  एम०  मुंशी  ने  यहां  तक  कहा

 कोई  प्राम्तीय  स्वायत्ता  नहीं  प्रांत  अपने  आप  में  क  प्ररिस॒ंध  नहीं  इस  आरे

 में  कोई  निश्चित  शब्द  नह  स्वायत्ता
 ह

 कैजिनेट  मिशने  प्लान  इसकी  पृष्ठभूमि  में  थी और  पावस्स  कमेटीਂ  ने  एक

 जोर  केन्द्र  का  सुझाव  विया  जब  कैबिनेट  मिणन  योजना  का  प्रभाव  समाप्त  हो  गया  तो  संविश्ञाम
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 शा आन

 सभा  का  वियार  बदल  गया  ओर  जंसाकि  मैंने  कहा  है  एक  मजबूत  केन्द्रीय  सरकार  पर  सम्पूर्थ  बल  विया
 गया  ताकि  भारत  की  एकता  और  अखंडता  को  सुरक्षित  रखा  जा  जेसाकि  एक  लेखक  ने  कहा
 यूनियन  पावस  कमेटीਂ  की  रिपोर्ट  को  ग्रन्थालय  के  कूड़ेदाम  में  डाल  दिया  गया  और  एक  पूणंत:बई
 अवधारणा  सामने  जाई  ।  एक  अवधारणा  का  उल्लेख  Bo  अम्बेडकर  द्वारा  किया  केना  और

 के  बीच  सम्बन्ध  के  बारे  में  वे  कहते  हैं  :

 में  केन्द्र  और  राज्य  के  रूप  में  दोहरी  व्यवस्था  की  गई  है  और  जिसमें
 से  प्रत्येक  को  सं  विधान  द्वारा  प्रदत्त  शक्तियों  के  अनुसार  स्वतंत्र  रूप  से  अपनी-अपनी  शक्तियों
 का  उपयोग  करना  पड़ता  संध  एक  ऐसा  आफ  स्टेट्सਂ  नहीं  ह ैजिसका  सम्बन्ध  शिथिल

 हो  तथा  न  ही  कोई  राज्य  केन्द्र  क ेअधीन  सघ  और  राज्य  दोनों  को  स्थापना  संविधान  द्वारा
 की  गई  है  तथा  दोनों  को  ही  अपनी-अपनी  शक्तियां  संविधान  से  प्राप्त  एक  दूसरे  के  अधीन
 नहीं  एक  दूसरे  की  शक्तियों  के  आपस  में  समन्वय  रहता

 यह  मूल  अवधारणा  थी  ।  परन्तु  बाद  में  उन्होंने  स्वयं  यह  चेतावनी  दी  की  हमें  संघीय  ढांचे  से

 बचना  चाहिए  और  वे  इस  निणंय  पर  भी  पहुंचे  कि  हमें  उन  परिस्थितियों  में  एक  मजबूत  केन्द्र  को
 आवश्यकता  है  ।  अतः  सम्पूर्ण  संविधान  भें  राज्यों  के  कुछ  अधिकारों  सहित  एक  मजबूत  केम्द्र  की
 व्यवस्था  की  गई

 बहुत  से  लोगों  का  यह  विचार  है  कि  एक  मजबूत  केन्द्र  हमारे  देश  के  लिए  आवश्यक  है  ।  मे
 याद  है  कि  उस  समय  के  एक  महा  नेता  जोकि  संविधान  सभा  के  सदस्य  थे  अपनी  एक  टिप्पणी
 भेजी  थी  कि  अनुच्छेद  188  के  मूल  प्रारूप  अनुल्छेद  को  एक  अन्य  सशक्त  अनुच्छेद  द्वारा  विस्थापित
 किया  जाना  जिसे  उन्होंने  प्रस्तावित  किया  उनका  सुझ्षाव  दिया  गया  अनुण्छेद  इस
 प्रकार  है  :

 गणतन्त्र  क ेकिसी  भी  भाग  में  जनता  की  सुरक्षा  ओर  व्यवस्था  अत्यधिक  खराब  हो
 तथा  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  उस  व्यवस्था  को  कायम  रखने  में  असफल  रहती  तो  संभ  के

 राष्ट्रपति  जन  सुरक्षा  भौर  व्यवस्था  कायम  करने  के  लिए  सशस्त्र  सेनाओ्रों  की  सहायता  ले
 सकते  हैं  ।''

 उनका  एक  अन्य  सुझाव  भी  इतना  ही  महत्वपूर्ण  था  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  संघ  का
 कारों  अधिकारों  संविधान  के  भाषण  की  स्वतन्त्रता  संगठन  बनाने  को  स्वतन्त्रता  और  संधीय  कानूत
 द्वारा  निर्धारित  सीमा  तथा  ढंग  से  एकत्रित  होने  की  स्वतन्त्रता  से  सम्बन्धित  उपबन्धों  को  स्थगित  भी
 कर  सकता  यह  महान  नेता  और  देश  भक्त  कोन  था  ?  यह  नेता  श्री  जयप्रकाश  नारायण  थे  ।
 श्री  जयप्रकाश  न!रायण  ने  हो  इन  सशक्त  व्यवस्थाओं  का  सुझाव  दिया  था  क्योंकि  वे  एक  मजबूत  केला
 चाहते  थे  और  वे  देश  की  एकता  ओर  अखंडता  को  सुरक्षित  रखना  चाहते  यह  बिलकुल  उचित
 बात  है  कि  संविधान  निर्माताओं  की  इच्छाओं  के  अनुरूप  हमारे  यहां  एक  मजबूत  केन्द्रीय  सरकार  होनी

 .  चाहिए  क्योंकि  इस  देश  के  हजारों  वर्ष  फा  दुखद  इतिहास  यह  दर्शाता  है  कि  कमजोर  केन्द्रीय  सरकार
 विदेशी  दबाव  और  विदेशी  हस्तक्षेप  के  लिए  एक  बुलाया  है  ।  सरकारिया  आयोग  ने  इस  अवधारणा
 को  लगातार  ध्यान  में  रखा  अतः  इस  बात  की  खुशी  है  कि  सरकारिया  आगोग  ने  ऐसा  कोई

 सुझाव  नहीं  दिया  है  जिससे  केन्द्रीय  सरकार  कमणोर  हो  ।
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 दूसरा  पहलू  यह  है  कि  यदि  आप  आ्थिक  और  सामाजिक  परिवतंन  बाहते  हैं  तो  इसके  लिए
 केस्रीय  आयोजन  आवश्यक  है  !  परन्तु  जब  तक  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  दिशा-निर्देश  देने  के  लिए
 कतिपय  शक्तियां  नद्टों  होंगी  तब  तक  केन्द्रीय  आयोजन  नहीं  हो  सकता  ।  इस  बारे  में  अन्य  देशों  का
 अनुभव  क्या  रहा  है  क्योंकि  केन्द्र  द्वारा  वित्तीय  शक्तियां  हथियाने  आदि  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया

 मैं  एक  उत्कृष्ट  पुस्तक  जोकि  एक  प्रतिष्ठित  पुस्तक  बन  चुकी  से  धोढ़ा  सा  अंश  उद्धत  करना
 चाहूंगा  |  अपनी  पुस्तक  में  प्रो०  वेयरे  ने  उल्लेख  किया  है  :

 ह

 ओर  अमरीका  में  बहुत  से  व्यक्षि  ऐसा  सोचते  हैं  क  इस  भथारे  मे  पर्याप्त
 अभुकूसन  नहीं  हुआ  और  संविधाम  में  अब  भी  अप्रचलित  शक्ति-विभाजन  का  उल्लेख

 2.80  नम०  प्‌ृ०

 चार  अथवा  पांच  प्रकार  को  संघीय  सरकारों  का  अध्ययन  करने  के  बाद  वे  पुनः  लिखते  हैं  :

 चारों  संघों  में  केन्द्रीय  सरकारें  अधिक  शक्तिक्षाली  बन  गई  हैं---इसका  अभिश्राय
 सभी  मामलों  में  यह  नहीं  है  कि  केन्द्रीय  सरकारों  ने  संबिधान  लागू  होने  क  समय  उन्हें  मूलतः
 प्रदान  की  गई  शक्तियों  के  अलावा  नये  क्षेत्राधिकार  प्राप्त  कर  लिये  हैं  ।”

 यह  हुआ  है  कि  उन्होंने  अपनी  उन  शक्षितयों  का  अधिक  प्रभावशाली  ढंग  से  इस्तेमाल  करना
 आरम्भ  कर  दिया  जो  उन्हें  मूलतः  प्रदत्त  को  गई  मेरे  विचार  से  भारत  में  भी  यही  स्थिति
 उत्पम्न  हुई  है  ।  इस  बारे  में  कोई  अतिक्रमण  नहीं  किया  गया  है  ।  हुआ  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने
 संपिध्ाम  के  अन्तर्गत  प्रदत्त  अपनी  शक्तियों  को  अधिक  कारगर  और  प्रभावशाली  ढंग  से  इस्तेमाल  करना
 आरम्भ  कर  दिया  है  ।

 महोदय  वित्तीय  क्षेत्र  में  अन्य  देशों  में  ऐसा  घटित  हुआ  है  कि  इन  सभी  देशों  में  केन्द्रीय
 तरकारें  वित्तीय  क्षेत्र  में  अपने  अधिपत्य  के  लिए  संविधान  में  दिये  गये  मूल  वित्तीय  उपबन्धों  की  आभारी

 हैं  बात  स्पष्ट  है  कि  वित्तीय  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  सरकारों  ने  राज्य  सरकारों  की  कीमत  पर  लगातार
 अपनी  शक्तियों  में  वृद्धि  की  है  और  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  शक्तियों  में  यह  वृद्धि  और  उनकी  वर्तमान

 प्रमुक्ष  स्थिति  उन्हें  अपने  संविधान  के  अन्तर्गत  दी  गई  शक्तियों  का  उपयोग  करने  से  प्राप्त  हुई
 है  ।  यहां  भी  ठीक  ऐसी  ही  स्थिति  उत्पन्न  हो  रही  है  ।

 फिर  यहां  जो  कुछ  घटित  हुआ  है  वसा  ही  वहां  पर  भी  घटित  हुआ  है--केन्द्रीय  सरकार  की

 भर  से  भारी  मात्रा  में  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।  प्रान्त  और  राज्य  अपने  कार्यों  हेतु  अनुदानों  और

 राजब्रह्ययता  को  मांग  करते  समय  अपने  अधिकार  क्षेत्र  छोड़ने  को  तंयार  नहीं  अधिकार  क्षेत्र  के

 अनेक  हाथों  में  होने  में  संघीय  सरकार  के  लक्षणों  को  वित्तीय  एकीक रण
 के  कुछ  उपायों  के  साथ

 जोड़ना  पड़ेगा  ।  सर्वेक्षण  क ेबाद  उनका  निष्कर्ष  यह  है  :  सम्मिश्रण  वित्त  ओर  क्षेत्राधिकार  में

 पूष  स्वतंत्रता  की बजाय  अधिक  कारगर  और  बेहतर  सरकार  देने  में  समर्थ  हो  सकता  है
 ।”

 फिर  जो

 यहां  घटित  हुआ  वहां  भी  हुआ  है  --  राज्यों  ने
 विरोध  किया  है  ।  उन  देशों  में  यह  हुआ  है  :  क्षेत्रीय

 सरकारों  की  स्वाग्रही  होने  और  उनके  आत्म-चेतन  में  महत्व  की  भावना  में  अत्यधिक  वृद्धि  हुई  यह
 सामान्य  सरकारों  के  महत्व  में  वृद्धि  क ेसाथ  हुआ  है  और  इत  इसके  द्वारा  बल  ही  मिला  है  ।”

 अगला  मुद्दा  और  अधिक  महत्वपूर्ण  है  :  उन्हें  महभ्ूस  हुआ  कि  उनकी  स्थिति  खतरे  में  वे  सामान्य

 पतरकारों  अर्थात  संघीय  सरकार  के  ऊपर  अधिक  निर्भर  हो  गये  इस  प्रकार  यह  भावना  इस  देश  में

 असामान्य  नहीं  हैं  ऐसा  सभी  संघीय  देशों  में  हुआ  है  ।  अब  इन  देशों  का  अनुभव  बताता  है  कि  यदि  आप

 देश को  किसी  विशेष  दिशा  में  ले  जाना  चाहते  हूँ  तो  केन्द्र  सरकार  में  पहले  से  निहित  वित्तीय  शक्तियों
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 बो०  एन०  माहमिल  ]

 का  उपयोग  करने  की  जरूरत  हमारे  देश  में  क्या  हुआ  है  ?  मेरे  मित्र  चाहते  है  कि  मैं  अधिक  समय
 न  इसलिए  मैं  अधिक  समय  नहीं  लूंगा'**  )  me .  हे

 भो  सोमनाथ  चटजजों  :  जब  आपने  भाषण  शुरू  किया  था  तब  मैं  सोच  रहा  था  कि  भाप  पां
 घंटे  लेंगे  ।

 श्री  बी०  एन०  गाडविल  :  आप  जानते  हैं  कि  अदालत  में  भी  मैंते  कभी  भी  पांच  घंटे  नहीं  लिये  ।
 अन्य  संधीय  देशों  में  यह  हुआ  है  कि  आधुनिक  -  राज्य  के  पेचीवदा  होने  से  तबदीली
 योजना  तथा  अन्य  बदलाव  लाने  को  इच्छा  आवश्यक  हो  गई  है  जिसके  फलस्वरूप  कुछ  केन्द्रीय  किश
 और  मार्गदर्शन  आवश्यक  हो  जाते  केन्द्र  की  राज्य  सरकारों  की  शक्तियां  ले  लेने  की  मंशा  नहीं  होती
 है  लकिन  हन  मुद्दों  की  अनिवायंता  के  कारण  केन्द्र  सरकार  को  अपनी  शक्तियां  अधिक  कुशलता  और
 प्रभावी  रूप  से  इस्तेमाल  करने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़ता  दुर्भाग्य  से  इसका  परिणाम  यहू  हुआ  है
 कि  कुछ  राज्य  महसूस  करते  हैं  कि उनकी  शक्तियों  का  अतिक्रमण  किया  जा  रहा  है  ।  भारत  में  पिछले
 चार  वर्षों  में  क्या  हुआ  है  ?  मैं  तो  कहता  हूं  कि  कांग्रेस  की  सरकारों  ओर  अन्य  सरकारो  में  कोई  अन्तर

 नही ंहै  ।  तीन  बातें  हुई  एक  तो  यह  है  कि  अब  यह  फैशन  हो  गया  है  कि  हर॑  कार्य  के  लिए  केन्द्र
 सरकार  पर  दोष  लगाया  मैं  नहों  जानता  कि  इतिहास  हमार  लिए  वरदान  है  या  अभिशाप  है
 क्योंकि  मैंने  देखा  है  कि  अनेक  बार  राज्यों  में  सभी  पार्टियों  के  वरिष्ठ  नेता  ऐतिहासिक  तुलना  करते  हैं
 और  एक  ऐतिहासिक  नाटक  में  नायक  की  तरह  कहते  दिल्‍ली  के  सम्मुख  नहीं
 जैसे  कि  दिल्‍ली  पर  किसी  विदेशी  शक्ति  का  शासन  है  ।  अब  दुर्भाग्य  स ेऔर  अनावश्यक  इस  प्रकार
 की  भावना  पनप  रही  है  ज॑छे  कि  उनपर  कोई  बाहरो  शक्तियां  आधिपत्य  जमा  रही  हैं  ।  इत्ष  प्रकार  कुछ
 राज्यों  में  तो  यह  हुआ  कि  अयोग्यता  को  ढांपने  के  लिए  केन्द्र  पर  दोष  मढ़  दिया  गया  मुझे  याद  है

 कि  एक  बार  पूृव॑  वित्त  मंत्री  ने  कुछ  राज्यों  के  आंकड़े  दिये  थे  कि  जो  आवंटित  किया  गया  था  उसका
 उपयोग  नहीं  हुआ  :  फिर  भी  वे  ज्यादा  से  ज्यादा  मांग  करते  रहते  महोदय  भाप  जॉन  और  मैरी  को
 फहानी  जानते  जॉन  ने  मेरी  से  तुम  मेरी  नहीं  होती  तो  क्‍या  बनना  पसन्द  करती  ?  ”

 उसने  कहा--गुलाब  ।  उसने  पूछा  :  गुलाब  क्‍यों  ?  उसने  कहां  कि  यह  सुन्दरता  का  प्रतीक  है  ।  फिर
 उसने  उससे  तुम  जाँन  नहीं  हात  तो  क्या  बनना  पसन्द  करते  ?  उसने  कहा  :  अष्टभुज  उसने

 पूछा  :  अष्टभुज  क्यों  ?  तब  वह  मैं  अष्टभुज  होता  तो  मैं  अपनी  हजार  भुजाओं  से  तुम्हारा
 आलिगन  करता  |ਂ  मेरी  ने  कहा  :  तुम  कितने  बेवकूफ  जब  तुम  अपने  दो  हाथों  का  ही  उपयोग  नहीं
 कर  रहे  हो  तो  हजारहाथ  क्यों  चाहते  यही  आपके  राज्य  में  हो  रहा  जो  आवहित  होता  है
 उसका  पूरा  उपयोग  नहीं  होता  है  लेकिन  फिर  भी  वे  और  अधिक  की  मांग  करते  रहते  हैं  ।

 मुझे  याव  है  कि  अपने  सकल  के  दिनों  में  हम  अन्तःस्कूल  क्रिकेट  मंच  खेला  करते  थे
 और  जब  मंच  शुरू  होता  था  तो  लड़के  एक  बड़ा  पत्थर  रख  लेते  थे  और  जब  भी  उनका  बलल्‍लेवाज  आउट
 हो  जाता  या  तो  वे  पत्थर  को  चप्पलों  आदि  से  पीटते  थे  ।  वे  अफ्ने  बल्लेबाज  की  कमजोरी  को  नहीं
 स्वीकारते  ये  और  दोष  पत्थर  पर  यह  कहते  हुए  लगाया  जाता  था  कि  यह  पत्थर  अशुभ  था  और  इसलिए
 ऐसा  हुआ  ।  इस  प्रकार  मट्टोदय  ऐसा  ही  हमारें  कुछ  राज्य  के  साथ  हुआ  उनके  बल्लेबाज  कम  जोर
 वे  हसे  स्वीक.र  नहीं  लकिन  वे  केन्द्र  पर  आरोप  लगाते  रहेंगे  क्योंकि  आरोप  लगाना  ही  उनके
 लिए  उपयुक्त  इस  प्रव।र  व्यवहार  में  भारत  में  यह  होता  है  कि  कुछ  राज्यों  की  अयोग्यता  को  ढकने
 के  लिए  केन्द्र  को  दोषी  ठहराते  रहो  |  हमने  हर  तरह  के  संघवाद  को  विकसित  किया  मैंने  सहकारी
 संघबाद  तथा  अन्य  संधवाद  देखे  भारद  में  हमारे  यहां  सोदेबाजी  का  संघवर।द  हर  राज्य  केन्द्र  से
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 सोदा  करना  चाहता  है  ताकि  वह  लोगों  को  कहे  कि  यह  आपके  लिए  एक  लोकतांभिक
 देश  भें  वे  चुनावों  में

 ऐसा
 कर  सकते  हैं  ।  लेकिन

 जब  हम  र  ष्ट्रीय  ह्व्ति
 की  सोधें  तो  हमें  आश्चयं  होता  है

 क्या  यह  उचित  तरीका  इस  प्रकार  अन्य  देशों  और  स्वयं  हमारे  देश  का  अनुभव  एक  विशिष्ट
 कोर्यशली  दर्शाता  जहां  तक  प्रतिवेदन  का  संबंध  मैं  इसको  दो  या  तीन  सिफारिशों  से
 सहमत  नहीं

 महोदय  पहली  तो  यह  सिफारिश  कि  यदि  एक  राज्यपाल  हटाया  जाए  तो  उसे  अवसर  दिया
 उसे  कारण  बताया  लेकिन  मुझे  यह  स्वीकार्य  नहीं  यह  ध्रकार  का  कर्मचारी

 नहीं  है  ।  यहां  यह  नहीं  है  कि  उनके  लिए  अनुच्छेद  311  लागू  होगा  अर्थात  सरकारो  कमंत्रारियों  के
 सबंध  में  यदि  एक  सरकरो  कमंचा  -  हटाया  जाए  तो  उसे  अवसर  दिया  जाए  ओर  नेसगिक  न्याय  के
 नियमों  का  अनुसरण  किया  अन्तत:ः  राज्यपाल  का  पद  एक  उच्च  राजनंतिक  पद  वह  सरकार
 के  एक  करमं  चारी  नहीं  हैं  कि  आप  उन्हें  पह  कहते  हुए  नोटिस  दें  कि  आपको  बर्श्वास्त  कर  रहे
 इसक ेये  कारण  फिर  वह  उत्तर  द  |  ओर  फिर  सारे  मामले  पर  विचार  हो  ।  यह  पूर्ण तया
 गलत  इससे  राज्यपाल  के  पद  की  गरिमा  कम  हो  जाएगी  ।  ऐसे  राजनतिक  कारण  हो  सकते  हैं  जिनके

 कारण  यह  अनिवायं  हो  जाता  है  कि  वह  अब  पद  पर  न  मैं  पार्टी  के  बिचारों  के  बारे  में  नहीं  बल्कि

 राजनतिक  कारणों  का  उल्लेख  कर  रहा  और  यह  राष्ट्रपति  पर  छोड़  दिया  जाये  और  उन्हें  नोटिस

 देने  या  अवसर  देने  का  प्रश्न  ही  नहीं  होना

 2.09  पम्ै०  प०

 वक्‍कम  पुरुवोक्तमन  पोठासोम  हुए  ]

 ;  मुझे  खेद  है  कि  मैं  दूसरी  सिफारिश  अन्तःराज्योय  परिषद  के  मुद्दे  पर  भी  सहमत  नहीं
 अनेक  प्रयोग  किए  गए  उदाहरण  के  लिए  आप  देखेंगे  कि  अमरीका  में  बबन  रों  का  एक  बाधिक

 सम्मेलन  होता  आस्ट्रेलिया  में  प्रिमियर  सम्मेलन  होता  कनाडा  में  एक  ऋण  परिषद  विभिम्न

 पंस्थाओं  को  आजमाया  गया  नेकिन  ये  सभी  सफल  नहीं  रही  अमरीका  का  अनुभव  मह  है  कि

 गयनंरों  के  सम्मेलन  में  यह  होता  मैं  यह  एक  पुस्तक  से  उद्भधुत  कर  रहा  गवर्नरों  के  इन  सम्मेलनों

 की  विशेषता  यह  हैं  कि  गवनंरों  का  समय  अच्छा  बोतता  राज्य  उनका  हर  तरह  से  उनके  सत्कार  के

 लिए  उत्सुक  रहता  है  ।  कोई  सका  रात्मक  चर्चा  नहीं  होती  ओर  यह  एक  प्रकार  का  मजमा  होता  है  मौर
 फिर  सम्मेलन  समाप्त  हो  जाता  लेकिन  ऐसे  सम्मेलनों  में  अधिक  सफ़लता  यह  मिलती  है  कि

 विभिर  न  विभागों  के  प्रभारी  राज्य  तथा  केन्द्र  क ेएक  जगह  एकत्र  होकर  अपने-अपने  विषयों  पर

 चर्चा  का  प्रयास  करते  हैं  ताकि  राज्य  तथा  केन्द्र  के  हिंतों  को  सन्तुलित  करने  के  लिए  कोई  उपाय  ढूंढ़ा  जा

 सके  ।  उदाहरण  के  लिए  हमारे  यहां  क्षेत्रीय  राष्ट्रीय  विकास
 वित्त  आयोग  और  योजना

 आयोग  मैं  नहीं  समझता  कि  एक  ओर  मंच  बनाने  से  कोई
 साथंक

 का
 हल  वित्त

 भायोग
 एक  संवेधानिक  आयोग  हर  पांच  वर्ष  में  यह  विभिन्‍न  मुद्दों  पर  विचार  करता  वे  संसाधनों  के

 गाडगिल  फार्मूले  को  लागू  कर  सकते  है  ।

 एक  सानतनोय  सदस्य  :  क्‍या  यह  आप  ही

 क्री  बो०  एम०  गाडगिल  :  मैं  नहीं  बल्कि  योजना  आयोग  के  भूतपूर्व  उपाध्यक्ष  डा०  डी०

 आर»  गाशगिल  फार्मूला  आय  के  पिछड़ेपन  से
 सम्बन्धित

 विभिम्न

 राज्य  इसे  लागू  करते  हैं  ओर  कुछ  आवंटन  का  सुझाव  देते  यहां  मैं  एक  टिप्पणी  करना  चाहूंगा  ।

 थोजना  आयोग  विभिन्‍न  चरणों  से  गुजर  रहा  एक  बार  तो  यह  समामांतर  मंत्रिमभ्डल  बन  गया
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 घो०  एन०  गाइगिल  |

 फिर  मंत्रिमण्डल  से  भी  ऊरर  हो  गया  और  बाद  में  एक  सलाहकार  संस्था  बन  गया  और  एक  बार  तो

 इसकी  स्थिति  में  इतनी  इतनी  गिरावट  आई  कि  यह  एक  शंक्षिक  संस्था  बनकर  रह  गया  ।  अब  मैं  कहता
 हूँ  कि  अन्त:राज्य  संबंधों  में  योजना  आयोग  की  भूमिका  यह  है  कि  यह  एक
 नाओों  को  सम्पूर्ण  योजनाकार  और  जांचकर्ता  क्रा  कार्य  करे  ।  योजना  आयोग  का  यह  काय॑े  होना

 लेकिन  जैसा  मैंने  कहा  है  ऐतिहासिक  तौर  पर  इसकी  विभिन्‍न  भूमिकाएं  बदली  जो  देश  के  लिए
 अच्छा  नहीं  रहा  ।  केन्द्र-राज्य  संबंधों  क॑  बारे  में  उचित  भूमिका  यह  होनी  चाहिए  कि  यह  एक

 मल्यंकमकर्ता  और  मागंदशंक  का  का्य  इसलिए  मेरा  अनुरोध  यह  है  कि  जब  आपके

 पास  ऐसी  अनेक  संस्थाएं  हैं  तो एक  और  संस्था  खोलना  आवश्यक  है  चाहे  इसकी  ग्रध्यक्षता  प्रधान  मंत्री
 या  मख्य  मंत्री  ही  क्यों  न  भेरे  विचार  से  यह  सब  अप्रासंगिक  हो  जाता  है  क्योंकि  बेहतर  केन्द्र-राज्य
 संबंधों  के  लिए  ऐसे  किसी  आयोग  या  परिषद  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 भ्रन्‍्त  में  मैं  यह  कहकर  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  कि  हमें  किस  दिशा  में  आगे  बढ़ता
 यह  कहा  गया  है  कि  एक  संघ  वकीलों  की  एक्र  स्थायी  उत्पत्ति  नहीं  है  जो  कि  उनके

 द्वारा  ही  नियंत्रित  रहेगी  हालांकि  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  पर  एक  प्रकार  की  व्यापिक  मुहर  अ/वश्यक  इस
 प्रकार  एक  संघीय  व्यवस्था  तीन  अलग-अलग  घटकों  के  अच्छे  मिश्रण  से  नहीं  पहचानी  जाती  इसके
 लिए  तो  भौर  अधिक  वास्तबिक  प्रतीक  संगमरमर  का  एक  टुकड़ा  जब  आप  इसे  काटते  हैं  तो  क्या  पाते

 काटने  पर  पता  लगता  है  कि  विभिन्‍न  रंगों  और  खनिजों  का  अविभाज्य  मिश्रण  वहां  कोई  साफ
 समतल  वर्गीकरण  नहीं  शीर्ष  और  विकर्ण  रेखा  समतल  रेखा  को  छिपा  देती  हैं  और  कुछ  जगहों  पर  तो
 अप्रत्याशित  चक्कर  और  रंगों  का  अप्रत्यक्ष  रूप  से विलीन  होने  क ेकारण  यह्‌  कहना/कठिन  होता  है  कि  कहां
 एक  खत्म  होता  है  और  दूस  रा  इसलिए  इस  बारे  में  उचित  दृष्टिकोण  होना  चाहिए  |  यह  उचित  नहीं
 होगा  कि  आप  इस  सम्बन्ध  में  एक  निश्चित  रेखा  ओर  कहें  कि  यह  केन्द्र  और  राज्य  सम्बन्ध

 हम  सभी  एक  राष्ट्र  के  हैं  ओर  साथ  ही  काम  करते  मैं  अपने  आपको  बहुत  खुशतसीब  समझूंगा  जब  लोग
 इस  बात  से  आश्चयेंच्रकित  हों  कि  मेरे  विचार  और  दूसरे  के  विचार  उदाहरण  के  सोमनाथ  चटर्जी
 के  विचार  एक  अगर  हमें  ऐसी  स्थिति  प्राप्त  होती  है  तभी  हम  सच्ची  एकता  और  अखंडता  प्राप्त
 कर  सकते  यह  बिल्कुल  जरूरी  नहीं  है  कि  इसके  लिए  किसी  प्रकार  का  सामना  पड़े  या  किसी
 प्रकार  की  शत्रुता  करनी  पड़े  जिससे  कि  मैं  और  आप  अलग-अलग  सिद्ध  मैं  सोचता  हैं  कि  इस  तरह
 के  विचार  को  खत्म  करना  चाहिए  ।

 अन्त  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  केन्द्र  और  राज्य  का  सम्बन्ध  भविष्य  में  कसा  होना  तो
 यह  सभी  राजनीतिक  दलों  के  नेताओं  के  ऊपर  निर्भर  करता  चाहे  वे  केन्द्र  के  हों  या  फिर  राज्य
 के  ओर  अगर  हम  मिल-जुलकर  काम  करते  हैं  तो  हम  सच्ची  एकता  और  अखंडता  प्राप्त  कर  सकते
 से  कि  कानून  द्वारा  या  फिर  संवंधानिक  उपबन्धों  अगर  हमारे  बीच  एकत्व  की  भावना  तो  ही
 हम  केनआ-राज्य  के  सम्बन्धों  को  अच्छा  कर  सकते  यह  पूर्णतया  न  तो  संवेधानिक  उपबन्ध  का  भाग  है
 न  ही  इसे  कानून  के  द्वारा  ही  लागू  किया  जा  सकता  आधिरकार  लोग  ही  हैं  जो  इस  व्यवस्था  को
 कायम  रख  सकते  उनका  दृष्टिकोण  तथा  केन्द्र  ओर  राज्य  के  सम्बन्धों  के  बारे  में  उनके  विचारों पर
 ही  केन्द्र

 और  राज्य  सम्बन्धों  की  सफलता  निर्भर  करतो  है  ।

 इस  सम्बन्ध  के  बारे  में  मैं  ज्यादा  से  ज्यादा  उदाहरण  श्रस्तुत  कर  सकता  हूं  जिसे  मैं  उपथुक्त
 झता  हूं  :

 अभि  केन्‍्द्री  आक७ और  अभिकेन्त्री  अल  का  संतुलन  बनाए  रखा  न
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 राज्य  अर्न्ताः  उड़ हे
 टी  ये

 केन्द्र  सरज  में त्तो
 सुथी

 जय  रेक्ष  में  उड़े  और  न  ही  केन्द्र  सरकार  का  सूरज  उसे  अपती  क्षपटों  में  ले
 सके  ।

 आने  वाले  समय  में  केन्द्र  और  राज्य  के  सम्बन्ध  का  यही  चित्रण  और  कह्पना  होनी
 समापति  महोदय  ;  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  आप  कितना  वक्‍त  लेंगे  ?
 को  सोमनाथ  चटर्जो  ;:  50  मिनट  ।

 समापति  महोदय  :  आपके  दल  को  केवल  12  मिनट  का  समय  मिला

 भी  सोमनाथ  सभी  लोग  ज्यादा  समय  ले  रहे  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण
 अवश्य है  ।

 सभापति  मैं  अनुभव  करता  हूं  कि  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  केबल  सैद्धांतिक

 पहलू  पा  हठधघमिता  से  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  जब  आयोग  का  गठन  तब  हमें  स्वतंत्रता
 प्राप्ति  से  अब  तक  करीब  30-35  सालों  से  केन्द्र  और  राज्य  के  सम्बन्ध  का  अनुभष  प्राप्त  हो  चुका

 ऐसा  नहीं  है  हि  हम  पहली  बार  संविधान  का  प्रारूप  तंयार  कर  रहे  हैं  कि  केगत्र  मजबूत  होता

 भ्राहिए  या  राज्य  मजबूत  हो  ।

 क्रेन्द्र  और  राज्य  के  सम्बन्धों  की  कार्य  प्रणाली  का  अनृभव  इस  वर्षों  में  हमारे  सामने

 कर  विकुले  दो  दशक  जो  कि  मतभेद  स्‍प्रौर  मनमुटाव  से  भरपूर  इस  बात  को  कोई  नकाश  नहीं
 सकता  कि  देश  का  विकास  असामान्य  रूप  से  हुआ  असमानता  न  केवल  लोगों  के  बीच  ही  रही
 बल्कि  राज्य  और  राज्यों  के  एक  क्षेत्र  से  दूसरे  क्षेत्र  के बीच  भी  रही  हैं  जिसका  देश  में  केन्द्र  और

 राज्य  के  संबंधों  से  कोई  तकंसंगत  विश्लेषण  नहीं  किया  जा  सकता

 हमारे  संविधान  निर्माताओं  ने  देश  के  लिए  संघीय  स्वरूप  की  कल्पना  की  है  जिसका  मतलब  है
 कि  के-द्र  और  राज्यों  के  वीच  शक्ति  और  उत्तरदायित्व  का  बंटवारा  करना  ।  लेकिन  इस  बात

 को  मकारा  नहीं  जा  सकेता  और  मैं  आश्वस्त  हूँ  तथा  आप  भी  मुझसे  सहमत  होंगे  कि  हमारे  संविधान

 के  अन्तर्गत  ज्यादातर  विकास  कार्य  राज्य  सरकारों  के  द्वारा  किया  जाता  लोग  राज्य  सरकारों  से

 ही  अपनी  शिकायतें  दूर  करने  तथा  अपने  उचित  हितों  की  अपेक्षा  करते  लेकिन

 लवाल  यह  है  कि  क्‍या  राज्य  सरकारें  अपने  उत्तरदायित्व  को  ठीक  से  निभाने  के  लिए  पूर्ण  रपेण  आथिक

 और  संवेधानिक  तथा  कानूनी  शक्तियों  से  सम्पन्म  टैं  जिससे  कि  वह  अपने  उत्त  रवायिश्व  और  लोगों  की

 इच्छाओं  और  आकांक्षाओं  को,पूरा  कर  सकें  ?  हमें  इस  पर  अपने  अनुभवों  से  विचार  करता  सच

 तो  यह  है  कि  स्वर्थीय  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  आयोग  की  महत्ता  को  समझकर  ही  इसको

 गठित  किया  था  क्योंकि  देश  के  ज्यादातर  उद्देश्यों  की  पूर्ति  न  होकर  वहां  अपूर्णता  भर  हीनता

 ड्यप्त  थी  ।

 हम  अपने  इस  संकल्प  से  कभी  पीछे  नहीं  हटेंगे  कि  हमारा  राष्ट्र  एक  हो  तथा  मजबूत
 3  कि  हम  अपने  एक  राष्ट्र  की  महत्ता  को  तथ्य  अपनी  शक्ति  को  केसे  प्राप्त लेकिन  प्रश्न  यह  टे  े  हे  है

 के है  जिसके  बारे  में  हम  चर्चा  कर  रहे  केन्द्र  और  राज्य  के  सम्बन्धों  के  पुत रावलोकन यही  वह  चीज  वि  का  नि
 और  पुनसंरचना

 क  रने  की  कोई  मांग  ही  नहीं  भगर  लोग  या  राज्य  सरकारें  जिसमें  कांग्रेस  की

 सरकारें  भी  शामिल  यह  अनुभव  कर  ते  कि  यधास्थिति  से  उन्हें  अपने  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  में
 दी  दिशा  में  आगे  बढ़  रहा  व्याप्त

 असामान्य सहायता  मिली  है  और  देश  स  |
 धाएं  और  असामान्य  बर्ताव  ने  लोगों  को  केन्द्र  और  राज्य  सम्बन्धों  का  धुनरावलोकन  ओर  पृनंसंरचना

 के  लिए  बाध्य  किया  ।
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 सोमनाथ  चट्ों  ]

 सरकारिया  आयोग  को  स्थिति  का  पुनविलोकन  करने  और  इस  व्यवस्था  के  पुन॑स्रचना  के
 लिए  सुझाव  देने  का  अवसर  प्राप्त  हुआ  ।

 हम  ऐसा  विश्वास  करते  हैं  कि  राष्ट्र  की
 शक्ति  के  लिये  राज्यों

 का विकास  और  मजबूत  होना
 आवश्यक  है  जो  कि  एक  मजबूत  केन्द्र  और  इसके  फलस्वरूप  एक  मजबूत  राष्ट्र  बनाने  में  सहयोगी
 होता  है  और  जिसकी  हम  कल्पना  भी  करते

 चिता

 अगर  आप  इस  रिपोर्ट  को  तो  आप  पाएंगे  कि  सरकारिया  आयोग  ने  उन  अनेक  विभूतियों
 का  वर्णन  किया  है  जो  कि  हमारे  राजनंतिक  जीवन  में  समा  गई  हैं  ।  केन्द्र  और  राज्य  सम्बन्धों  के  बहुत
 से  मामले  इस  समय  विज्ञमान  कई  प्रथाओं  को  इसने  सही  रूप  में  आलोचना  की  राज्य  सरकारों
 तथा  राजनेतिक  दलों  द्वारा  उठाई  गई  अनेक  आपत्तियों  का  हसने  जिक्र  किया  है  तथा  कई  आपत्तियों
 को  उचित  ठहराया  है  हुर्भाग्यवश  इस  संबंध  में  यथापुर्व  स्थिति  जिसे  इसने  स्वीकार  किया
 है  के  सामने  आत्मसमपंण  कर

 वास्तविकता  यह  है  कि  अगर  कोई  रिपोर्ट  और  इस  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  पढ़ता  है  तो
 ऐसा  लगता  है  कि  आयोग  ने  यथास्थिति  को  ही  न्यायसंगत  ठहराया  है  और  इसमें  किसी  प्रकार  का
 संवेधानिक  बदलाव  की  आवश्यकता  न  समझते  हुए  इसे  समाप्त  कर  दिया  यह  एक  विधिक्ष  और
 अनुचित  बात  है  कि  आयोग  यह  विश्वास  करता  है  कि  भविष्य  में  केन्द्र  रचित  व्यवहार  करेगा  और
 सब  ठीक  हो  जाएगा  ।  हम  इन  बातों  को  उन  पर  छोड़कर  कुछ  कमियों  का  उल्लेख  कर
 सकते  हैं  ।

 यह  खेंदजनक  है  कि  सरकारिया  आयोग  ने  इतिहास  से  कोई  लाभ  नहीं  इसमे
 स्थिति  का  पुनविलोकन  तो  किया  पर  इस  पुनविलोकन  से  कोई  लाभ  नहीं  प्राप्त  कर  पाया  |  आयोग  के
 पास  अपने  जाँच  से  एक  बड़ा  सुअवसर  था  जिसके  द्वारा  इसे  पता  लगी  खामियों  को  दूर
 जेसा  कि  मैंने  पहले  कहा  है  कि  आयोग  ने  केयल  मंगल  कामना  और  सुश्थद  भविष्य  की  कल्पना  की  है
 न  कि  इसके  तकंसंगत  सुझावों  को  अपनाने  और  विसंग्रतियो  को  दूर  करने  की  बात  की  इस
 हम  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  को  एक  निराशाजनक  रिपोर्ट  कह  सकते  आयोग  के  प्रतिवेदन
 की  मूल  भ्र/न्ति  है इसकी  कल्पना  कि  माञ्न  केन्द्र  को सशक्त  बनाकर  राष्ट्र  को  सुवृढ़  बनाया  जा  सकता

 श्री  गाडगिल  ने  अभी-अभी  कहा  है  कि  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  राज्य  शक्तिशाली  यह  एक
 बुनियादी  प्रान्ति  इस  बात  की  अथहेलना  की  गई  है  कि  स्वतंत्रता  के  पश्चात  40  वर्षों  में  केला
 द्वारा  शक्ति  एवं  बल  की  अधिक  अभिवृद्धि  से  देश  क॑  सम्पूर्ण  समान  विकास  में  कोई  मदद  नहीं  मिली  है  ।
 इससे  राष्ट्रीय  एकता  को  खतरा  पैदा  हुआ  इससे  हमारी  राजनीति  के  निविध्न  कार्यकेलाप  को
 नुकसान  हुआ  ब्रिटिश  साम्राज्यवादी  जिन्होंने  हमारे  यहां  सदियों  तक  राज  किया

 उन्होंने  अपनी  एकछलत्रता  स्थापित  करने  के  लिए  साम्राज्यवादी  इरादे  के  लिए  ऐसा  क्रिया  और  इस  देश
 में  जब  कभी  भी  उन्होंने  प्र।न्‍्त  बनाकर  संघीय  ढांचे  को  लाने  की  सोची  और  वहां  पर  चुनावी  प्रणाणी
 प्रदान  करने  की  कोशिश  की  तब  उन्होंने  क्या  किया  |  उन्होंने  भारत  सरकार  अधिनियम  1935
 उसका  उद्देश्य  था  सुदृढ़  केन्द्रीय  प्रशासन  जिसके  अन्तगंत  केन्द्र  को  बहुत  से  अधिकार  प्राप्त  थे  तथा
 प्रान्तों  के  अधिकार  बहुत  सीमित  कर  दिये  गये  थे  यह  मेरे  शब्द  नहीं  हैं  यह  तो  कांग्रेस  पार्टी  संकल्पों  में

 कहा  गया  था  ।  जब  श्री  गाडगिल  बोल  रहे  थे  बह  ऐसे  बोल  रहे  थे  जंसे  कि  यह  वर्ष  1947  था  न  कि
 1989  ।  हमारे  संविधान  निर्माताओं  ने  भी  कहा  है  कि  यदि  केन्द्र  सुदृढ़  नहीं  हुआ  तो  बहुत  ही  ज्यादा
 अध्यवस्था  होभी  ।  अन्यथा  हमारे  देश  में  हुए  बंटवारे  एवं  विध्वंस  के  पश्चात  देश  के

 टुकड़े-दूकड़े  ह्दो
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 परन्तु  यही  रवैया  1985,  1986  तथा  1987  में  सरकारिया  आयोग  द्वारा  अपनाया  कया  कि
 अव्यवस्था  की  स्थिति  होगी  ।  क्‍यों  ?  ऐसा  इसलिए  है  यदि  हम  देखें  कि  यदि  1947  में  मजबत
 केन्द्र  नहीं  होता  तो  स्थिति  क्या  जैसा  कि  मैंने  कहा  इसकी  सिफारिशें  करते  हुए  ऐतिहालिक
 प्रक्रिया  एवं  पिछले  40  वर्षों  के  अनुभव  को  दृष्टिगत  नहीं  रखा  गया  मैं  यहां  उपस्थित  माननीय
 सदस्यों  एवं  देश  से  पूछता  हूं  क्या  सुध्यवस्थित  के'द्र  में  शक्ति  का  पिछले  चालीस  वर्षों  स ेअधिक
 विकेन्द्रीक  रण  करने  से  देश  के  विभिन्न  प्रदेशों  में  जन  समुदाय  में  असंतोष  व्याप्त  नहीं  हुआ  क्‍या  इससे
 देश  में  विखंडता  की  प्रवृत्तियों  अथवा  बलों  को  मदद  नहीं  मिल्न  रही  कया  इससे  राष्ट्रीय  एकता  को
 बल  मिला  है  ?  कया  इससे  देश  को  पूर्णतम  सशक्त  बनने  मे  मदद  मिली  है  ?

 श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  ने  इस  देश  के  विकास  की  महान  घारणा  न  सिर्फ  महान  बारणा

 अपितु  महान  अथात्‌  विविधता  में  एकता  का  उल्लेख  किया  यह  अभी  भी  विद्यमान

 भूत  एकता  विविधता  में  है  परन्तु  विविधता  में  एकता  को  यह  धारणा  हमारे  स्वतंत्रता  संघर्ष  के  दौरान

 कांग्रेस  पार्टो  के  विभिन्‍न  सम्मेलनो  में  पारित  संकल्पों  में  अपताई  गई  थी  ।  संकल्प  संधीय  राष्ट्र
 के  रूप  में  स्वतंत्रता  पश्चात  के  भारत  के  विकास  को  बताते  समय-समय  पर  इसको  दोहराया  गया

 फोई  भी  इससे  इन्कार  नहीं  करेगा--जेंसाकि  उन  संकलपों  में  गया  था  कि  विदेश

 करेन्सी  आदि  आवश्यक  विषय  वे.न्द्र  क ेसाथ  निहित  हाने  चाहियें  तथा  राज्यों  को  इस  तरह  के

 अधिकार  केन्द्र  को  देने  चाहिये  ।  इसमें  संदेह  नहीं  है  ।  लेकिन  अवश्लिष्ट  शक्ति  राज्यों  के  पास  ही  रहेयी
 जैसाकि  श्री  अय्यपू  रेड्डी  ने  ठीक  ही  कहा  है  ओर  कांग्रेस  पार्टी  के  1946  के  चुताव  घोषणा  पत्र  में  इस

 बात  पर  ही  बल  दिया  उन्होंने  इस  तथ्य  पर  जोर  दिया  है  कि  समूचे  देश  के  उचित  विकास  के  लिए
 राज्यों  को  बाकी  के  अधिकार  दिए  लेकित  ये  अनुभव  या  ये  संकल्प  ***

 )

 1...  स्तमापति  महोदय  :  दो  मिनट  का  समय  और

 श्री  प्रनिल  बसु  :  यह  कंसे  हो  सकता  है  ?

 भ्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  फिर  मुझे  नहीं  बोलना

 घमापति  महोदय  :  आपने  परद्रह  भिनट  के  लिये  कहा  था  ।

 क्रो  सोमनाथ  चटर्जों  :  मैंने  पचास  मिनट  के  लिये  कहा

 ".
 समापति  महोबय  :  आपकी  पार्टी  को  केवल  बारह  मिनट  का  समय  मिला

 कार्यमंत्रणा  समिति  ने  इसकी  सिफारिश  की  थी  ।  आपको  अधिक  समय  देने  के  लिये  कार्यमंत्रणा  समिति

 से  कहना  चाहिये  था  |

 )

 भो  प्रत्तिल  असु  :  यह  आपत्तिजनक  है  ।  )

 ह॒  क्रो  सोमनाथ  बट  :  लेकिन  कुछ  व्यक्ति  एक  घंटे  से  अधिक  समय  तक  बोले  हैं  ।

 शमापति  महोदय  :  उन्हें  अधिक  समय  मिला  है  और  आपको  केबल  दस  ध्िनट  मिले  इसमें

 मैं  क्या कर  सकता  हूं  ?

 )
 ओ

 सेंफुद्दोन  चौपरी  :  इनका  समय  बढ़ा  दोजिये  ।
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 समापत्ति  अगर  आप  चाहते  हो  तो  मैं  आपको  पांच  मिनट  दे  सकता  हूं  ।

 श्री  सेफुहीन  जबोधरो  :  फिर  हम  सदन  से  बाहर  जा  रहे

 2.32  म०प०

 सत्पश्चात्‌  भ्रो  संफुहोन  थी  सोधन:थ  चटर्जो  प्रोर  कुछ  प्रन्य  माननोय  सदस्य
 सभा  भवत  से  बाहर  चले  गये  !

 थी  एम०  बो०  एन०  सोध्‌  :  उन्हें  कुछ  समय  ओर  दे

 सभाषति  महोदय  :  मैंने  उन्हें  बताया  लेकिन  वे  बात  नहीं  करना
 चाहते  इसमें

 मैं  क्या
 क  en  ग्+

 कर  सकता  हूं  ?

 )

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  )  :  पीठासीन  ने  उन्हें  बोलने  से  नहीं  रोका

 समापति  :  वह  बोलना  नहीं  चाहते  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 (  व्यतधान  |

 झो  एन०  बो०  एन०  सोभू  :  यह  एक  महासागर
 है  ।  इसे  छोटा  कंसे  किया  जा  सकता

 कि
 )

 प्रो०  पोौ०  जे०  कुरियन  :  यह  केवल  राजनीतिक  रंग  देने  के  लिये  )

 समापति  महोदय  :
 मैंने  उन्हें  बोलने

 से
 मना  नहीं  किया  लेकिन  वह  बोलना  ही  नहीं

 चाहते  !

 श्रो०  पो०  जे०  क्ुरियत  :  यह  राजनीतिक  रंग  देना  है  ।

 समाप।त  महोदय  :  श्री  श्रीपति  मिश्र  को  बोलना

 श्रीपति  मिञ्र  :  सदन  में  केन्द्र  और  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  वहुत  सी  बातें
 आवश्यक  और  जरूरी  कही  गई  मैं  उस  बुनियादी  प्रश्त  को  आपके  सामने  रखना  चाहता  हूँ  कि
 आखिर  क्यों  सरकारिया  कमीशन  अप्वाइंट  करने  की  जरूरत  महसूस  की  किन  हालात  में  सर
 कारिया  कमीशन  किया  गया  ओर  अज  उसकी  फाहस्डग्स  पर  बहस  करने  की  क्यों  जरूरत  पड़ी
 इतिहास  में  बुछ  संदेश  जिन्हें  हमें  अच्छी  तरह  समझना  होगा  ।  संविधान  बनाने  वालों  ने  संविधान
 बनाते  वक्‍त  कुछ  कल्पनाएं  की  थीं  और  उन्हीं  को  संव्रिधान  में  निहित  किया  गया  था  कि  हमारे  देश  में
 एक  ऐसा  केन्द्र  बने  जो  सारे  देश  को  इकट्ठा  रख्व  सके  |  यंदि  आप  देखें  तो  पुराने  समय  से  लेकर  आज
 तक  इतना  बड़ा  भारत  पहले  कभी  नहीं  रहा  जितने  बड़े  रूप  में  वह  श्राज  अंबस्थित  भारत  के  इस
 रूप  को  उसी  तरह  बनाये  रखने  के  लिए  ही  यह  अवधारणा  की  गई  थी  कि  देमारा  केन्द्र  ऐसी  मजबूत
 शक्ति  हो  जिससे  कि  भारत  का  जो  रूप  उभर  कर  आया  वह  रूप  स्थिर  बिखरने  न  पाये  ।
 यहां  जितने  सुझाव  दिए  गये  सरकारिया  कमीशन  की  पोर्ट  के  बारे  में  जो  कुछ  कहा  गया  है  उस

 तरफ मैं यहां उस बुनियादी प्रश्न को नहीं छू रहा जिससे कि उन सुझावों को कार्यान्वित किया 234



 ६  हैः
 1911  )  कन्द्र  राज्य  सम्बन्ध  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 जा  रा  जुनतिक  दृष्टिकोण  से  देखें  तो  हम  भारतवर्ष  में  जब  ऐसे  दलों  को  बनने  जा  किसी  क्षेत्र
 के  नाम  किसी  जाति

 के  नाम  पर  या  किसी  धर्म  के  नाम  पर  बने  हैं  तो  क्या  यहू  सम्भव  है  कि  यह

 देश  कल्पमा  के  साथ  जुड़  सकता  है  भर  विचूा  रधारा  को  इस्न  देश  में  बढ़ाया  जा  स  कता
 एंक  एक  थोड़े  से  हिस्से  भारत  के  थोड़े  से  हिस्से  को  बह  अपना  दल  बनाकर  उसी  आधार

 भ्रमर  कायम  करते  तो  क्या वह  देश की  बुनियादी  ताकत  देश  की  राष्ट्रीय  कल्पना  से  जुड़

 रेस  है  यह  बना  और  बनता  चला  गया  और  जब  ये  बनते  घले  मैं  नाम  नहीं  सेना

 चाहता  दक्षिण  से  लेकर  पूर्वान्चल  तक  और  पश्चिम  तक  ऐसे  दलों  का  निर्माण  हुभा  और  जय  ऐसे

 दद्लों  हुअ  ६  उतका  लक्स,,उतके;ज़िचा  भपरतवर्ष  से,प्तिमट

 बाल  क्ोरमड़ास,से  सम्टट  कर  एक  छोटे  से  एक.श्लास  छोटो  सी  राजधाती  और  उसके  आसपास
 के  इलाकों  में  आ  गये  और  अगर  हम  इनको  नहीं  भ्रगर|हुम  इस  तरह  के  दलों  का  नहीं

 Tiree
 तो रिलिशन  कभी  टोकु  नहीं  रह  सकते.हैं चाहे  जिस  तरह से  कार्मरान्वित  यहां

 फायनस  कमोश  न  यहां  प्लानिंग
 आयोग  इसके  प्राथ-साथ  कुछ  जोर  कुछ  ओर  चीजें  इस

 देश  में
 और  कांस्टोट्युशन  निहित  उनका  उपयोग  करने  एक  एक  एक  तरह

 को  सरकार  जहां  अगर  वहू  इस  विचार  सारी  व्यवस्थाएं  हमारी  अपन्वी  स्टेट  में  या

 अंपने  स्थान  में  तो  निश्चित  रूप  से  बह  केन्द्र  के  समन्वय  से  दूर  केन्द्र  के समन्वय  के  नजदीक

 गोरी  उंतको  लाभ  कब  क्षेत्रीय  लाभ  कब  ज़ब  वे  सारतक्षषं  की

 आवश्यकृता  की  चीजों  का  भी  केवल  अपने  क्षेत्र  में  निहित  क्र  तो  इस  भुवना  के  साथ  काम  करने

 से  स्टेंट
 के  और  केन्द्र  के  रिलेशन  इम्प्रव  नहीं  हो  सकते  हैँ।.हुसलिए  मैं  सबसे  पहला  ओर  सबसे

 बान  बिन्दु  अपनी  समझ  से  आपके  सामने  रखना  चाहता  वह  यह  है  कि  दृष्टिकोण  से

 इसमें  यह  बदलाव  आना  चाहिए  कि  पार्टियां  आगे  आए  ओर  इस  तरह  के  दलों  को  आने  से  इसके

 लिए  प्रावधान  निश्चित्त  करें  ।
 ः

 3  हैं  #*  ite  *«  ४  ।  न्ः््+  हर  prt  «!;  हु

 धवहए  को  लोग  पेंटर  और्‌
 राज्यों  के  स्रम्बन्धों  के  ह्वारे  में  की  बातें  कर॒फ  और  यह

 ;  राज्य  ज्यादा  मज़बूत  वे  यह  मह्ठसूक्त  क  अगर  जत्तरे  स्तर  पर

 स्तर  की  उनकी  कार्य-प्रणाली  अगर  स्तर  पर  बे  तो  ,  वे  यह  महसूस  करते

 ॒ॉ्

 ५४८

 भग्रूर  हमें  यहां  बेठकर  फैसला  करता  तो  हम.,किस  तरह  से  केन्द्र  और  राज्यों  के  सम्बन्धों

 कक  फै  किन  इतने  छोटे-छोटे  दल  उनके  उनको  यह  विश्वास  भी  नहीं  होता  कि  यहां

 मस्या  का  सामना  करना  पड़ेगा  और  समस्‍्मप्राओं  के  सम्यक्षात  के  लिए  मिर/क रण  निकालना

 पड़ेगा  मात्र  यह  का  रण  है  कि  छोटी  संकीर्ण  विचार  उनकी  बजह  से  इस  रिलेशनशिप  में  कमी

 आई

 मैं  इस  सम्बन्ध  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  भाज  जो  हम  बहुत  गय॑  से  यह  कहते  हैं  कि  सत्ता  दल

 जो  अपने  को  यह  कहता  है  कि  100  वर्षों  स  ऊपर  का  जीवनकाल  हो  चुका  उसको  आज  इस  दिशां

 छी  बे  कृद्रपत  उठाने  इस  दिशा  में  उन  बातों  को  मापदन्ड  अनाकर  सामसे  रखना  चाहिए  जिस

 को  मजबूती  के  सम्बन्ध  देश  की  एकता  के  सम्भरत्र  ये  रिलेशनशिप  जो  शराब  हो  रही

 ठोक  एक  राष्ट्रीय  पार्टी  की  अवधारणा  के  एक  राष्ट्रीय  पार्टी  होने  के
 साथ  ९क  सबसे

 बड़ी  राष्ट्रीय  पार्टी  सकड़ों  वर्षों  से  सत्ता  में  उस  पर  यह  सबसे  बड़ी  जिम्मेदारी  भ्राती  कि  बह

 इस  तरह  की  जड़ों  के  जमने  देने  के  जो  कारण  उनको  दूर  करने  की  कोशिश  करें  ।

 ..  बब्  में  कुछ  उन  वातों  की  तरफ  आपका  दिलाता  चाहता  हूं  जैसे  अभी  रेड्ढी  साहब  ने

 प्राश्म्भ  किया  उन्होंने  बहुत  ही  केजुअल  वे  में  यह  कह  दिया  कि  कोई  भी  लिटरेचर  का  कोई
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 कैन्द्र  राज्य  सम्बन्ध  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  40  19  89
 नस  का

 श्रोपति  मिश्र

 भी  विद्वान  आदमी  गवनंर  या  राज्यपाल  मकरंर  नहीं  किया  गया  ।  वे  किस  को  विद्वान  समझते  उनकी

 परिभाषा  को  तो  मैं  नहीं  कर  सकता  हूं  कि  किस  को  वे  विद्वान  समझते  लेकिन  कुछ  नाम  मैं  आपके

 सामने  जरूर  पेश  करू  गा  और  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  वह  विद्वान  नहीं  थे  ?  श्रीमती  सरोजिनी

 श्री  कन्हैया  लाल  माणिक  लाल  डा०  डा०  जाकिर  हुसेन  साहब  सभी  गवनेर
 मेरा  खूपाल  है  कि  ये  सब  देश  के  जाने-माने  चोटी  के  विद्वान  तो  इस  तरह  की  कंजुअल  रिमार्क  की
 बात  नहीं  करनी

 मैं  गाडगिल  साहब  की  इस  बात  से  बिल्कुल  असहमत  हूं  कि  गवर्नर  को  हटाने  के  सम्बन्ध  में  यह

 का  रण  दिया  जाए  कि  वह  क्‍यों  हटाये  इसका  कोई  मतलव  नहीं  है  ।  गवर्म'र  को  पोस्ट  ऐसी
 जिसमें  कारण  देने  की  भावश्यकता  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 कांकरेंस्ट  लिस्ट  में  एक  सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  राज्य  स्ऋरकारें  जो  भी  कानून  बनाना  चाहती
 जो  प्रावधान  वह  करना  चाहती  उन  को  भी  केन्द्र  में  लाना  पड़ता  है  और  उस  पर

 पति  के  दस्तखत  होने  आवश्यक  होते  ऐसे  अनेक  किस्से  अनेक  मौके  आए  हैं  कि  जब  वहां  के  पास

 हुए  कानून  और  कायदे  यहां  पर  आए  और  उनमें  यहाँ  पर  इतना  अधिक  समय  लगा  कि  जिस  काय॑  के

 लिए  वह  बनाए  जा  रहे  उस  कार्य  की  पूति  होना  असंभव  हो  गया  ।  इस  तरह  के  नमूने  हैं  कि
 वहां  से  कानन  आने  पर  भी  उनको  उनको  मान्यता  प्रदान  नहीं  की  जाती  उसमें  देर  होती
 है  ।  यह  केन्द्र  की  जिम्मेदारी  केन्द्र  को चाहिए  कि  राज्य  के  जो  भी  कानून  यहां  उनके  लिये  एक
 निश्चित  समय-सीमा  निर्धारित  की  जाये  कि  उसमें  उनको  स्वीकृति  या  अस्वीकृति  जो  भी  देना

 वह  देने  की  कोशिश  करें  ।

 जुडिशियरी  के  सम्बन्ध  में  मैं  विशेष  तौर  से  कहना  चाहता  हूं  ।  इसमें  आज  पूरे  देश  के  वातावरण
 में  एक  हंगामा  है  और  उसमें  एक  उदंडता  की  भावना  उसमें  जो  कार्यकारिणी  के  कतंश्य  वहू  पूरे
 करने  के  बावजूद  भी  लोगों  में  विश्वास  नहीं  हो  पाता  आज  एक-एक  न्यायालय  हाईकोर्टों  में
 हजारों  की  तादाद  में  मुकदमे  पड़े  हुए  उत्तर  प्रदेश  के  हाई  कोर्ट  में  तो  लाखों  की  तादाद  में  मुकदमे
 पड़े  हुए  उनका  पड़ा  होना  कोई  बड़ी  बात  नहीं  है  लेकिन  सबसे  बड़ी  बात  तो  यह  है  कि  आज  के

 प्रेक्ष्य  में  जो  झगड़े  सामने  आा  रहे  उनके  बारे  में  लोगों  में  यह  विश्वास  होता  है  कि  उनका  निपटारा
 तो  होगा  हो  नहीं  ।  जब  उनका  निपटारा  न्यायालय  में  नहीं  होगा  तो  फिर  निपटारा  सड़क  पर  होगा  ।
 जब  सडक  पर  निपटारा  होगा  तो  हंगामा  बढ़ेगा  ।  लेकिन  हमारा  ध्यान  केन्द्र  पर  जाना  चाहिए  जिसको
 मिर्णय  लेने  का  अधिकार  है  |  आज  की  परिस्थिति  में  इस  देश  में  करोब  90  हाईकोर्ट  कें  जज  म्रुकरंर
 नहीं  हुए  जब  ऐसी  स्थिति  है  तो  निश्चित  रूप  से  अपनी  समस्‍या  के  समाधान  के  लिये  लोगों  को
 न्यायालय  में  जासे  के  बजाए  सड़क  पर  जाना  पड़ता  है  जोंकि  देश  के  लिए  खतरनाक  बात  पैदा
 करता

 मैं  नाम  नहीं  लेना  लेकिन  एक  जगह  का  हवाला  देना  चाहता  एक  जगह
 के  चीफ

 जस्टिस  का  उनके  कन्फर्मेशन  का  फंसला  हो  मगर  इस  ब्यूरोक्रटिक  सेट-अप  में  उस  पर  अन्तिम
 हस्ताक्षर  नहीं  हुए  और  उसकी  टर्म  9  महीने  स्रे  घटते-चटते  जब  एक  दो  महीने  रह  गई  तो  शायव  उसकी
 सूचना  अब  जाए  ।

 का्करेन्ट  लिस्ट  में
 जो  अधिकार  दिये  गये  उनका  उपयोग  आप  इस  तरह  करें  जैसे  आपके

 ऊपर  दूसरे  राज्यों
 का

 काम  निभर  करता  उसमें  आप  देर
 न  मामूली  इंडस्ट्री  के  मामूली
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 बातों  में  कोई  भी  लाइसेंस  के  लिए  यहां  आता  किसी  अधिग्रहण  के  लिए  कोई  फैसला  होता  वह  केम्द्
 में  आता  है और  वह  यहां  हर  दफ्तर  से  दफ्तर  में  पड़ा  रहता  मैं  नमूने  के  तौर  पर  कहना  चाहता
 इससे  सम्बन्ध  बिगढ़ते  इसमें  विरोधी  पार्टी  या  कांग्रेस  पार्टी  के  राज्य  की  बात  नहीं  मैं  कांग्रेस
 पार्टी  और  रूंग्रेस  पार्टी  के  राज्य  और  केन्द्र  की  बात  बताना  चाहता  शूगर  मिलों  के  अधिग्रहण  का
 फंसला  हुआ  ।  राज्यों  ने  इस  बारे  में  फिसला  भी  किया  और  आशिनेंस  बना  दिया  लेकिन  बह  स्वीकृति
 के  लिये  यहां  आया  तो  पूरा  का  पूरा  सीजन  बीत  गया  और  आई्डिनेंस  पर  यहां  से  वस्तखत  नहीं  जा  सके  ।
 नतीजा  यह  हुआ  कि  उस  एरिया  के  पूरे  पूरे  मजदूर  और  उस  एरिया  की  आम  पब्लिक  परेशान

 होकर  रह  गई  |  इससे  सरकार  के  खिलाफ  एक  विद्वेष  भी  पेदा  हुआ  ।  अगर  यही  बात  उस  स्टेट  की

 होती  जहां  दूसरी  पार्टी  को  सरकार  होती  तो  यह  बात  और  बड़े  पैमाने  पर  उठायी  जाती  और  उसे

 दूसरा  कलर  दिया  जाता  ।  इसलिये  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि जो  काम  आपको  करना  है  ओर  जिससे  राज्य
 का  सम्बन्ध  उसके  निराकरण  के  लिए  कम  से  कम  अपना  काम  चाहे  थोड़ी  देर  में  करें  लेकिन  जिन॑
 कार्यों  से  राज्यों  का  सम्बन्ध  है  उसको  इतनी  जल्दो  निपटाने  की  कोशिश  कीजिए  जिससे  राह्ष्यों  को  उंगली
 उठाने  का  मौका  न  मिले  ।

 जिस  बात  की  तरफ  श्री  रेड्डी  साहब  ने  जिक्र  किया  उसकी  तरफ़  मैं  अभी  इशारा  करना  चाहता
 हूं  ।  इंडियन  एडमिनिस्ट्रेटिव  सविस  के  अधिकारी  जब  प्रांतों  में  जाते  हैं  तो  यह  राज्यों  के  अधिकारियों
 को  अपना  अधिकारी  न  मानकर  यह  समझते  हैं  कि  हम  केन्द्र  के  यह  बात  बहुत  हद  तक  सही
 ऐसी  हालत  में  जो  राज्य  के  अधिकारी  हैं  वे  यह  महसूस  करने  लगे  हैं  कि  जो  प्लान  या  बातें
 केन्द्र  की  भी  कार्यान्वित  करने  की  राज्य  के  अधिकारियों  की  जिम्मेदारी  होती  उसका  ठीक  से  पालम
 न  कराया  अगर  वह  इस  तरह  से  फंसला  करेंगे  तो  समन्वय  स्थापित  नहीं  हो  सकता  हालांकि

 यह  एक  झगड़े  की  बात  है  लेविन  इसके  नमूने  बताये  जा  सकते  है  ।  कश्मीर  के  चुनावों  में  जब

 अलग  पार्टियां  लड़ी  थीं  तो  उसमें  सेंट्रल  गवरनं मेंट  का  आदेश  सेंटर  के  अधिकारी  पालन  करवाते  थे  और

 राज्य  के  अधिकारी  राज्य  की  गवनंमेंट  का  आदेश  पालन  करवाते  थे  ।  इससे  हमे  बीच  में  संघर्ष  देखने  को

 मिला  ।  इस  तरह  की  घटना  पिछले  जम्मू  कश्मीर  के  चुनाव  में  घटी  ।  जो  अधिकारी  जिस  किसी  राज्य  में

 किसी  भी  कैडर  का  हो  उसकी  तरफ  केन्द्र  को  ध्यान  देना  इसके  लिए  अगर  कानून  में  परिबर्तेन

 करने  की  आवश्यकता  हो  तो  उसमें  १रिव्तंत  भी  करनी  चाहिये  ताकि  राज्य  का  जो  सर्वोच्च  अधिकारी

 है  बहु  उन  अधिकारियों  के  ऊपर  अपना  कंट्रोल  रख  सके  और  ठीक  ढंग  से  अपने  काबू  में  रक्ष  कर  उनसे

 कार्य  ले  सके  ।  अयर  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  करेंगे  तो  यह  बातें  वास्तव  में  घटेगी  ।

 एक  अन्तिम  बात  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करना  कुछ  बाड़ीज--.जेसे

 श्यायपालिका  व  अन्य  जो  बाडीज  इलेक्शन  प्लानिय  फाइनांस  कमिशम

 यह  सारी  की  सारी  कि  ग्राडगिल  साहब  ने  भो  जिक्र  किया  कि  सारी  की  सारी  पायोनीअर  की

 तरह  और  डायरेक्शन  देने  वाली  पार्टी  के  रुप  में  काम  करें  बौर  इनकी  स्वतंत्रता  पूर्ण  रूप  से  सुरक्षित

 हो  |  अगर  इनको  स्वतंत्रता  पूरी  तरह  सुरक्षित  होगी  तो  निश्चित  रूप  से  राज्य  और  केम्द्र  के  जो  संबंध

 उनमें  अच्छाई  आयेगी  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  हम  संविधान  और  कभी-कभी  सर्वोक्षय  न्यापालय  कै  निर्णय  को  भी

 बदलने  का  अधिकार  पालियामेंट  में  रखते  हमने  इनको  बदला  भी  है  लेकिन  हम  ऐसा  एक  रास्ता

 दिल्ललाते  हैं  जिस  रास्ते  को  देखकर  दूसरी  ऐसी  धटनायें  फिर  उठने  और  उभरने  लगती  हैं  जिससे  उनकी

 मान्यता  घट  जाती  उन  संस्थाओं  की  मान्यताओं  को  हमें  घटाने  की  जरूरत  नहीं  है  बल्कि  उनको

 मान्यता  देने  की  जरूरत
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 की  ०3...  ++--

 ]

 समापति  महोदय  :  कुमारी  ममता  बनर्जी  !

 कुमारो  मरते  बर्षक्नों  :  सभापति  महोदय
 **

 भर  जो  ०  एम०  बमातवाला  :  सभापति  सदन  में  बहुत  अप्रिय  स्थिति
 हमें  समाधान  ढूंढ़ने  दीजिए

 समोपर्ति  महोदय  :  कोई  अग्रिय  स्थिति  नहीं  थी  ।'

 थी  जी०  एम्‌०  बमातबाला  :  आप  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  को  सूचित  कर  सकते  हैं  और
 माननीय  अध्यक्ष  महोदय  को  सदस्य  से  बात  करने  दीजिये  ।

 समापति  महीदर्य  :  ऐसा  नहीं  किया  जाता  !

 धाम  )
 श्रौं  तम्पने  थाम  :

 आपके  उन्हें  बोलने  का  अवसर  देना

 समापति  महोदय  :  मैंने  उन्हें  भाषण  रोकने  के  लिए  नहीं  कहा  आप  यहां  थे  ।  क्या  मैंने
 उन्हें  भाषण  देने  स ेमना  किया  था  ?  लेक्रिन  अगर  वह  बोलना  नहीं  चाहते  तो  मैं  क्या  कर

 सकता हूं  ।

 )

 +ः  मापति  महाॉदय  मैंने  उन्हें नह  भाषण  देने  से  नहीं  रोका  मैंने  उन्हें  उनको  वे

 श्र दिया  गया  समय  याद  करवाया  था  ।  यह  बताया  गया  था  कि  माक्संवादी  पार्टी  को  बार  मिनद
 मैने  केवल  उनकी  पार्टी  को  दिया  गया  समय  याद  करवाया  मैंने  उन्हें  भाषण  देने  से  नहीं

 आप  यहां  मैंने  घंटी  नहीं  बजाई  मैंने  उन्हें  बोलने  तो  नहीं  रोका  मैंने  केवल  समय
 करवायों  तत्काल  ही  उन्होंने  बोलना  बन्द  कर  दिया  और  सदन  से  ब  हर  चले  गये  ।  मैं  क्या  कर

 सकता  हू  !  ॥
 )

 एक  सासनलोय  उन्हें  अर्पना  भार्षिंग  जारी  रखने  के  लिए  अवसर  दिया  जांता  चाहिए  ः

 )

 प्रो०  पो०  जे  कुर्ियन  :  यह  बहुस  अतप्तामान्य  जो  कोई  बोल  रहा  पीठासीन  उसे

 समय  बताने  का  विशेषाधिकार  होता  और  अधिक  कुछ  नहीं  जब  याद  करवाया  तो  उन्होंने
 बोलना  बन्द  कर  दिया  ओर  सर्दन  से  बाहर  चले  क्या  यह  तरीका  है  ?  उन्हें  पीठासीन  द्वारा
 वापिस  भहों  बुलाया  जा  सकता  ।  वह  दृष्टिकोण  ठीक॑  नहीं  है  |  उन्हें  केबल  समय  याद  करवाया

 )

 जीमती  पोता  मललीं  भर्गर  आर्वश्यकता  हो  तो  इस  चर्चा  के  लिए  समय  बढ़ाया
 जा  सकता

 संमंपिति  भहिंदर्य  :  सदने  इस  पर  एक  सप्ताह  घर्चों  करें  मुझे  कॉई  आपत्ति नहीं  यह  निर्भध

 काये  मंत्रणी  साँमेरति  ओर्र  सदन  का  लेती

 )
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 समापति  महोदय  :
 मैंने  उन्हें  बोलने  से  नहीं  रोका  मैं  क्षमा  याचना  क्‍यों  कृरूं  ?

 न  )

 समापति  सहोदय  :  आपको  निष्पक्ष  होना  मैंने  केवल  उन्हें  उसके  समय  के  बारे  में  याद

 दिलाया  और  कुछ  नहीं  मैंने  उन्हें  रुकने
 के  लिए  नहीं  कहा  ।  वे  कक  गये  और  चले  गये  ।  मैं

 क्या  कर  प्तकता  हूं  ।

 )

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  वे  जाकर  उन्हें  बुला  क्‍यों  नहीं  सकते  ?

 समापति  महोबय  :  आप  भी  यहीं  क्या  मैंने  उन्हें  रोका  था  ?

 थी  तम्पत  थामस  :  आपने  ऐसा  नहीं  किया  ।  किन्तु  अन्य  बक्ताओं  ने  काफी  समय  लिया  है  ।  वे

 और  समय  चाहते

 सम्रापति  महोश्य  :  आएको  समझना  चाहिए  ।  हस  चर्चा  के  लिए  निर्धारित  समय
 पांच  घंटे  का  है|  कांग्रेस  दल  को  साढ़े  तीन  घंटे  का  समय  मिल  गया  है  और  माक्संवादी  दल  को  12  मिनट

 मिल
 मैंने  केवल  उन्हें  उनके  समय  के  बारे  में  याद  मैंने  उन्हें  रोका  नहीं  ।

 भोमतो  गोता  मुश्षजो  :  विभिन्‍न  चर्चाओं  के  लिए  सभय  दो-तीन  बार  बढ़ाया  जा  चुका  यह
 इतनी  महत्वपूर्ण  धर्चा  है  ।

 Vs
 समापति  महोदय  :  मझे  इसके  लिए  भी  समय  बढ़ाने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 )

 एक  भागतोय  सदस्य  :  इस  बात  को  मुद्दा  मत  बनाइए

 थो  धृमर  रायप्रणात  :  हम  इस  बात  को  मुद्दा  नहीं  बना  रहे  ।

 समापति  महोदय  :  इस  सभा  के  समक्ष  कोई  समस्या  नहीं  मैंने  उरहें  नहीं  रोका  ।  वे  स्वयं

 शक  गये  ओर  चले  गये  ।  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?

 श्री  तब्पत  थ/मस  :  कृपया  उन्हें  )

 समापति  महोदय  :  मैं  उन्हें  क्यों  बुलाऊं  ?

 )

 थरी  तम्पन  धाससल  :  कृपया  उन्‍हें  बोलने  की  अनुमति  वें  ।

 समापति  महोदय  :  हम  उस  पर  विचत्ञार  करेंगे  ।

 ]

 कुमारी  समता  बमजों  :  चेयरमेन  मैं  आपफी  आभारी  हूं  कि सरकारिया  कमीज्षत  की  रिपोर्ट
 पर  मुझे  बोलने  का  आपने  मौका  दिया  ।““'  पार्टीज  के  भेम्बरों  को  अगर

 |
 बोलना  ता  वे  बोल  सकते  हैं  सेकिन  श्री  सोमेंनाय  चटर्जो  खुद  उठकर  चले  भये

 ।  अब  उनकी  पार्टी  का
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 ममता  बनर्जी  ]

 कोई  मेम्बर  वोलना  तो  कोई  शोक  नहीं  है  लेकिन  इस  तरह  की  चीज  नहीं  होनी  सेन्द्रल
 स्टेट  रिलेशन्स  बहुत  इम्पोर्टेन्ट  सबजेक्ट  है।''*  )  **

 सेन्ट्रल  स्टेट  रिलेशन्स  का  जो  सवाल

 वह  बहुत  इम्पोर्टेन्ट  सवाल  है  और  अपोजीशन  करे  लोग  जो  ऐसा  काम  करते  वह  ठीक  नहीं  वे

 हाऊस  को  डिस्टबं  करते  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  को  निकाला  नहीं  गया  है  लेकिन  जब  आप ने  यहू
 बोला  कि  उनको  पार्टी  के  लिए  12  मिनट  तो  वे  उठ  कर  चले  उनकी  पार्टी  का  अगर  कोई
 मेम्बर  बोलना  तो  उसको  आप  टाइम  दीजिए  )

 [  क्रमुबाद  ]

 सभापति  महोदय  :  मैंने  कुछ  गलत  नहीं  उन्होंने  खुद  ही  अपना  भाषण  समाप्त  कर
 दिया  और  चले  गये  मैंने  उन्हें  केवल  उनके  समय  के  बारे  में  बताया  नियमों  के  अनुसार  किसी  भी
 सदस्य  को  एक  प्रस्ताव  पर  एक  बार  से  अधिक  बोलने  का  अवसर  नहीं  दिया  यदि  वे  दोबारा
 भाषण  देना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  अध्यक्ष  से अनुमति  लेती  होगी  ।  अतः  उन्हें  अध्यक्ष  से  अनुमति  लेकर
 बोलने  दिया  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं

 क्रो  बो०  किशोर  चस्त्र  एस०  देव  :  सभापति  अवश्य  ही  कोई  मलतफहमी
 हो  गई  है  जिसके  कारण  माननीय  सदस्य  चले  गये  ।

 क्री  मोलायाथ  सेव  :  सभा  का  समय  बर्वाद  हो  रहा  हम  इसकी  अनुमति
 नहीं  देंगे  ।

 श्रो  वोਂ  किशोर  चसा  एस०  देव  :  जो  आपने  कहा  मैं  उसे  चुनौती  नहीं  दे  रहा  |  आपने  ठीक

 ही  कहा  है  कि  एक  सदस्य  एक  बार  से  अधिक  भाषण  नहीं  दे  सकता  ।  किन्तु  इस  मामले  में  किसी  भी
 अन्य  सदस्य  ने  अभी  बोलना  शुरू  नहीं  किया

 समापति  महोदय  :  एक  सदस्य  ने  अपना  भाषण  समास्त  कर  दिया  है  ओर  दूसरे  तैयार  मैं

 कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 )

 समापति  महोदय  :  श्री  आप  भी  यहीं  थे  ।  पीठासीन  का  कोई  दोष  नहीं  मैंने  उन्हें  नहीं
 रोका  |  उन्होंने  अपना  भाषण  रोक  दिया  और  चले  गये  ।  अब  केवल  एक  द्वी  विकल्प  है  ।  यदि  वे  दोबारा

 भाषण  देना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  अध्पक्ष  से  अनुमति  लेनी  उन्हें  अनुमति  लेने  दीजिए  ।  मुझे  कोई
 आपक्ति  नहीं

 )

 3.00  झण०्पृ०

 कभी  बो०  किशोर  चशा  एस०  अध्यक्ष  का  अर्थ  है  पीठासीन  अधिकारी  ।  आप

 उन्हें  अनुमति  दे  सकते

 कामिक  लोक  शिकायत  तथा  पंदान  संब्राशय  में  राम्य  संत्री  तथा  धृह  संज्ञालय  में  राज्य  संत .
 पी०  :  आप  उनकी  वकालत  क्यों  कर  रहे  ये  स्वयं  अपने  तक  प्रस्तुत  कर  सकते

 वे  कहां  पहले  उन्हें  आने
 के  लिए
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 भरी  ध्राशुतोष  लाहा  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  माननीय  सदस्या  बोलते
 के  लिए  खड़ी  कृपया  उन्हें  भाषण  जारी  रखने  की  अनुमति  दीजिए  ।  )

 श्रो  वी०  किशोर  लगा  एस०  देव  :  क्‍या  आप  उन्हें  अपना  भाषण  जारी  रखने  की  अनुमति
 देंगे  ?

 समापति  महोदय  :  कृपया  अध्यक्ष  महोदय  से  बात  मैंने  अपना  निर्णय  दे  दिया

 आप  जारी  रखिए  ।

 क्षी  संफुद्दोन  यह  अनुधित  है  ।

 ३301  म०  प०

 तत्पइथात  भरी  सेफुहीन  चोधरी  तथा  कुछ  प्रन्प  माननोय  सबस्य
 समा  मबत  से  बाहर  चले  गये  ।

 ]

 कुमारों  भमता  अनर्जों  :  सरकारिया  आयोग  कमीशन  की  रिपोर्ट  पर  डिस्कश्नन  इम्पोर्टेंण्ट

 एक  बहुतसब्जेक्ट  है  जो  कि  इस  हाउस  में  डिस्कस  हो  रहा  यह  बहुत  दुःख  और  शर्म  की  बात  है  कि जब

 सोमनाथ  चटर्जी  भाषण  दे  रहे  थे  तो  उस  समय  बहुत  सारे  अपोजीशन  के  मेम्बर  अपोजीशम  बेंचिज

 पर  नहीं  उस  वक्‍त  नहीं  थे  जब  आपने  उनसे  कहा  था  कि  आपकी  पार्टी  को  12  मिनट  का  टाइम

 दिया  गया  आप  कितना  टाइम  उस  वक्‍त  उन्होंने  कहा  था  कि  50  मिनट  50  मिनट
 के  बदले  30  मिनट  भी  हो  सकता  इसमें  ऐसी  कोई  बात  नहीं  अपोजी शन

 के  लिए ही  यह  कोई

 इम्पार्टेन्ट  सब्जेक्ट  नहीं  हमारे  लिए  भी  इम्पार्टेन्ट  सब्जेक्ट  सोमनाथ  चटर्जी  खुद  रिफ्यूज
 करके  चले  गये  ।

 |

 भीमती  गीता  मुश्षर्ओों  :  जी  महोदय  |  संसदीय  भाषा  में  इसे  कहते  हैं  ।

 हे

 कभारी  ममता  बनर्जी  :  ऐसा  इम्पार्टेन्ट  सब्जेक्ट  पर  बोलने  का  हमें  भी  पूरा  मौका  दिया

 यह  बात  ठीक  है  कि  कोई  अप  जीशन  का  मेम्बर  बोलना  चाहे  तो  उसे  भी  बोलने  का  मौका  दिया

 ।  क्योंकि  यह  बहुत  इम्पार्टेन्ट  सब्जेक्ट  )

 सरकारिया  कमीशन  1983  में  सेट  अप  हुआ  था  ।  उस  वक्त  श्रीमती  भांधी ने  इसे

 सेट  अप  किया  सरकारिया  कमीशन  ने  4,900  पेजिज  में  अपनी  रिपोर्ट  सबमिट  की  उसने

 247  रिफमण्डेशन्ज  की  )

 सरकारिया  कमीशन  ने  अपनी  247  रिकमण्डेशंस  जो  दी  हैं  उनमें

 (  श्रभुवाव  ]

 ह॒
 ही  आपातकालीन  संधीय  सशस्त्र  सेनाओं :...  अन्तर्राज्यीय  राज्यपाल  की

 की  देश  का  सामाजिक-आधिक  वित्तीय  वन  तथा  जन  अन्तरज्यीय

 व्यापार  तथा  वाणिज्य  ।
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 न

 ममता  बनर्जो  ]

 के  बारे  में  बहुत  सारी  इम्पार्टेन्ट  रिकमण्डेशंज  की  हैं  सरकारिया  कमीशन  ने  जो  फाइनेंशल
 रिकमण्डेशंज  की  हैं  उनमें  फ्रेट  इक्विलाइजेशन  के  बारे  में  भी  रिकमण्डेशन  होनी  चाहिए  थी  कि  स्टेट
 कोई  भी  रीजन  में  ग़वनंमेंट  की  फ्रेट  इक्विलाइजेशन  के  बारे  में  क्या  पालिसी  होनी

 फ्रंट  इक्वेलाइजेशन  पालिसी  यूनीफामं  नहीं  जिसकी  वजह  से  ईस्ट  रीजन  को
 अरुणा बल  मिजोरम  के  विकास  औद्योगिक  विकास

 व्यापारिक  विकास  में  काफी  पीछे  रहना  पड़  रहा  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  फ्रेट  इक्‍्वेलाइजेलन
 पालिसी  यूनीफार्म  होनी  चिदम्बरम  जी  यहां  बेठे  कंसल्टेटिव  कमेटी  में  भी  मैंने  यह  बात
 कही  इसकी  तरफ  अवश्य  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।  यह  बहुत  पुरानी  मांग  इसको  मान  लेने
 से  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  में  काफी  सुधार  होगा  ।

 सरकारिया  कमीशन  ने  स्मूथ  रनिग  के  लिए  कहा  नेशनल  हार्मोनियस
 सिचएशन  के  लिए  सेंटर  स्ट्रांग  होना  स्टेट  को  भी  फाइनांशल  इंप्लीकेशंस  होने  लेकिन
 आज  कहीं-कहीं  केन्द्र-राज्य  संबंध  इतने  खराब  हो  रहे  हैं  कि उनकी  तरफ  केंद्र  ज्यादा  कुछ  कर  नहीं
 क्योंकि  उनको  वहाँ  से  पूरा  सहयोग  भी  नहीं  मिलता  और  वहां  पर  कहा  जाता  है  कि  केन्द्र  हमक्पे
 सहायता  नहीं  इस  तरह  के  संबंध  कई  राज्यों  से  केन्द्र  के  हो  रहे  हैं  इसलिए  सरकारिया  कममेश्षन
 की  इस  सिफारिश  को  काफी  गम्भरता  से  लिया  जाना  लेकिन  इसको  राजनीतिक  हु  तहीं
 दिया  जाना  चाहिए  ताकि  कोई  कंट्रोवर्सी  पेदा  न  कोई  कंफ्यूजन  पेदा  न  इसलिए  इसको
 नीतिक  मुद्दा  नहीं  बनाया  जाता  चाहिए  ।  फेडरल  सेट  अप  में  केन्द्र  और  राज्य  दोनों  को  ताकतब र  होन्रा

 राज्यों  को  फाइनांशल  पावर्स  दी  जानी  चाहिए  और  राज्यों  की  तरक्की  की  तरफ  ऋद्बन

 दिया  जाना  प्लानिंग  कमीशन  में  राज्य  की  सिफारिशें  नहीं  मांगी  प्लानिंग  कम्ीक्षय

 क्या  योजना  उस  राज्य  के  लिए  बना  रहा  यह  उस  राज्य  को  गालूम  नहीं  इसका  प्रावधान

 भी  करना  चाहिए  ।  इसी  तरह  से  राज्य  अभी  फाइनांशल  इंस्टीट्यूशंस  स ेलोन  आदि  की  मांग  नहीं  कर

 इसका  प्रावधान  भी  किया  जाना  लेकित  किसी  च्रीज  को  राजनीतिक  रूप  नहीं  दिया

 जाना  चाहिए  ।  आज  कुछ  राज्य  सरकारें  कहती  रहती  हैं  कि  केन्द्र  हमको  सहायता  नहीं  इसलिए
 लड़ो  ।  झाज  लड़ते-लड़ते  ही  लालिस्तान  की  बात  आ  आसाम  में  बोडो  आंदोलन  शुरू  हो
 जी०  एन०  एल०  एफ०  शुरू  हो  इसलिए  केन्द्र  और  राज्य  के  संबंध  जितने  निमंल  होने
 वैसे  बनाने  ताकि  इस  तरह  के  आंदोलनों  को  बल  न  मिले  ।  सरकारिया  कमीशन  ने  बहुत  कास्ट
 बिटव  सिफारिशें  की  उनको  मानना  बहुत  जरूरी  है  ।

 इसी  तरह  से  मास-मीडिया  के  बारे  में  सरकारिया  कमीशन  ने  कहा  है  कि
 ब्राडकार्रिटंग  सिस्टम  सेंटर  के  हाथ  में  रहूना  चाहिए  ।  इस  बात  का  मैं  समर्थव  कश्ती

 सेकण्ड  चैनल  अगर  स्टेट  गवर्नमेंट  के  हाथ  में  दे  दिया  तो  फस्ट  चनल  की  तरह  यह  भी  सी०  पी»  एम्र०
 के  हाथ  में  चला  इसलिए  मास-मीडिया  सेंटर  के  हाथ  में  ही  रहना  चाहिए  ।  आज  हमारे  यहां

 सारे  आफिसर्स  सी०  पी०  एम०  पार्टी  के  लोग  उन्होंने  उस॒  पर  कब्जा  कर  रखा

 इसलिए  मास-मी  डिया  को  राजनीतिक  रूप  देने  से बनाना  चाहिए  |  राज्य  सरकार  के  जो  पेंशिंग  त्ींकेश्ट

 इस  बारे  में  उनसे  बातचीत  करके  प्रोजेक्ट्स  क्लियर  करने  केन्द्रीय  प्रोजेक्ट्स  क्लियर  नहीं

 होने  से  काफी  प्राबलम  हो  जाती  राज्य  सरकार  के  जो  पेंडिग  प्रोजेक्ट्स  हैं  व ेपोलिटिकल्न  व्यू  से  नहीं

 बल्कि  डवलपमेंट  व्यू  को  ध्यान  में  रखकर  क्लियर  होने  चाहिए  ।  हमारे  स्टेट  में  हल्दिया  पेट्रो  केमिकल
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 प्रोजेक्ट  बहुत  समय  से  पेंडिग  इन्डस्ट्री  मिनिस्टर  ने  कल  रिप्लाई  दिया  कि  क्लिथर  कर  दिया  है
 प्लेकिन  फाइनेंस  मिनिस्ट्री  में  बहुत  दिनों  से  पेंडींग  मुझे  मालूम  नहीं  कि  क्यों  यह  प्रोजेक्ट  इतन  दिनों
 से  पेंडिंग  एक  बात  ओर  आपको  बताना  चाहती  कुछ  राज्यों  में  कांस्टीच्यू  शनल  ब्रेक  डाउन  द्वो
 गया  तमिलनाडु  और  बंगाल  की  स्टेट  लेजिस्लेचर  में  जैसा  फंक्शन  होता  वह  आप  जानते

 स्टेट  सबजेक्ट  होने  की  वजह  से  हम  यहां  डिसकस  नहीं  कर  सकते  ।  ऐसा  फंक्शन  नहीं  होना  चाहिए
 जिसमें  डेमोक्रेटिक  इंस्टीघ्यूशंस  की  रिसपेक्ट  न  सरकारिया  कमीशन  ने  गवनंर  के  रोल  के  बारे
 मैं  सब  बात  की  ऐसी  बात  नहीं  कही  कि  स्टेट  लेजिस्लेचर  में  अपोजीशन  की  सिक्योरिटी  और

 रिलिपैक्ट  नहीं  हो  ।  चीफ  मिनिस्टर  के  साथ  बात  करके  अपोजीशन  यैम्बसं  को  सिक्‍योरिटी  दे

 सकता  तमिलनाडु  में  जयललिता  को  जबसे  मारा  तबसे  वह  हाउस  में  जाने  से  डरती  हमारे
 हटेट  की  असेम्बली  में  एक  बार  अपोजीशन मै  म्बर्स  हाउस  में  नहीं  जा  सके  ।  यह  बहुत  दुख  की  बात  है  ।

 हमारे  चीफ॑  मिनिस्टर  के  खिलाफ  तीन  एम०  एल०  एज०  ने  नोटिस  उसके  बाद  स्पीकर  ने  तीनों

 एम०एल  ०एज०  को  सर्स्पेंड  कर  यह  कया  तरीका  सोमनाथ  चटर्जी  को  आपने  पन्द्रह  मिनट  बोलने

 का  भौका  दिया  आप  उनको  बोलने  दीजिए  मेरा  ढकयाल  है  अपोजोशन  को  बोलना  ओपन

 डिसकशन  होना  चाहिए  जिससे  फ्रूटफुल  डिसीजन  हो  सके  ।  त्रिपुरा  और  तमिलनाडु  में

 पेन्टर  की  मनी  का  मिसयूज  हुआ  यह  कांस्टीघ्युशन  के  खिलाफ  केन्द्र  राज्य  सरकार  के

 खिलाफ  बात  नहीं  करती  है  बल्कि  केन्द्र  सरकार  के  खिलाफ  राज्य  सरकार  पार्टी  की
 ओर  से  बोल  सकती

 ऐसी  बात  नहीं  होनी  चाहिए  जिससे  वातावरण  खराब  हो  इस  पर  ध्यान  देना  जरूरी

 सरकारिया  कमोशन  की  रिपोर्ट  पांच  हजार  पेजेस  में  है  और  बहुत  अच्छी  रिपोर्ट  लेकिन  इसकी

 सिफारिशों  पर  बोलने  के  लिए  बहुत  समय  फ्रेट  इक्वेल।इजेशन  पा  लिसी  के  बारे  में  सरकार  को

 यूनिफार्म  होना  स्ट्रांग  सेन्टर  के  साथ  स्टैट  भी  स्ट्रांग  होना  हमारा  फेंडरल  सेट-अप

 अमर  कोई  एक  आदमी  वीक  हो  जायेगा  तो  हमारे  देश  के  लिए  ठीक  नहीं  होगा  ।  देश  की  यूनिटी

 और  इंटेग्रिटो  के  लिए  होना  कोई  पोलिटिकल  व्यू  से  नहीं  होना  सेन्टर  का  स्टेट्स  के

 स्राथ  रिलेशन्स  होता  बहुत  जरूरी  मेरी  रिक्‍्वेस्ट  है  कि
 अपोजीशन  को  बोलने  का  मोका  दीजिए  ।

 इम  लोग  उनको  वात  सुतने  के  लिए  तेयार  जो  उनके  कंस्ट्रक्टोव  सजेशन्स  वे  भी  सुनने

 मैं  ऋपडी  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिये  समय  इसो  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त

 करती  हूं  ।

 ]

 को  मोला  नाव  सेन  :  सभापति  सरकारिया  भायोग  योग  द्वारा  लिखित

 दो  खब्हों  में  न्‍्यायपालिका  सहित  केन्द्र-राज्य  संबंधों  के  अनेक  पहलू  अन्तबिष्ट  मैं
 जो

 बात  कहना

 फाहूता  हूं  वह  यह  है  कि  संविधान  में  कोई  बुनियादी  दोष  नहीं  अनुभव  के  आधार  पर
 अनेक

 रक़्‌  स्थापित  हुई  हैं  ओर  पिछले  चालीस  वर्षों
 से  यह  सुचारू  रूप  से  घल  रहा  हमारे  ज॑ंस  स्वतंत्र

 देश  के  संविधान  के  लिये  मैं  कोई  बन्धा  सुनना  नहीं  फिर  भी  हमारे  सामने  कुछ  समस्याएं

 वेक्या  जनता  गरीब  उसके  लिए  बीस-सूत्री  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ।  परन्तु  बीस-सूत्री

 कार्यक्रस  पर  खत  हो  रही  अधिकाँश  राशिगांवों  में  लोगों  तक  नहीं  पहुंचती  ।

 सरकारिया  आयोग  मे  सिफारिश  की  है  कि  राज्य  सूची  की  प्रविष्टि-पांच  में  कुछ  संशोधन

 किया  जाना  राज्य  सूची  भी  प्रविष्टि-पांच  भगर-पालिकाओं  और  इसी  प्रकार  के

 अभ्य  संगठनों  के  विषय  में  मेरा  निवेदन  है  कि  योजना  इस  प्रकार  बमाई  जानी  चाहिए  ताकि  जिला

 विकास  बोर्डों  का  गठन  किया  जिला  विकास  बोर्डों  को  पंचायतों  के  विचारों  को  ध्यान  में  रखना
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 चाहिए  और  देश  के  सेवाओं  और  लोगों  का  जीवन  सुधारने  के  उद्देश्य  से  प्रत्येक  जिला  विकास
 बोई  को  धनराशि  आबंटित  की  जानी  हमारा  ध्यान  उन्हीं  लोगों  पर  जाना  चाहिए  ।

 ा

 इसमें  कुछ  बातें  कही  गई  जंमे  चुनाव  प्रत्येक  तीन  वर्षों  बाद  या  पांच  वर्षों  बाद  या  नियमित
 अवधि  के  बाद  किये  जाने  परन्तु  इसके  बाद  कुछ  नहीं  कहा  गया  आज  समस्या  यह  है  कि
 गांवों  में  रहने  वाले  जो  लश्भ  प्राप्त  करने  के  लिये  न्यायालय  फा  द्वार  नहीं  खटखटा  अपने

 लिए  निर्धारित  राशि  प्राप्त  करने  में  असमर्थ  जंसा  कि  हम  जानते  80  प्रतिशत  धन  राशि
 रित  प्रयोजनों  से  हट  कर  दूसरे  प्रयोजनों  के  लिए  खर्च  की  जांती  है  और  ग्रामीणों  को  बीस-सूत्री  कार्य  क्रम
 के  लिए  आबॉटत  राशि  का  बीस  प्रतिशत  से  भी  कम  भाग  मिलता  ऐसी  व्यवस्था  की  जानी

 चाहिए  जिससे  एक  रुपये  में  से यदि  अधिक  नहीं  तो  कम  से  कम  80  पैसे  तो  गांवों  की  जनता  को  मिलें  ।

 अन्यथा  अरबों  रुपयों  का  दुरुपयोग  हो गा  जैसा  कि  राज्य  में  सत्तारूढ़  दल  के  लिए  हो  रहा  एक  बात
 नोट  की  जानी  जब  श्री  मोरारजी  प्रधान  मंत्री  उस  समय  कोई  समस्या  नहीं  थी  और
 जो  लोग  उन्हें  समन  दे  रहे  उन्हें  भी  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  के  बारे  में  कोई  परेशानी  नहीं  जब
 श्रीमती  गांधी  दोबारासत्ता  में  आई  तब  केन्द्र-राज्य  संबंधों  के  बारे  में  समस्या  पैदा  हुई  और  भायोग
 गठित  किया  गया  ।  आयोग  ने  बहुत  से  लोगों  की  राय  ली  ।  कुछ  सुझावों  में  कठो  र  उपबन्धों  की  बात  कह्ठी
 गई  है  और  80  या  90  करोड  जनसंख्या  वाले  देश  का  संविधान  कठोर  नहीं  होना  चाहिए  ।  संविधान

 ऐसा  होना  चाहिए  जिससे  कामकाज  सुचारू  रूप  से  चल  सके  |  इंगलेंड  का  संविधान  अलिखित  है  फिर
 भी  वहां  लोकतंत्र  चल  रहा  स्काटलेंड  आयरलेंड  वहां  भी  कार्य  चल  रहा  है  हमारे  मामले
 में  मैं  किसी  कठोर  सुझाव  या  स्थायी  उपाय  का  विरोघ  करता  हूं  जो  प्राधिकारियों  ने  किये  हैं  ।

 आज  प्रशासन  को  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  राज्यों  में  या  केन्द्र  में  स्रभी
 स्थाओं  के  लिए  अधिकारी  जिम्मेदार  वे  कायं  नहीं  करते  ।  मैंने  ऐसे  कई  मामले  देखे  हैं  जिनमें  राज्यों  या
 केन्द्र  के  प्रशासकों  क ेकारण  कोई  काम  नहीं  होता  ।  प्रशासन  की  निष्क्रियता  के  कारण  समस्याएं  सामने
 आ  रही  जिन  मुद्दों  पर  थोड़े  समय  में  निर्णय  लिया  जा  सकता  उन  पर  वर्षों  तक  निर्णय  नहीं
 लिया  जा  इससे  कांग्रेस  के  विरोधी  दलों  को  या  कांग्रेस  के  विरुद्ध  संघर्ष रत  दलों  को  यह  कहने
 का  मोका  मिल  जाता  है  जाना  को  केन्द्र  हमारे  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  प्रदान  नहीं  करता
 इस  विषय  में  कुछ  किया  जाना  लालफीताशाही  पर  कंसे  अंकुश  लगाया  यह  अत्यन्त

 महत्वपूर्ण  बात  है  न्यायपालिका  के  सम्बन्ध  उन्होंने  कहा  है  कि  स्थानांतरण  नहीं  अच्छी  ओर
 स्वस्थ  परम्पराएं  सहमति  से  ही  स्थापित  होती  परन्तु  नियुक्तियां  क्‍यों  नहीं  की  जा  रही  पदों
 को  खाली  क्‍यों  रखा  जा  रहा  है  ?  उसके  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  परन्तु  न्यायपालिका  को
 कठिनाई  हो  रही  है  ।  मंत्री  महोदय  यहां  उपस्थित  मैं  उनका  ध्यान  इस  बात  की  ओर  माकषित
 करना  चाहता  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  के  बारे  में  विभिन्‍न  शहरों  में  प्रशासनिक
 करण  बनाये  गये  हैं  ।  हम  देखते  हैं  कि  वहां  भी  न्यायाधीशों  की  सह्टी  समय  पर  नियुक्ति  नहीं  की  जाती  ।
 पद  रिक्त  पड़े  चाहे  कुछ  भी  हो  ।  निर्णय  लेने  के  बाद  सरकार  अनुच्छेद  136  के  अन्तगंत  उच्चतम
 न्यायालय  में  जा  सकती  है  !  उन्हें  खर्च  की  कोई  चिन्ता  नहीं  है  ।  परन्तु  गरीब  व्यक्ति  के  साथ  क्‍या  होता

 है  ?  यदि  किसी  गलत  निर्णय  से  उसे  हानि  हो  रही  है  तो  बह  उच्चतम  न्यायालय  में  नहीं  जा  सकता  ।

 ऐसा  कोई  सुझाव  नहीं  है  कि  उच्च  न्यायालय  और  उच्चतम  न्यायालय  अपनी  ओर  शाब्ाएं  खोलें  जिप्तसे
 जनता  को  निकट  ही  न्याय  मिल  सके  ज॑सा  कि  उच्चतम  न्यायालय  समय-समय  पर  कहता  रहा  ऐसा
 नहीं  किया  जा  रहा  इस  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  यया
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 कठिनाई  यह  है  कि  अखिल  भारतीय  सेवाओं  का  अत्यन्त  महत्व  है  जिनका  साभ  क्षेत्रीय  दल
 उठाते  श्पानान्तरण  ओर  यदि  पूरी  तरह  नहीं  तो  कुछ  हद  तक  पदोन्नति  भी  उनके  हाथ
 में  परन्तु  सरकार  की  मंजूरी  के  बिना  उन्हें  नौकरी  से  नहीं  निकाला  जा  सकता  क्षेत्रीय  दल  अपना
 स्थायी  वर्चस्व  बनाये  रखने  के  लिए  उनका  हस्तेमाल  करते  इसीलिए  हम  दु्दो  इसी  प्रकार
 भारतीय  पुलिस  सेवा  के  अधिका  स्थानान्तरण  और  निशललम्बन  आदि  के  भय  से  सरकार  को  खुश  करने
 के  लिए  अन्याय  करते  हैं  ओर  सरकार  कानून  के  अनुसार  काम  करने  का  प्रयास  नहीं  करती  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जहां  तक  इस  देश  का  सम्बन्ध  केन्द्र  शक्तिशाली  होना
 घाहिए  |  हमारे  लिए  शक्तिशाली  केन्द्र  का होना  आवश्यक  है  |  हमें  आज  ही  नहीं  परन्तु  बिगत  में  भी
 हमने  खतरे  का  सामना  किया  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  हमने  पाकिरतान  और  बांग्लादेश
 की  आजादी  के  समय  खतरे  का  सामना  आज  भी  हमें  बाहर  के  देशों  या  ताकतों  से  खतरा  है  ।

 भारत  को  भीतर  से  भी  और  बाहर  से  भी  खतरा  यदि  केन्द्र  कमजोर  हो  गया  तो  उसे  कोन  रोकेगा  ?

 संधीय  ढांचे  वाली  कोई  बात  नहीं  रह  जाती  ।  केन्द्र  और  राज्य  अपनी  ही  तरह  के  एक  ही  संगठन  के

 हिस्से  इसकी  कोई  तुलना  नहीं  हो  सकती  ।  जब  कभी  भी  केन्द्र  कमजोर  हुआ  देश  को  नुकसान
 ही  पहुंचा  मौर्य  काल  से  ही  उन्होंने  क्षेत्र  को  इकट्ठा  करना  झुरू  किया  था  ।  तत्पश्चात्‌  कुछ  विभाजन

 हुआ  ।  मुगल  काल  में  क्या  हुआ  ?  उन्होंने  एक  केन्द्रीय  राज्य  बनाने  का  प्रयास  परन्तु  जंसे  ही

 उन्होंने  केन्द्रीय  नियंत्रण  खत्म  करना  शुरू  किया  और  कुछ  लोगों  अर्थात्‌  कुछ  जागीरदारों  को  शक्ति  दे

 दी  देश  में  कठिनाई  पैदा  हो  गई  |  यदि  अब  केन्द्र  मजबत  नहीं  होगा  तो  नामरिकों  के  अधिकारों  की

 रक्षा  कौन  करेगा  ?  सविधान  सुचारू  रूप  से  घलता  रहा  कोई  यह  नहीं  कह  रहा  कि  राज्यों  को

 जोर  यदि  राउय  अपना  कार्य  सुचारू  रूप  से  चलाता  है  तो  राज्य  कमजोर  क्यों  करोड़ों

 रपये  राज्यों  को  आवंटित  किए  गए  हैं  और  कई  राज्यों  को  अधिक  धन  इसलिये  नहीं  मिला  क्योंकि

 अस्य  राज्यों  को  भी  दिया  जाना  परन्तु  बया  हुआ  ?  धनराशि  खर्च  नहीं  की  जा  सको  और  केन्द्र

 को  दोधी  ठहराया  काफी  समय  बीत  चुका  जब  मोरारजी  भाई  प्रधान  मंत्री  किसी  ने

 भी  शिकायत  नहीं  की  |  कम  से  कम  हमने  नहीं  कहा  कि  केन्द्र  और  राज्यों  के  सम्बन्धों  में  हमें  कोई

 शिकायत  है  ।  परन्तु  यदि  आप  देखें  तो  उनके  पास  समाचार  पत्र  प्रेस  ह ैऔर  जनता  तक  अपनी  बात

 पहुंचाने  के  लिए  अन्य  माध्यम  हैं  परन्तु  केबल  केन्द्र-विरोधी  आरोप  ही  लगाए  जा  रहे  कई  मामलों

 में  इसमें  कोई  सच्चाई  नहीं  इसलिए  लोगों  को  केन्द्रीय  सरकार  के  उद्देश्यों  उसके  कार्यक्रमों  तथा  वह

 इस  देश  के  नागरिकों  के  लिए  क्या  करना  चाहती  इन  सब  बातों  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  रेडियो  और

 टेलीविजन  का  प्रयोग  अवश्य  किया  जाना  )

 एक  मसासभोय  सदस्य  :  ओर  राज्य  सरकारों  के  नहीं  ।

 क्री  मोलानाथ  सेव  :  राज्य  सरकारों  के  पास  समाचार  पत्र  उनके  लिए  कोई
 समस्या  नहीं  है  ।  मैं  आपको  एक  उदाहरण  देता  यहां  भारत  के  राष्ट्रपति  ने  कहा  कि  नवोदय

 विश्वालयों  में  40  प्रतिशत  छात्र  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  परिवारों  से  आते  हैं  मोर  80

 प्रतिशत  छात्र  ग्रामोण  क्षेत्रों  से आते  लगभग  उसी  समय  एक  मुख्य  मंत्री  ने  कहा  कि  यह  तवोदय

 विद्यालय  अमोर  लोगों  के  लिए  हैं  ।

 क्रो  पो०  चिदम्थरम  :  यह  सत्य  नहीं  है  ।

 भो  मोलासाथ  सेन  :  यही  कहा  गया  था

 यह  खबर  समाचार  पत्रों  में  छपी  इसलिये देश  भर  में  इस  बात  का  प्रचार करता  अ।वश्यक
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 है  कि  नवोदय  विद्यालय  क्‍या  कर  रहे  20  सूत्री  कार्यक्रम  का  इस्तेमाल  किन  कामों  के  लिए हो  रहा
 है  ।  जैसे  गुजरात  में  20  सूत्री  कार्य क्रम  का  सही  उपयोग  किया  जा  रहा  महाराष्ट्र  में  भी  इसका  सही
 इस्तेमाल  हो  रहा  यह  बात  लोगों  की  जानकारी  में  लाई  जानी  लोग  आज  यह  जाने
 बिना  वोट  डालते  हैं  कि  देश  में  क्या  हो  रहा  लोकतंत्र  तभी  जिन्दा  रह  सकता  है  जब  लोगों  को
 जानकारी  हो  ओर  वह  उससे  सहमत  सहमति  द्वारा  अनुशासन  ही  लोकतंत्र  एक  व्यक्ति  को
 जब  मालूम  ही  नहीं  कि  कया  हो  रहा  है  तो  वह  अपनी  सहमति  केसे  दे  सकता  इस  अज्ञानता  का
 लाभ  उठाकर  कई  बातें  कही  जा  रही  जिसके  परिणामस्वरूप  केंन्द्र  के  विरुद्ध  शिकायतों  का

 गढ़  बम  जाते  आष  किसी  भी  राज्य  में  बह  मैं  नहीं  कर  क्योंकि  केन्द्र  नहीं
 हम  लोगों  को  उनके  घर  तक  यह  बताने  नहीं  जाते  कि  केन्द्र  क्या  कर  रहा  है  और  उसके  क्‍या

 अच्छे  परिणाम  निकल  रहे  क्या  कोई  यह  बात  जानता  बहुत  ही  कम  लोग  जानते  हम
 टी०बी०८  पर  हतने  कार्य  त्रम  देखते  हैं  किन्तु  वहु  कार्यक्रम  कहां  टी०वी०  का  इस्तेमाल  लोगों  को
 राजनंतिक  रूप  से  जागरूक  बनाने  के  लिए  किया  जाना  चाहिए  ।  रेडियो  का  प्रयोग  अबश्य  होना  चाहिए  ।

 यह  किसका  कसूर  है  ?  क्‍या  यह  प्रशासकों  की  गलती  है  ?  अब  प्रशासकों  को  देश  की  प्रगति  के  लिये
 उबित  भूमिका  निभानी  किसी  भी  नागरिक  को  घन  व  सत्य  प्राप्त  करने  से  वंचित  नहीं  किया
 जामा  चाहिए  ।  उसे  जानने  का  अधिफार  उसे  जबरदस्ती  गलत  बातें  नहीं  बताई  जा  सकती  ।

 पूर्ोत्तर  में  मागालेंड  से  लेकर  पश्चिमी  भाग  में  सौराष्ट्र  तक  फैला  हमारा  डेश  एक  विशाल  देश

 हमारे  देश  की  जनसंख्या  सोवियत  संध  की  जनसंख्या  से  अधिक  है  |  सोवियत  संघ  का  क्षेत्र  हमारे  क्षेत्र
 से  चार  गुणा  किन्तु  सोवियत  संघ  की  जनसंख्या  हमारे  देश  फ्री  जनसंख्या  का  एक  चोथाई

 हमें  कुछ  ऐसा  करना  घाहिए  जिससे  देश  को  गरीबी  बेरोजगारी  से  मुक्ति  मिले  और  देश
 प्रभति  करे  |  मुझे  श्री  एम०सी०  सीतलवाड़  द्वारा  कलकत्ता  में  टंगोर  ला  सेन्टर  के  संबंध  मे  दिए  गये
 भाषण  की  याद  है  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  संविधान  में  कोई  दोष  नहीं  दोष  इसे  चलाने  बालों
 वही  मशीन  अच्छा  काम  करती  है  भोर  बही  मशीन  खराब  काम  करती  यह  सब  चलाने  वासे  पर
 निर्भर  करता  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  गुजरात  किस  प्रकार  आगे  बढ़  रहा  महाराष्ट्र  किस  प्रकमर
 प्रभति  कर  रहा  है  ?  किन्तु  पश्चिम  बंगाल  क्‍यों  पिछड़ा  है  ?  क्‍या  यह  दो  राज्य  संविधान  से  बाहर  काम
 कर  रहे  बही  संविधान  वहां  पर  है  ।  बही  सिद्धांत  इन  दो  राज्यों  सहित  सभी  राज्यों  पर  लागू  होता

 तो  भी  हम  पश्चिम  बंगाल  में  पिछड़े  हुए  हैं।आज  हम  अपनी  तुलना  अन्य  पिछड़े  राण्यों  से  करते
 महाराष्ट्र  और  गुजरात  से  नहीं  करते  हमारे  देश  में  कश्मीर  और  अरुणाचल  प्रदेश  आदि  थैसे

 शाज्य  भी  हमें  उनके  बारे  में  सोचना  हमें  एक  ऐसी  नीति  तैयार  करनी  है  जो  लालफीता  शाही
 को  समाप्त  कर  जो  हमारी  तरक्की  के  रास्ते  में  सबसे  बड़ी  रुकावट  मेरा  सरकार  से  अनुरोध
 है  कि  वह  इस  मामले  की  सतह  में  जाए  ओर  यह  देखे  कि  इस  लालफीता  शाही  को  कैसे  समाप्त  किया
 जा  सकता  है  और  धन  को  विशेष  कर  ग्र!मीण  लोगों  के  लाभ  के  लिये  कंसे  श्वर्च  किया  जाये  ।
 मेरा  यही  अनुरोध  है  ।

 क्रो  तम्पन  यामस  :  हम  जिस  विषय  पर  विचार  कर  रहे  हैं  वह  अत्यंत
 महत्वपूर्ण  मेरा  यह  अनुरोध  है  कि  हमें  इस  विषय  के  लिए  अधिक  समय  की  आवश्यकता  है  ।  प्रभावी
 बहुस  के  लिए  यह  आवश्यक  सरकारिया  आयोग  की  जो  इस  सभा  पटल  पर  रखी
 गई  पर  विचार  किया  गया  कुछ  सुझाव  दिए  गए  अर्थात  यह्‌  राजनीति  से  परे  होनी
 यह  निष्पक्ष  होनी  चाहिए  ओर  चर्चा  के  दौरान  हमारे  कुछ  सहयोगियों  ने  कुछ  सुझाव  दिये  यह  सत्य

 है  कि  वह  सुझाव  बंध  किन्तु  जब  हम  अपने  पिछले  40  वर्धों  क ेअनुभव  के  अभ्राधार  पर  दूसरी  जांच
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 करते  हैं  तो  पाते  हैं
 कि  वह  रागनैतिक  प्रश्नों  से  भी  जुड़े  हुए  हैं  ।

 हमारे  कुछ  मित्रों  के  भाषण  सुनने  के  पश्चात  वर्तमान  स्थिति  या  प्रवृत्ति  यह  है  कि
 कोई  केम्द्र  का  पक्ष  ले  रहा  है  ओर  कोई  राज्यों  के  हैक  के  लिए  लड़  रहा  सदस्यों  द्वारा  अलभ-अलच
 बिखार  प्रकट  किये  गए  इससे  मुझे  हैरानी  होती  वास्तव  यदि  वास्तबिक  अर्थों  में  बहुस
 क्षरनी  है  तो  वह  दूसरे  प्रकार  से  करनी  अब  मैं  देखता  हूं  कि  राज्य  के  विस्द्ध  कोई  आरोप  है  मा
 एक  राज्य  केन्द्र  के  विरुद्ध  शिकायत  कर  रहा  है  और  केन्द्र  का  बचाव  किया  जा  रहा  भाप  संविधान

 संबिधान  निर्माण  के  समय  इसके  निर्माताओं  का  क्‍या  उद्देश्य  था  ?  संविधान  में  संघधाद  पर  बख
 दिग्रा  गया  है  ओर  संघवाद  की  एकता  उसकी  अनेकता  में  होती  और  अब  आयोग  ने  अपनी  रिपोर
 में  कहा  है  कि  इसके  परिणामस्वरूप  सहकारी  संघवाद  आएगा  और  सहकारी  संघवाद  के  लिए  बहु
 मुझाव  दिया  गया  है  कि  इसमें  टकराव  नहीं  होना  चाहिए  बहिकि  आपसी  सूक्षबूझ  होनी  चाहिए  किन्तु

 दुर्भाग्य  स ेआयोग  स्वयं  एक  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  हमने  अपने  अनुभव  से  यह  स्रीखा  है  कि

 प्रभुत्व  और  निर्भर  का  जो  संबंध  उत्पन्न  हुआ  है  वह  हमारे  परीक्षण  के  परिणामस्वरूप  हुआ  हम
 इस  समस्या  को  निष्पक्ष  रूप  से  देखते  हैं  ?  क्‍या  यह  स्वामिश्व  ओर  निर्भर  के  सम्बन्धों  के  बारे  में  सच
 नहीं  है  ?  क्‍या  संविधान  निर्माताओं  के  दिमाग  में  संविधान  निर्माण  के  सम्य  यह  विचार  था  कि  कोई
 ऊपर  रहे  और  कोई  कोई  आज्ञा  दे और  कोई  उस्षका  पालन  इसके  बजाय  आयोग  द्वारा
 किए  गए  माध्यम  से  पता  चलता  है  कि  राज्य  को  जो  सम्मान  दिया  जाना  वह  उन्हें  मिलना  चाहिए  ।
 क्योकि  वह  भाग  नहीं  अपनाया  गया  इसलिये  आलोचना  हुई  है  ओर  वह  आलोचना  शायद  असहनीय
 हो  गई  न  केवल  आलोचना  बल्कि  यह  कहुंगा  कि  जो  परीक्षण  हम  करते  आ  रहे  हैं  उनके  का  रण  यह
 और  बढ़  गया  यदि  आप  एक  बाहरी  व्यक्ति  के  रूप  में  समस्याओं  पर  नजर  डालें  तो  आपको  पत्ता
 चलेगा  कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  क्या  हो  रहा  है  ?  प्रांतीयतावाद  तथा  हुर  प्रकार
 प्रकार  की  विधघटनकारी  शक्तियां  सिर  उठा  रही  हैं  और  अपने  पैर  जमा  रही  असम  या
 अन्य  कहीं  भी  आप  नजर  डालें  आप  देखेंगे  कि  यह  सब  हो  रहा  यह  सब  क्यों  हो  रहा  है  ?  क्‍या  यहु
 इसलिए  नहीं  कि  कोई  शक्तिशाली  केन्द्र  चाहता  है  ताकि  वहां  से  शासन  किया  आ  सके  ?  स्वाभाविक  है
 कि  निचले  स्तर  से  आने  वाला  आक्रोश  गूंज  रहा  है  ?  यह  एक  सच्चाई  है  ओर  इस  पर  कैसे  काबू  पाया

 शासक  ओर  शासित  के  सम्बन्ध  को  किस  सीमा  तक  तोड़ा  जाये  और  संघीय  ढांचा  जिसकी
 अनेकता  में  एकता  एक  ऐसा  प्रश्न  है  जिस  पर  बहस  होमी  चाहिए  ।  इस  संदर्भ  में  हम  पाते  हैं  कि
 भायोग  द्वारा  कुछ  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  की  जांच  की  गई  और  उस  बारे  में  सिफारिशें  की  गई  हैं  ओर  मेरे
 विचा र  से  श्री  गाडगिल  जैसा  व्यक्ति  उससे  सहमत  नहीं  हो  राज्यपाल  को  भूमिका  की  समीक्षा
 की  गई  है  ओर  जब  हम  इसे  देख्वते  हैं  तो  पाते  हैं  कि  राज्य  में  राभ्यपाल  को  वही  स्थिति  है  जो  केन्त्र-में

 राष्ट्रपति  की  जो  एक  ऐसा  पद  है  जो  सेफ्टीवाल्ब  का  काम  करता  किन्तु  आप  राज्यपालों  को  बर्तमाल

 समस्याओं  पर  नजर  राज्यपाल  अपने  क्षेत्राधिकार  से  हटकर  राजनीति  में  भा  जाते  हैं  ।

 3.  3  9  प्र०  प०

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठाश्षीन  हुए  |

 क्या  ऐसा  केवल  उन  राज्यों  में  है  जहां  कांग्रेस  सत्ता  में  नहीं  है  ?  कांग्रेस

 शाख्तित  राज्यों  में  भी  ऐसा  हो  रहा  दल  में  गुटबंदी  होने  के  एक  गुट  राज्यपान  को  ढूख़रे  बुट
 के  विदद्ध  भड़काता  है  ।  ऐसा  हो  रहा  है  और  आज  य  ही  स्थिति  है  |

 अपने  राज्य  के  बारे  में  मैं  अपने  अनुभव  से  एक  बात  कह-सकता  मुझे  एक  बहुत  बढ़िया
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 अनुभव  हुआ  था  ।  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  का  दोरा  कर  रहा  मैं  कायानकुलम  में  एक  बैठक को
 संबोधित  कर  रहा  बैठक  के  बाद  जब  मैं  बाहर  आया  तो  मैंने  देखा  कि  कुछ  युवा  कांग्रेस
 कार्यकर्ता  इकट्ठे  होकर  नारे  लगा  रहे  उनके  नारे  थे--“तम्पन  थामस  निवर्िन  क्षेत्र  से  वापिस

 राम  दुलारी  सिन्हा  जिन्दाबाद  ।”  श्रीमती  राम  दुलारी  सिन्हा  केरल  की  राज्यपाल  जब  मैं
 बैठक  से  बाहर  आया  तो  युवा  कांग्रेस  के  क.यंकर्ता  हाथ  में  काले  झंडे  लिए  हुए  मेरे  विरुद्ध  इस
 तरह  के  नारे  लगा  रहे  मुझे  सचमुच  बहुत  हैरानी  इसका  कारण  जानने  पर  मुझे  पता  चला  कि
 केरल  में  राज्यपाल  ने  विश्वविद्यालय  कुलपति  की  हैसियत  से  राज्य  सरकार  की  सलाह  के  विरुद्ध  अथवा
 उसके  परामर्श  के  बिना  कार्य  किया  है  ।

 भी  शांतारास  नायक  :  आपको  केरल  के  राज्यपाल  पर  आक्षेप  नहीं  लगाने

 भाहिए  ।

 क्षो  तस्पन  थामस  :  मैं  आक्षेप  नहीं  लगा  रहा  यह  भराक्षेप  लगाना  नहीं  (  व्यक्षषान )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  राज्यपाल  पर  लगाए  गए  किसी  आलक्षेप  को  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित
 नहीं  किया  मैं  कार्य  वाही  वृत्तांत  देखूंगा  ।

 भ्री  पो०  चि6दस्थरम  :  आप  आक्षेप  नहीं  लगा  रहे  आप  केवल  कानून  की  गलत  व्याख्या  कर

 रहे  उच्च  न्यायालयों  ने  यह  माता  है  कि  कुलपति  स्वतंत्र  रूप  से  काय्य  करता  है  न  कि  मंत्री  परिषद
 की  सहायता  अथवा  सलाह  से  ।

 क्री  तम्पन  थासस  :  कुलपति  स्वतंत्र  रूप  से  काय  करता  लेकिन  दुर्भाग्य  से  के  रल  उच्च
 न्यायालय  ने  इस  विषय  में  यह  निर्णय  दिया  है  कि  कुलपति  ने  अपने  क्षेत्राधिकार  से  बाहुर  जाकर  कार्य
 किया  वह  कुलपति  हो  सकती  हैं  ।  लेकिन  यह  हास्थास्पद  स्थिति  देखिए  कि  वे  किस  तरह  कार्य  करते

 कृपया  इस  मामले  को  देखिए  ।  हमने  निष्पक्ष  रूप  से  इस  विषय  पर  चर्चा  की  है  ।  मैं  एक  ऐसे  मामले
 के  बारे  में  बता  रहा  हूं  जिसमें  राज्यपाल  ने  कुलपति  की  हैसियत  से  कार्यवाही  की  भरी तस्पन थामस : निश्चय ही, यह केन्द्र-राज्य संबंधों की बात है |  यह

 भ्री  पो०  चिबस्थरस  :  यह  केन्द्र-राज्य  संबंधों  के  बारे  में  नहीं  है  ।

 भरी  तस्पन  थामस  :  निश्चय  यह  केन्द्र-राज्य  संबंधों  की  बात  है  |  यह  केन्द्र-राज्य  संबंध  के
 अन्तर्गत  आता  है  क्योंकि  केरल  सरकार  एक  गेर-कांग्रेस  सरकार  वहां  आपके  कांग्रेसी
 कर्ता  को  राज्यपाल  बनाकर  भेजा  है  और  वह  राज्यपाल  अब  राज्य  सरकार  की  उपेक्षा  करके
 विद्यालम  में  कांग्रेस  वल  के  सदस्यों  को नामजद  कर  रहा  यही  केग्व्र-राज्य  संबंध  वास्तव  मैं
 तो  कहूंगा  कि  राज्यपाल  वहां  दिल्‍ली  में  कांग्रेस  सरकार  के  परामझश्ण  के  अनुसार  कार्य  कर  रहे  मैं  यही
 बात  कह  रहा  हूं  ।  यही  केन्द्र-राज्य  सम्बन्ध  हैं  और  मेरे  राज्य  का  यही  अनुभव  रहा

 केरल  विधान  सभा  ने  कुछ  कानून  पारित  किये  थे  ।  स्वाभाविक  है  कि  सांवेधानिक  उपबंधों  के

 अनुसार  यह  अनिवाये  है  कि  राज्यपाल  को  इस  पर  अपनी  सहमति  व्यक्त  करनी  लेकिन  राज्य

 सरकार  को  मुश्किल  में  डालने  के  लिए  राज्यपाल  ने  कई  विधेमकों  पर  अपनी  सहमति  नहीं  दी  है  ओर
 वे  लम्बित  पड़े  यह  मामला  भब  राष्ट्रपति  के  समक्ष  लम्बित  पडा  मुख्य  मंत्री  और  संसद  सदस्यों

 अ-्पपैपन-_++  अमल  ककक  सकल

 के  आदेशानुसार  कायंवाही  वृत्तांत  स ेनिकाल  दिया  गया  ।
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 द्वारा  ज्ञापत  दिये  गये  चूंकि  संविधान  में  इस  मामले  में  कुछ  उपबंध  बनाये  गये  हैं  सांवंधानिक  स्थिति का  उपयोग  करते  कठिनाई  पैदा  की  जाती  है  और  पार्टी  के  हितों  को  बढ़ावा  दिया  जाता  है  ।  भैरे विचार  से  श्री  चिदम्बरम  को  अब  स्थिति  स्पष्ट  हो  गई  होगी  कि  आप  अपने  रा  ज्यपालों  के  साथ  मिलकर कैसे  कार्य  करते  हैं  ।

 भो  पो०  चिवस्वरप्न  :  में  केवल  कुलपति  का  जिक्र  किये  जाने  पर  आपत्ति  कर  रहा
 भो  तस्पन  मैंने  जो  कुछ  कहा  है  उससे  यह  सिद्ध  हो  जाता  है  कि  वे  किस  तरह  काय॑ करते  हैं  ।  ऐसा  हो  रहा  कर्नाटक  में  क्या  हुआ  ?  कर्नाटक  में  राज्यपाल  ने  एक  निर्वात्रित  सरकार को  अस्थिर  करने  का  प्रयास  आंध्र  प्रवेश  में  भी  ऐसा  ही  हुभा  ।

 श्रो  पो०  चिवम्थरस  :  वह  राज्यपाल  आज  कल  कहां  है  ?

 श्री  तम्पन  थामस  :  वह  अब  वहां  नहीं  लेकिन  उन्होंने  ऐसा  हम  राजनीति  से  ऊपर
 उठकर  चर्चा  कर  रहे  हैं  कि पिछले  40  वर्षों  में  उन्होंने  कैसे  कार्य  किया  और  हमें  संविधान  में  किस
 तरह  सुधार  करना  होगा  तथा  अपने  अनुभव  के  आधार  पर  संविधान  में  संशोधन  करने  यह  प्रश्न
 कि  वह  जनता  दल  में  है  या  किसी  अन्य  दल  मुझे  इसकी  कोई  चिन्ता  नहीं  मैं  आपको  यह  बता
 रहा  हू  कि  उन्होंने  केन्द्र  के  एजेंट  के  रूप  में  किस  तरह  काम  यहां  तक  कि  यवि  किसी  ने  पह आलोचना  भी  की  कि  मोरारजी  देसाई  के  शासन  के  दौरान  यह  सब  हुआ  तो  मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना
 चाहता  हूं  कि  हम  ऐसी  बातों  के  विरुद्ध  ऐसा  नहीं  होना  चर्चा  शुरू  होने  से  पर्व  जब
 श्री  ब्टा  सिंह  ने  प्रस्ताव  तो  उन्होंने  इस  सभा  में  कहा  कि  हमारा  कोई  पूर्वाप्रह  नहीं  इसलिए
 इस  पर  खुले  दिमाग  से  विचार  यह  प्रश्न  कि  वह  जनता  दल  के  साथ  है  या  सी०  पी०  एम०  के

 यह  कोई  समस्या  नहीं  समस्या  यह  है  कि  क्या  उन्होने  उस  तरह  काम  किया  या  नहीं  ।  उसके
 आप  क्या  सांवंधानिक  संशोधन  प्रस्तुत  करेंगे  ?  राज्यपालों  की  नियूक्त  के  मामले  में  आप  कया

 मार्गनि्देश  देने  जा  रहे  हैं  ?  राज्यपालों  की  नियुक्ति  के  मामले  क्या  आप  आयोगद्धारा  की  गई
 सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  जा  रहे  हैं  या  इस  स्थिति  में  आप  कुछ  और  करने  जा  रहे  हैं  ?  यह  एक
 बहुत  सीधा  सा  प्रश्न  इससे  इस  देश  की  लोकतंतत्रिक  व्यवस्था  पर  बहुत  प्रभाव  पडता  राज्यपाल
 जनता  की  इच्छा  और  आवकांक्षाओं  के  विरुद्ध  इस  तरह  काय्य  कर  करके  जनता  के  विच्चारों  पर  प्रहार
 करते  राज्यपाल  को  देश  के  लोकतंत्र  की  रक्षा  करनी  यदि  जो  कि  देश  का
 सांवैधानिक  मुद्चिया  लोकतांत्रिक  टितों  के  बरुद्ध  कार्य  करता  तो  इससे  कैसे  बचा  जाए  ?  यह
 बहुत  सीधा  सा  प्रश्न  है  ।  भायोग  ने  इस  मामले  पर  भी  विचार  किया  और  कुछ  सिफारिशें  की  मैंने
 देखा  कि  यदि  आयोग  की  कोई  रिपट  केवल  यह  है  कि  गैर  कांग्रेस  आई  शासित  राज्यों  में  सक्रिय
 नेताओं  को  राज्यपाल  नहीं  बनाया  जाना  तो  यह  मात्र  संक्षेप  में  राज्थपाल  की  नियुक्ति  के
 मामले  में  वह  नियम  पर्याप्त  नहीं  है  ।  मुख्यमंत्री  क ेसाथ  चर्चा  की  जानी  मुख्य  मंत्री  की  स्वीकृति
 ली  जानी  चाहिए  क्थोंकि  उसे  राज्य  के  हित  में  मुख्यमंत्री  क ेसाथ  मिलकर  काम  करना  होता  है  और
 ऐसे  मामलों  में  मुख्यमंत्री  क ेसाथ  परामर्श  करना  चाहिए  तथा  राज्य  को  स्वीकार्य  राज्यपाल  ही  भेजा
 जाना  चाहिए  ।  यदि  कोई  राज्य  सरकार  किसी  विशेष  व्यक्ति  को  राज्यपाल  नहीं  चाहती  और  यदि
 उसकी  निमुक्ति  जनता  की  इच्छा  ओर  हितों  के  विरुद्ध  की  जाती  है  और  यदि  जनता  उसे  नहीं  चाहती

 तो  बिना  हिंचक  के  उसे  वहां  से  हटा  लेना  जो  कांग्रेस-आई  के  कार्यालय  में  मश्विल
 भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  के  सचिवों  के  रूप  में  या  किसी  अन्य  हैसियत  से  कार्य  कर  रहे  उन्हें  हमारे
 राज्यों में  तुरन्त  राज्यपाल  बनाकर  नहीं  भेजा  जाना  चाहिए  ।  ये  सब  बार्ते  वहां  हमें  राज्यपालों  की
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 5६.  ज+कज--बन  ee  _

 सम्पन  थामस  ]

 नियुक्ति  के  मामले  में  इन  मानदण्डों  पर  तथा  आयोग  की  रिपोर्ट  में  की  गई  चर्चराओं  तथा  राज्यपाल  के

 व्यवहार  से  अतीत  में  देश  को  हुए  अनुभवों  के  प्रकाश  मुख्य  मुद्दे  पर  विचार  करना  मुझे  इन
 मामलों  पर  प्रकाश  डालने  की  आवश्यकता  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  बहुत  भरधिक  समय  ले  लिया  है  ।

 श्री  पी०  कुलनवईवेलू  )  :  वह  वकील

 थी  तम्पन  थामस  :  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  का  दुर्भाग्य  कि  अपने  भाषण  के  शुरू  में  उन्हें  बाहर
 पड़ा  ।  मुझे  आशा  है  कि  आप  वह  मानदण्ड  नहीं  अपनाएं  गे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  बताहए  कि  आपको  कितना  समय  चाहिए  ।

 तर

 भ्रो  तम्पन  थामस  :  मुझ  थोड़ा  वक्‍त  दीजिए  ।  मैं  अधिक  समय  नहीं  लूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  किसी  सदस्ब  को  तो  एक  घंटा  आपको  कितना  समय  चाहिए  ?

 श्री  शांताराम  नायक  :  आप  उन्हें  बताइए  कि  सिर्फ  अय्यपू  रेही  ने  ही  कितना  समय ले
 लिया

 श्रो  सम्पन  थामस  :  आप  इस  तथ्य  को  भूल  गये  हैं  कि  मंत्री  का  विपक्ष  नहीं  होता  ।  यहां  हमने
 समस्या  पर  खुले  रूप  से  चर्चा  की  है  ।

 डवाध्यक्ष  महोव॒य  :  आप  पहले  ही  15  मिनट  ले  चुके  आपको  कितना  समय  चाहिए  ?

 थो  तस्वन  धामस  :  15  मिनट  और  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भाप  अगले  10  मिनटों  में  अपना  भाषणਂ  सभाप्त  करने  की  कोशिश
 कीजिए  ।

 क्रो  तम्पन  थामस  :  राज्यपाल  कै  समक्ष  विधायकों  को  ले  जाना  और  राज्यपाल  द्वारा  विधान
 सभा  में  शक्ति  परीक्षण  कराने  की  बजाए  अपने  अधिकारों  का  प्रयोग  करना  एक  गम्भीर  मामला  है  !
 इस  समय  जो  लोग  केन्द्र  में  सत्ता  में  वे  खुफिया  अधिकारी  जैसे  सरकारी  तंत्रों  का
 माल  करते  हैं  और  इस  तरह  वे  राजन  तिक  दलों  के  कार्यों  में  हस्तक्षेप  करते  है  उनमें  विभाजन  करा  देते

 वे  देखते  हैं  कि गुट  बनजा  फिर  आएं  तरिक  ग्रुट  बन  जाएं  और  सरकार  तोड़  दी  जाती

 तमिलनाड  में  क्या  हुआ  ?

 थ्रो  पो०  चिदस्बरम  :  जनता  दल  तमिलनाडु  में  ऐसा  कर  रहा  है  ।

 शत  पो०  कुलनदईबेलू  :  तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री  अपने  राजन॑तिक  लाभ  के  लिए  पुलिस का
 दुरुपयोग  कर  तमिलनाडु  में  वास्तव  में  मुख्यमंत्री  ने  अपने  राजनेतिक  लाभ  के  लिए  पुलिस  का

 दुरुपयोग  किया  ।
 मषडकदुस

 बारे  में  कया  कहेंगे  ?

 श्री  तम्पन  थासस  :  श्री  कुलनवईवेलू  की  समस्या  देशिए  ।  तमिलनाडु  में  केवल  एक  ही  दल

 मूवमेन्टਂ  अब  वहां  कितने  दल  हैं  ?

 भी  पो०  कुलनदईबेसू  :  जनता  दल  के  विषय  में  आप  क्‍या  कहते  हैं  ?  कृपया  आप  हमें  उसके
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 बारे  में  )

 श्री  तम्पम  थाम्ल  :  जो  कुछ  हो  रहा  है  वह  केवल  कांग्रेस  क ेकारण  ही  हो  रहा  अब  वे

 मिषर  हैं  ।  परसों  तक  वे  चुनाव  में  लड़  रहे  छममें  फूट  पड़  गई  और  उन्होंने  विधान  सभा  में  तमाशा
 खड़ा  कर  अब  वे  इकट्ठ

 भरी  पो०  कुलम३ईबेलू  :  राष्ट्रीय  मो  में  श्री  वी०  पी०  सिंह  और  श्री  एन०  टी ०  रामाराव  एक
 दूसरे  से  लड़  रहे  आप  इस  विषय  में  क्या  कहते  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  थामस  कृपया  आप  अपने  मुद्दे  पर

 भी  तस्पन  धाभस  :  मैं  अपने  मुहे  पर  आ  रहा  केन्द्र  क ेअधिकार  का  प्रयोग  करके  दलों  के
 अन्दर  राजनीतिक  गुठबाजी  क्षेत्रीय  आधार  पर  फूट  पंदा  की  जाती  फिर  वे  इसका  लाभ
 उठाते हैं  ।

 क्री  पी०  जिदशम्बरम  :  आपको  अपनी  कमजोरी  स्वीकार  करनी

 थ्रो  तम्पन  याभस  :  मैं  अपने  लोकतंत्र  की  कमजोरी  स्वीकार  करता  मैं  यह  इसलिए  स्वीकार

 करता  हूं  क्योंकि  केन्द्र  क ेपास  बहुत  सारे  अधिकार  केन्द्र  के  पाश्न  बहुत  सारी  शक्तियां  केन्द्र  के
 पास  जनशक्ति  लोगों  को  डराने  के  लिए  उन्हें  जेल  भेजने  की  आपातकालीन  शक्षित  इसके
 पास  आयकर  अप्षिकारी  छापे  मारे  जाते  हैं  तथा  ओर  कुछ  किया  जाता  सबसे  ब्रढ़कर  इसके
 पास  दूरदशंन  आजकल  दूरदर्शन  क्‍या  है  ?  दूरदशंन  ती  राजीब  दर्शन  इन  सभी  बातों के
 साथ**

 भरी  ध्रसिल  बसु  :  इसके  अतिरिक्त  श्री  चितम्बश्म  भी  तो

 ही  तम्यन  धासस  :  केवल  कभी-कभी  |  इत  सभी  चीजों  का  प्रयोग  करके  जनता  को  डराया
 जाता  )

 प्रो०  वी०  जे०  कुश्यिमन  :  पर  इनका  नाम  भी  तो  दूरदर्शेत  पर  आता  कल  भी  इनका  नाम
 आया  था  मैं  नहीं  समझता  कि  वे  कैसे  इस  प्रकार  बात  कर  रहे  यहां  तक  कि  यदि
 अनेक  सदस्य  शून्य  काल  के  दोरान  मुद्दे  उठाते  तो  श्री  तम्पन  थामस  का  नाम  भी  दूरदशंन  पर

 |

 थी  तम्पत  थाम  :  मैं  कह  रहा  हूं  कि  किस  प्रकार  एजेंसियों  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।
 भंकि  अधिकार  तो  केन्द्र  के  पास  हैं  और  केन्द्र  क ेपास  यह  सब  कुछ  इन  सबका  उपयोग  करके

 तत्र  को  नष्ट  किया  जा  रहा  पिछले  40  वर्ष  में  क्या  हो  रहा  है  ?  न  केवल  लोकतंत्र  परन्तु  इसका
 ओर  संविधान  के  बनाने  वाज्तों  के  दृष्टिकोण  को  पूरी  तरह  से  नष्ट  कर  विया  गया  हम  कैसे

 इसका  पुनर्निर्माण  कर  सकते  हैं  ?  यही  मुख्य  प्रश्त  है  ।

 भी  मोलानाथ  सेन  ६  भारत  के  विभिन्‍न  भागों  में  ऐसा  ही  वहाँ  क्षेत्रीय  दल
 धाम )

 भरी  तम्पत  थामस  :  क्षेत्रीय  दल  सामने  आये  विद्यार्थी  के  रूप  में  मैंने  अपने  आपको

 राजनीति  से  जोड़  लिया  था  ।  मुल्ले  कुछ  बातें  मालूम  मेरे  राज्य  में  मुख्यतः  कांग्रेस  ओर  साम्यवादी

 बल  हम  जंसे  कुछ  समाजवादी  भी  किन्तु  अचामक
 कांग्रेस  टूट  गई  ।

 फिर  के  रल  कांग्रेस  एक

 बल  के  रूप  में  सामने  आया  ।  ऐसा  कैसे  होता  ?  यह  हमारी  पद्धति  में  एक  भुटि  है  जिसकी ओर  मैं  ध्यान
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 तम्पन  थामस  ]

 दिला  रहा  ऐसा  इसलिए  है  कि  केन्द्र  के  पास  शवित  है  और  वह  इसका  प्रयोग  करके  ऐसा  कर  रहे

 यह  प्रश्न  भब  सामने  आ  रहे  संविधान  के  निर्माताओं  ने  इस  चार  स्तम  भीय  ढांचे  का  ध्यान  रखा  ।

 कुछ  प्रश्न  सामन  आते  हैं  ।  वास्तविक  उपचार  चार-स्तम्भीय  प्रणाली  में  घार-स्तम्भीय  प्रणाली  में
 जिला  प्रशासन  और  पचायत  स्तर  का  ढांचा  यदि  इनके  बीच  शक्ति  का  उचित

 रण  किया  जाता  है  तो  एक  प्रणाली  स्थापित  होतो  किन्तु  यहां  नहीं  हो  रहा  इस  पद्धति  के
 आधार  पर  प्रधान  मंत्री  आंध्र  प्रदेश  के  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  को  बुलाकर  इनके  साथ
 सीधे  चर्चा  कर  सकते  हैं

 श्री  पी०  चिदस्थरभ  :  बार-बार  यही  बात  कही  जा  रही  मुझे  इस  समय  स्थिति
 स्पष्ट  कर  देनी  चाहिए  ।  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  को  उस  वर्कशाप  में  भाग  लेने  के  लिए  निमंत्रित  किया
 गया  मैंते  मुख्य  मंत्री  को  लिखा  ।  हमने  राज्यपाल  को  मुख्य  मंत्री  प्रधान  मत्री  के  स्वागत
 के  लिए  और  उन्हें  विदा  करने  के  लिए  हवाई  अड्डे  पर  उपस्थित  थे  किन्तु  उन्होंने  वकशाप  में  भाग  नहीं

 जहां  कहीं  भी  वर्कंशाप  का  आयोजन  किया  गया  हमने  प्रत्येक  मुख्य  मंत्री  को  बुलाया---मध्य
 प्रदेश  उत्तर-पूर्व  तमिलनाडु  में  जब  थहां  राज्यपाल  का  शासन  आंध्र  प्रदेश  में  जहां  के  मुख्य
 मंत्री  श्री  एन०  टी०  रामाराव  हैं  और  राजस्थान  में  जहां  मुख्य  मंत्री  श्री  माथुर  यदि  अप्र  प्रदेश
 के  मुख्य  मंत्री  ने  वकंशाप  में  भाग  नहीं  तो  भाप  कंसे  कहते  हैं  कि  हूमने  उनकी  उपेक्षा  करके

 ऐसा  मैंने  मुख्य  मंत्री  को  लिखा  मैं  आपको  पत्र  दिखा  सकता  हूं  ।  आप  मेरे  कार्यालय  में
 आहए  ।

 क्री  तम्पन  यामस  :  मैं  आशा  करता  हूं  कि  श्रो  चिदम्बरम  मेरा  मुहा  समझ  मैं  जानता

 हूँ बह  एक  वकील  मैं  कंबल  एक  बात  का  सुझाव  देता  हूं  जिसमें  केन्द्र  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा
 अधिकारियों  के  लिए  किसी  राज्य  में  नियुक्त  करने  की  सीधी  व्यवस्था  करता  यह  हमारी  पढद्वति  में

 अकुशल  प्रवृत्ति  है  ।

 श्री  पो०  जिवम्बरम  :  हमने  सरकार  को  लिखा  कि  थह  अपने  मैजिस्ट्रेटों  को  भेज  हमने
 आंध्र  प्रदेश  सरकार  समेत  सभी  राज्य  सरकारों  को  उन्होंने  स्वेच्छा  से  अपने  जिला  कलक्टरों  को
 वर्कशाप  के  लिए  मनोनीत  तब  तो  किसी  की  उपेक्षा  करने  का  प्रश्न  ही  कहां  उठता  है  ?  हमने
 राज्य  सरकारों  को  लिखा  |  उन्होंने  अपने  जिला  मजिस्ट्रेट  भेजे  ।  पश्चिम  बंगाल  ने  अपना  जिला

 स्ट्रेट  भेज  मुख्य  मंत्री  को  निमंत्रण  दिया  गया  ।  तब  किसी  की  उपेक्षा  करने  का  प्रश्न  कहां  से
 उठता  है  ?  )

 भरी  प्रनिल  बसु  :  आपने  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  में  इस  पर  चर्चा  क्‍यों  नहीं  की  ?

 की  पो०  सिदस्थ रम
 :  हमने  इस  पर  चर्चा  की  दुर्भाग्थवश  आपको  तथ्यों  की  जानकारी  नहीं

 हमने  जिला  मेजिस्ट्रेटों  के  सम्मेलन  में  इस  पर  चर्चा  की  हमने  मुख्य  सचिवों  के  सम्मेलन  में  इस
 पर  चर्चा  की  है  और  अब  हम  मुख्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन  बुलाने  जा  रहे  हैं  ।

 ञ्लो  तम्पन  थामस  :  मैं  फेवल  अपनी  पद्धति  में  जो  दोष  बता  रहा  हमारी  पद्धति में  यह  दोष
 है  कि  केन्द्र  द्वारा  राज्य  के  विषयों  में  हस्तक्षेप  करने  से  प्रशासन  प्रभावित  होता  ।  व्यवधान  )

 हम  केन्द्र  और  राज्य  के  बीच  संबंधों  पर  चर्चा  कर  रहे  आपके  पास  राज्य  सरकार  द्वारा
 चलाया  गया  जिला  प्रशासन  और  यदि  आप  इसका  अतिक्रमण  करेंगे  तो  यह  एक  बुरी  मिसाल  होगी
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 नाता  जिससे भविष्य में शक्ति का केन्द्रीकरण होगा। इसी के बारे में मैं कह रहा हं। यही मेरा  अं

 जिससे  भविष्य  में  शक्ति  का  केन्द्रीकरण  इसी  के  बारे  में  मैं  कह  रहा  यही  मेरा  निवेदन
 ऐसा  करके  हम  उन  आशाओं  और  विचारों  का  विरोध  कर  रहे  हैं  जिस  पर  संविधान  के  निर्माताओं ने
 चर्चा को  संघीय  प्रणाली  में  हमारे  संविधान  के  दृष्टिकोण  को  नष्ट  किया  जा  रहा  मैं  भारतीय
 प्रशासनिक  सेवा  के  संबंध  में  मैं  एक  बात  जानता  हूं  ।  एक  दिन  मैंने  एक  समाचार  हो  सकता  है  यह
 श्री  चिदम्बरम  का  विचार  इन  लोगों  को  प्रशिक्षण  के लिए  अमरीका  भेजा  वहां  भारतीय
 प्रशासनिक  सेवा  अधिकारी  वे  किस  लिए  वहां  हैं  ?  उन्हें  भारत  तथा  भारतीय  पग्रामों  का  प्रशासन
 चलाना  है  ?  हमने  कहां  तक  इसका  निर्माण  किया  है  ?  ऐसा  नहीं  हो  रहा  इसका  सुघार  करना
 होगा  ।  )

 मैंने  अभी  दो  मुद्दों  के  संबंध  पें  कहा  है  ।  मैं  केवल  कुछ  मुद्दों  का  उल्लेख  करूंगा  ।

 भारत  क॑  ग्रामों  को  चालीस  वर्ष  के  अनुभव  से  हम  यह  कह  सकते  हैं  कि  देश  में  अभी
 भो  असंतुलन  ऐसा  कंसे  हुआ  ?  आप  जानते  हैं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  दिल्‍ली  की  प्रति  व्यक्ति  आम
 400  रुपये  है  जबकि  मेरे  राज्य  में  प्रति  व्यक्ति  आय  gar?  रुपये  है  और  उड़ीसा  तथा  अन्य  स्णान  पर
 प्रत्येक  रुपये  या  को  रुपये  प्रति  मास  ऐसा  कंसे  हुआ  ?  ऐसा  क्‍यों  हो  रहा  है  ?  यदि  इस  देश  के
 प्रत्येक  नागरिक  को  अर्थव्यवस्था  में  से उसका  अपना  भाग  मिल  जाता  है  तो  क्‍या  ऐसा  हो  सकता  था  ?

 ऐसा  इसलिए  है  कि  कन्द्र  क ेपास  शक्ति  दिल्‍ली  एक  दिश्वावे  की  चीज  बन  गई  यहां  देश  की  अन्य
 राजधानियों  की  तुलना  में  सबसे  अधिक  दिखावा  है  ।  वित्त  आयोग  द्वारा  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए  कितमो
 राशि  आबंटित  की  जाती  है  ?  धन  खर्च  किया  जाता  किन्तु  घन  कंसे  ख्  किया  जाता  है  ?

 )

 शो  मोलानाथ  सेन  :  धन  यहां  से  भेजा  जाता  किस्तु  बिचौलिए  चुनाव  के  समय  धन  हड़प
 जाते  हैं  ।

 क्रो  तम्पन  थामस  :  बिचोलिए  कोन  हैं  ?  भी

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  श्री  आप  मुझे  सहयोग  नहीं  दे  रहे

 शभ्रो  तम्पन  थामस  :  मैं  आपको  सहयोग  दे  रहा  हूं  )
 **  राज्यों  को  वित्तीय  आबंटन

 करने  के  लिए  यह  महत्वपूर्ण  है  कि  संवंधानिक  उपबंधों  में  भी  संशोधन  किये  जाने  की  आवश्यकता

 राज्यों  के  संबंध  में  कंन्‍्द्र  सरकार  द्वारा  दी  गई  विवेकाधीन  जिसे  उन्होंने  चुनाव  के  समय  में

 अग्रेषित  किया  है--क्या  यह  सदन  उसकी  जांच-पड़ताल  कर  सकता  है  ?  क्‍या  हम  अन्य
 राज्यों  जहां  बाढ़  या  सूखा  नहीं  पड़ा  उनके  न्यायसंगत  दावों  के  अतिरिक्त  दिए  गए  वास्तविक

 शेयर  के  बारे  में  भी  पूछताछ  कर  सकते  जब  चुमावों  का  समय  आता  है  तो  विवेकाधीन  अनुदान
 के  अन्तर्गत  धन  दिया  जाता  है  हालांकि  वहां  सूखा  या  आपात-स्थिति  जेसी  कोई  बात  नहीं  होती
 इसका  उदाहरण  नागालेंड  है  ।

 4.00  भ०  १०

 इसी  विवेकाधीन  अन॒दान  के  अन्तर्गत  प्रधान  मंत्री  द्वारा  राज्यों  पर  नियंत्रण  रखने के
 लिए धन  का  उपयोग  किया  जाता  है  क्या  इसमें  परिवतंन  किया  जाना  अपेक्षित  नहीं  है  ?  यदि  मेरा

 राज्य  लोगों  को  विदेश  कठिन  परिश्रम  घन  कमाता  है  तो  क्या  मैं  अपने  राज्य  के  शेपर

 को  लेने  का  हकदार  नहीं  हूं  ?
 मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  मेरे  राज्य  को  उचित  शेयर  नहीं  दिया  जाता

 जबकि  मेरे  राज्य  को  जितना  शेयर  मिलना  चाहिए  था  उसे  लेकर  संविधान  के  अधीन  अनुशेय
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 जज तन  तम्पन

 तम्पन  थाप्स

 विवेकाधीन  अन॒दान  का  प्रयोग  करके  अन्य  राज्यों  को  दिया  जाता  मैं  जानता  हूं  कि  श्री  चिदस्बरम क+  कक  नु  ब्ध्  है  ०
 यह  तक  देंगे  कि  संविधानिक  उपबंध  के  अनुसार  ही  इसका  उपयोग  किया  गया  है  ।

 मेरा  निवेवन  यह  है  कि  केन्द्र  सरकार  को  ऐसी  धनराशि  की  मंजूरी  देने  के  उद्देश्य  से  दी  जाने
 वाली  ऐसी  विवेकाधीन  शक्तियों  में  संशोधन  किया  जाना  प्रत्येक  राज्य  ओर  केन्द्र  क ेसाथ
 वित्तीय  संबंधों  तथा  राजकोषीय  संबंधों  को  समुचित  रूप  से  समन्वित  किया  जाना  ऐसा  समन्वय
 स्थापित  नहीं  हुआ  इसलिए  आयोग  ने  अन्तर्राज्यीय  परिषद्‌  की  सिफारिश  की  है  जिसमें  आपके
 पास  मुख्य  मंत्री  और  राज्य  के  दूसरे  प्रतिनिधि  अभ्त  रज्यीय  परिषव्‌  को  मिलकर  इन  विषयों  पर
 चर्चा  करनी  चाहिए  ।

 न्यायिक  प्रणाली  केन्द्र-राज्य  संबंधों  का  एक  भाग  आप  जानते  हैं  कि  उच्च  न्यायालय  के
 न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  ढंग  की  आलोचना  की  जाती  है  और  इसकी  लोगों  को  भी  भली-भांति
 कारो  है  ।  आज  भी  यह  देश  के  लिए  भारी  चिन्ता  का  विषय  पद  भरे  नहीं  जाते  संविधामिक
 प्रावधान  किन्तु  क्‍या  ये  प्रावधान  न्यायपालिका  की  निष्पक्षता  के  हितों  को  पूर्णतः  रक्षा  कर  रहे  हैं
 ओर  न्यायपालिक  को  इसकी  प्रतिष्ठा  प्रदान  कर  रहे  हैं  ?  क्‍या  वे  स्वतंत्रता  के  प्रावधान  में  ब्िश्नारित
 तथ्यों  की  वास्तविक  तस्वीर  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ओर  वतंमान  प्रणाली  में  दिये  गये  जिनका
 आप  पालन  कर  रहे  की  तुलना  में  न्यायपालिका  को  प्रतिष्ठित  करते  क्या  आयोग  ने  न्यायिक
 प्रणाली  ओर  केन्द्र-राज्य  संबंधों  को  सह-संबंधित  करने  वाले  पक्ष  पर  विचार  किया  इसकी  स्पष्ट
 तस्वीर  होनी  चाहिए  ओर  देश  में  निष्पक्ष  और  न्यायिक  प्रणाली  स्थापित  की  जानी  इसके  लिए
 उपाय  किए  जाने  चाहिएं  और  वतंमान  प्रणाली  को  नकारा  जाना

 उपाध्यक्ष  महोबदप  :  कृपया  समाप्त

 क्रो  तम्पन  थामस  :  मेरे  पास  कहने  को  बहुत  कुछ  है  ।

 उपाध्यक्ष  भहोवबय  :  यदि  आपके  पास  कोई  सुझाव  हैं  तो  आप  मंत्री  को  लिखकर  दे  दें  वह  उस
 पर  विच्चार  करेंगे  ।  आप  पहले  ही  35  मिनट  बोल  चुके  अब  प्रो०  कुरियन

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  मेरे  मित्र  श्री  तम्पन  थॉमस  का  भाषण  शब्दों  का  इख््रजाल

 कितु  मुझे  आश्चयं  है  और  मुझे  यह  कहने  का  दुख  भी  है  कि  वह  इस  तरह  बोले  जैसे  कि  हम  इस  देश
 की  जनता  द्वाशा  निर्वाचित  सदस्य  नहीं  हैं  ओर  जंसा  कि  भारत के  प्रधान  मंत्री  इस  देश  की  जनता  द्वारा
 नहीं  चुने  गए  हों  ।  उन्होंने  कि  प्रधान  मंत्री  को  धन  आबंटित  करने  में  अपने  विवेकाधिकार  का
 प्रयोग  नहीं  करना  किन्तु  मुख्य  मंत्री  विवेकाधिकार  का  प्रयोग  कर  सकते  वास्तव  में  हम
 अपने  विवेकाधिकार  का  प्रयोग  उन  लोगों  की  सहायता  करने  के  लिए  करते  हैं  जिन्हें  इसकी
 कता  जो  सूखे  से  प्रभावित  हुए  हैं  ओर  जो  वास्तव  में  संकट  में  जबकि  आप  अपने  विवेकाधिकार
 का  प्रयोग  एक  वर्ग  या  दूसरे  वर्ग  के  साथ  पक्षपात  करने  के  लिए  करते  मैं  आपको  अपने  ही  राज्य
 का  उदाहरण  दे  सकता  हूं  ।  इृदुबकी  जिले  में  जो  मेरे  भिर्वाचन  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  आता  है  केन्द्र  सरकार
 दास  आर०  एल०  ई०  जी०  एन०  भआर०  ई०  पी०  ओर  कमजोर  वर्गों  की  सहायता  करने  के  लिए
 डो०  आर+८  डो०  ए०  फंड  आवंटित  किया  गया  जिसे  दूसरे  कामों  में  लाया  गया  ।  एक  करोड़  रु०
 की  राशि  कुछ  अन्य  जिलों  को  दे  वी  गई  जहां  माक्संवादी  विधायकों  का  बहुमत  मेरे  राज्य  में
 केरल  के  मुख्य  मंत्री  को  इस  कारंवाई  के  विदद्ध  आन्दोलन  चल  रहा  मैं  इस  प्रकार  के  बहुत  से
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 उदाहरण  उद्धृत  कर  सकता  हूं  जहां  मुख्य  मंत्री  इस  ढंग  से  व्यवहार  कर  रहे  हैं  ।  श्री  तम्गन  थामस  तो  ऐसे
 कह  रहे  हैं  जैसे  कि  प्रधान  मंत्री  को  चुनने  वाला  बहुमत  इस  देश  की  जनता  द्वारा  नहीं  चुना  गया  हो  और
 जो  प्रधाभ  मंत्री  इतने  बड़े  बहुमत  के  साथ  इतने  अधिक  बहुमत  वाला  लोगों  को  उनकी  आवश्य
 कता  के  समय  उनकी  सहायता  करने  के  लिए  विवेकाधिकार  का  प्रयोग  नहीं  कर  सकते  ।

 विपक्ष  के  कुछ  वक्‍ताओं  ने  ऐसे  कहा  जंसे  कि  यहां  वो  प्रकार  की  नागरिकता  हो  --
 एक  राज्य  नागरिकता  ओर  दूसरी  राष्ट्रीय  नागरिकता  ।  हमारे  यहां  केवल  एक  ही  नागरिकता
 है  ।  कुछ  लोगों  ने  ऐसा  कहा  जंसे  कि  केन्द्र  सरकार  द्वारा  खर्च  किया  गया  घन  विदेशों  में  खबब  किया
 भया  हो  ।  अब  घन  खर्च  कहां  किया  जाता  वेकहते  हैं  कि  केन्द्र  सरकार  ने  सायंजनिक  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  पर  धन  ख्  किया  ।  अब  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  कहां  ये  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम
 विभिन्‍न  राज्यों  में  हैं  और  उन  राज्यों  वो  जनता  इन  उपक्रमों  से  लाभान्वित  हो  रही  केन्द्र-राण्य
 शंबंधों  में  भी  ऐसे  लगता  है  ज॑से  कि  केन्द्र  ओर  राज्यों  के  बीच  कोई  झगड़ा  हो  रहा  हो  और  केन्द्र  को
 रक्षात्मक  स्थान  पर  रखा  जा  रहा  मेरे  विधार  में  यह  सही  दृष्टिकोण  नहीं  आपने  स्थयं  ही
 कहा  है  कि  हमें  इस  मुह  को  पार्टी-राजनीति  से  ऊपर  का  दर्जा  देना  चाहिए  ।

 आजकल  केन्‍्द्र-राज्य  संबंधों  का  पुनर्गठन  करने  की  मांग  फैंशन  बन  गई
 ।  विपक्षी  दल  यह  मांग  कर  रहे  वास्तव  में  यह  राजनीतिक  मांग  है  किन्तु  इसमें  अधिक

 सन्तुष्टी  भी  निहित  यदि  हम  पिछले  चालीस  वर्षों  में  देश  के  विकास  को  देखें  तो  हम  पाते  हैं  कि

 बहुत  से  परिवतन  हुए  कुछ  राज्यों  में  क्षेत्रीय  पार्थियां  क्षेत्रीय  मांगों  के  साथ  सत्ता  में  आई  हैं  और
 उन  क्षेत्रीय  पार्टियों  को  केन्द्र  स ेटकराव  का  रुख  अपनाने  के  लिए  बाध्य  किया  जाता  उनके
 अपने  तक  हो  सकते  हैं  ।  मुझे  इस  केन्द्र  राज्य  संबंधों  के  पुनगंठन  की  मांग  में  राजनीतिक  मुकाबला
 नजर  आता  अब  केन्द्र  और  राज्य  कांग्रेस  पार्टी  द्वारा  शासित  होते  थे  तो  उनकी  समस्याएं  पार्टी
 फोरम  में  केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  हल  हो  जाती  अब  जबकि  केन्द्र  और  राज्य  भस्‍िनन-भिन्‍न  प्रा्ियों
 द्वारा  शासित  हैं  तो  वे  समस्याएं  फोरम  में  हल  नहीं  हो  सकतीं  ।  इसलिए  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि
 केन्द्र-राज्य  संबंधों  में  सुधार  लाए  जाने  की  आवश्यकता  है  भौर  इसके  उस  हद  तक  पुनगंठन  की  भी

 आवश्यकता  है  जहां  तक  हम  इसे  आवश्यक  समझते  हैं  किन्तु  आप  इस  मामले  में  भी  राश्षनीति  ला  रहे
 अब  तो  यह  राजनीतिक  माँग  बन  गई  है  |

 वास्तव  में  यदि  केन्द्र  मजबूत  नहीं  है  तो  राज्य  कैसे  मजबूत  हो  सकते  हैं  ?  सरकारिया  आ्रायोग
 ने  एक  बहुत  ही  अच्छा  निष्कर्ष  दिया  इसने  कहा  है  कि  जहां  तक  संविधान  का

 संबंध  है  इस मे
 संरचनात्मक  परिवर्तत  किए  जाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  संविधान  के  उपबंधों  में  निहित  केरद्र

 राज्य  संबंधों  की  योजनाएं  ठोस  सरकारिया  आयोग  इस  निर्णय  पर  पहुंचा  है  कि  मजबूत  केन्द्र  होता
 भी  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  है  ।  मैं  सहमत  हूं  कि  राज्यों  को  मजबूत  बनाने  की  आवश्यकता  है  ।  बास्तब

 राज्यों  को  मजबत  बनाया  जाना  चाहिए  लेकिन  अगर  केन्द्र  मजबूत  नहीं  होगा  तो  राज्य  केसे  मजबूत
 होंगे  ?  फिर  क्या  होगा  ?  हमारे  समाज  में  अपकेन्द्री  ताकतें  कार्य  कर  रही  हमारे  देश  में  बिविध्वता

 हम  विविधता  में  समानता  की  बात  करते  विभाजन  शक्ष्तिर्या  भी  कार्य  कर  रही  जब  हम
 पिछले  40  वर्षों  के  ६तिहास  को  देखते  हैं  ये  ताकरतें  इसी  प्रकार  कार्य  कर  रही  हैं  वे  देश  का  विभाजन  करने

 का  प्रयास  कर  रही  हैं  ओर  ये  अपकेन्द्री  ताकतें  इस  देश  में  कायं  कर  रही  यदि  संतुलन  रखने
 के

 लि  ए्‌

 कोई  केन्द्राभिमुखी  ताकतें  महीं  होंगी  तो  राष्ट्र  की  क्या  स्थिति  अपकेन्द्री  ताकतें  राज्यों  को
 केर

 से  अलब  करना  चाहती  हैं  और  आपस  में  राज्यों  को  भी  एक  दूसरे  से  अनग  करती

 में  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  जायेगी  कोई  राष्ट्र  नहीं  रहेगा  ।  ह्नलिए  भग़र  राज्य  मज़बूद़
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 है  तो  केन्द्र  को  मजबूत  होना  चाहिए  ।  अगर  केन्द्र  मजबूत  नहीं  है  तो  राज्यों  को  निहित  शक्तियां
 प्राप्त  नहीं  होंगी  ।  पिछले  40  वर्ष  से  हमने  कई  चुनौतियों  का  सामना  किया  हमने  उन  चुनौतियों
 से  कैसे  निपटा  है  ?  हम  इन  चुनौतियों  से  केवल  केन्द्र  मजबूत  होने  के  कारण  ही  निपट  सके  मैं  यह
 नहीं  कह  रहा  हूं  कि  राज्यों  को  मजबूत  नहीं  होना  चाहिए  ।  मैरा  मुद्दा  यह  है  कि  राज्यों  को  तभी  मज

 बत  बनाया  जा  सकता  है  जब  केन्द्र  मजबूत  होता  पहली  बात  यह  है  कि  केन्द्र  मजबूत  होना

 चाहिए  ओर  इसे  राज्यों  को  मजबूत  बनाना  चाहिए  तथा  उनम्रें  संतुलन  रखना  चाहिए  यह  कहते  मैं

 यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  राज्यों  को  अधिक  धन  नहीं  मिलना  वित्तीय  पहलू  के  बारे  में  प्री  तरह

 सहमत  हुं  कि  राज्यों  को उनकी  आवश्यकतानुसार  अधिक  वित्तीय  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।  क्षेत्रीय

 असंतुलन  पर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  प्रत्येक  व्यक्ति  इस  बात  से  सहमत  होगा  कि  पिछले  40
 वर्षों  में  हमने  काफी  प्रगति  की  हम  दूसरे  देशों  जिन्होंने  हमारे  साथ  ही  स्वतंत्रता  प्राप्त  की  थी  या

 एशिया  या  अफ्रीका  के  देशों  की  तुलना  में  हम  काफी  आगे  हैं  ।  हमने  प्रत्येक  क्षेत्र  में  प्रगति  की  मुझे
 आशा  है  आप  मुझ  से  पूरी  तरह  सहमत  होंगे  ।  कई  क्षेत्र  और  प्रदेश  ऐसे  हैं  जो इतने  अधिक  विकसित

 नहीं  हैं
 ।  इस  पहलू  पर  ध्यान  दिया  जाना  लेकिन  केन्द्र  को  कमजोर  बनाने  वालों  को

 माफ  नहीं  किया  जाएगा  ।  केवल  कुछ  क्षेत्रों  का  ही  विकास  क्‍यों  होता  है  ?  अगर  कतिपय  क्षेत्रों  में  विकास

 नहीं  होता  है  तो उनका  विकास  करने  के  लिए  उपाय  किए  जाने  चाहिए  ।

 सरकारिया  आयोग  ने  केन्द्र  राज्य  के  कुछ  महत्वपूर्ण  सम्बन्धों  के  बारे  में  कतिपय  सिफारिशों  को

 हमारी  सिफारिश  राज्यण्णलों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  पक्ष  और  विपक्ष  के  सदस्य  भी  सरकारिया
 आयोग  की  सिफारिशों  से सहमत  है  ।  लेकिन  मैं  उस  सिफारिश  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  राज्यपालों  को

 मुख्य  मंत्री  की  सलाह  के  पश्चात्‌  नियुक्त  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  इस  बात  से  सहमत

 नहीं  हूं  ।

 प्रो०  मधु  वण्डबते  :  एक  मापदण्ड  तो  यह  है  कि  वह  हारा  हुआ  उम्मीदवार  हो
 सकता  है  ।

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  जी  मैं  सरकारिया  आयोग  द्वारा  राज्यपालों  के  लिए  दी  गई

 पोग्यताओं  से  सहमत  हूं  ।  मैं  केवल  नियूक्षित  के  बारे  में  सलाह  की  बात  कर  रहा  हूं  अगर  स्वंसम्मति

 नहीं  होती  तो  क्‍या  होगा  ?  उस  राज्यपाल  को  कैसे  नियुक्त  किया  जा  सकता  है  जिसे  मुख्य  मंत्री  स्वीकार

 नहीं  करता  है  ?  मान  विचार  विमशं  से  समझौता  नहों  होता  तो  परिणाम  बहुत
 बरा  होगा  क्योंकि  वास्तव  में  राजनीतिक  विवाद  पैदा  हो  मुख्य  मंत्री  कह  सकते  हैं  कि

 पाल  उनकी  सिफारिश  के  बिना  आए  हैं  ।  वह  कह  सकते  हैं  उनकी  आपत्ति  के  बाद  भी  राज्यपालों  को

 नियुक्त  किया  गया  इसलिए  मेरे  विचार  से  विचार  विमर्श  व्यवहायं  नहीं  इसी  मुख्य  मंत्री

 द्वारा  नामों  का  एक  पेनल  देने  से  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।  राज्यपाल  राष्ट्रपति  के  एजेन्ट  होते

 वह  राज्य  के  प्रमुख  होते  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  ए  जेन्ट  नहीं  ।  राज्य  में  वह  राष्ट्रपति  के  प्रतिनिधि

 राष्ट्रपति  को  नियुक्ति  का  अधिकार  होता  है  ।  जिस  तरह  राष्ट्रपति  को  केन्द्र  मे ंअधिकार  है  उसी

 प्रकार  राज्यपाल  को  राज्य  में  अधिकार  होता  जब  आप  कहते  हैं  कि  राज्यपाल  को  केन्द्र  का  एजेन्ट

 नहीं  होना  तो  मुझे  भी  कहना  भाहिए  कि  उसे  राज्य  सरकार  की  कठपुतली  नहीं  बनाया  जाना

 चाहिए  ;  राज्यपाल  को  केन्द्र  सरकार  या  राज्य  सरकार से  स्वतंत्र  रूप  से  निर्णय  लेने  में  सक्षम  होना

 बाहिए  ।  इसलिए  मेरे  विचार  से  राज्मपालों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  सलाह  नहीं  लीं  जानी  चाहिए  ।

 सम्बन्धित  व्यक्ति  की  सत्यनिष्ठा  और  योग्यताओं  से  सहमत  होने  के  बाद  राष्ट्रपति  को  राज्य  के
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 कमरा  7

 पाल  के  रूप  में  नियुक्त  किया  जाना  चाहिए**ਂ  )

 मेरे  विचार  से  किसी  ने  अभी  तक  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  बारे  में  नहीं  कहा
 घान  के  अनुच्छेद  356  यह  कहा  गया  है  कि  जब  राज्य  में  संवेधानिक  व्यवस्था  भंग  होती  है  तो
 राज्यपाल  हस्तक्षेप  कर  सकता  है  और  राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर  सकता  सरकारिया
 आयोग  ने  राज्यपाल  की  सिफारिशों  के  लिए  कतिपय  दिशा  निर्देश  दिये  हैं  जेसे  कि  कया  संवेधानिक
 व्यवस्था  भंग  है  या  नहीं  ।

 '

 प्रो०  मधु  वण्डबते  :  ज्यादातर  मामलों  यह  सत्ताधारी  पक्ष  के  हित  में  किया  जाता

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियतन  :  वह  आपका  विचार  हो  सकता  है  ।  अगर  राज्य  में  संवैधानिक  व्यवस्था
 भंग  हुई  है  तो  राज्यपाल  ही  इस  सम्बन्ध  में  स्वयं  बेहतर  निर्णय  ले  सकता  है  ।  यदि  हम  राज्यपाल  की

 स्वधिवेकी  शक्तित  को  कम  करने  के  लिए  नियभे  मौर  विनियम  बना  देंगे  तथा  राष्ट्रपति  के  काम  में

 बट  डालेंगे  तो  राज्यपाल  किसी  परिस्थिति  विशेष  में  निर्णय  लेते  में  अपने  को  असहाय  महसूस  करेंगे

 मानवीय  प्रवीणता  असीम  है  ।  ऐसी  स्थिति  भी  हो  सकती  है  जब  राज्यपाल  इन  नियमों  और  विनियमों

 के  कारण  असहाय  होता  है  और  वह  संवैधानिक  भंग  करने  के  बारे  में  एक  असहाय  मूक  दुष्टा

 होगा  जबकि  वह  व्यक्तिगत  रूप  से  सहमत  हो  और  बह  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  मैं  हसका  अन्दाजा  अच्छी

 तरह  लगा  सकता  इसलिए  राज्यपाल  यह  सिफारिश  करे  कि  संवैधानिक  व्यवस्था  भंग  हुई  है  या  नहीं

 इस  सम्बन्ध  में  सरकारिया  आयोग  के  दिशानिर्देशों  से  असहमत  हूं  ।

 सरकारिया  आयोग  ने  1977  में  राज्य  सरकारों  की  अंधाघुन्ध  बरखास्तभी  के  बारे  में  भी  कहा
 वे  सब  लोग  जो  1977  में  राज्यों  की  स्वापत्तता  की  बात  करते  थे  और  जो  सत्ताडढ़  थे  उन्होंने

 क्‍या  किया  ?  क्षण  भर  में  उन्होंने  सभी  निर्वाचित  सरकारों  को  बरखास्त  कर  दिया  उन्होंने  राज्यों

 की  सस्‍्वायसता  पर  जरा  भी  ध्यारु  नहीं  दिया  ।

 सरदार  बूटा  सिह  :  उन्होंने  अगले  चालीस  वर्षों  के
 लिये  अपना  कोटा  समाप्त  कर

 प्रो०  पो०  जैे०  कुरियत  :  कम  से  कम  अगले  चालीस  वर्षों  तक  वे  बेठे  ही  रहेंगे  ।  इस

 तरह  से  वे  सत्ता  में  उन्होंने  कार्य  किये  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  सरकारिया  आयोग ने
 केन्द्र  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  योजनाओं  के  बारे

 में  क्या  कहा  आयोग  ने  कहा  है  कि  इत  योजनाओं  को  कम  किया  जाना  चाहिए  ।  उसमें  भी

 समस्‍या  है  ।

 हमारे  संविधान  में  एक  कल्याणकारी  राज्य  की  अभिकल्पना  की  गई  सरकार  ने

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  हरिजनों  और  आदिवासियों  के  उत्थान  के  लिए  कार्यक्रम  ओर  योजनाएं  बनाई

 उनके  लिये  विशेष  कार्यक्रम  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  भी  देश  के  लोगों  के  भग्य  विशेष  कार्य

 भी

 इन  कार्यक्रमों  के  लिए  धनराशि  राज्य  सरकारों  को  दी  जा  रही  है  और  केन्द्र  राज्य  सरकारों  के

 माध्यम  से  इन  कार्यक्रमों  को  क्रार्यान्वित  कर  रहा  परन्तु  कुछ  राज्य  सरकारें  इन  कार्यक्रमों  को

 उचित  रूप  से  कार्यान्वित  नहीं  कर  रही  वे  इन  कार्यक्रमों  क ेलिए  दी  जा  रही  घनराशि  का  उपयोग

 अन्य  कार्यों  के  लिसे  कर  रही  मैंने  अपने  राज्य
 का  उदाहरण  दिया  ऐसी  स्थिति  में  यदि  हम

 सह  कहते हैं  कि  कम  पह्लोर  वर्गों  के  उत्थान  क॑  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायाजित  योजनाओं  को  केद्ध  द्वारा

 प्रामोजित  सहीं  किया  जायेगा  और  उन्हें  कम  कर  जावेगा  तो  संविधान  में  अभिकल्थित
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 न  वन्‍कन  पनीानीयाा  वे  re,  कि  के  —

 पो०  जै०  कुरियन  ]

 कारी  राज्य  के  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  में  और  अधिक  विलम्ब  मैं  नहीं  जानता  कि  कुछ  लोग
 कंसे इस  बारे  में  सहमत  हैं  ।

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  ये  योजनाएं  केन्द्रीय  सरकार  के  पास

 ही  होनी  चाहिए  और  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  राज्यों  को  दी  गई  धन  राशि
 का  उचित  रूप  से  उपयोग  किया  वर्तमान  में  केन्द्र  द्वारा  इसकी  निगराती  नहीं  को  जा  रही  है  ।
 मेरा  विचार  यह  है  कि  इस  धनराशि  के  उचित  उपयोग  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार
 को  एक  निगरानी  व्यवस्था  कायम  करनी  यह  व्यवस्था  राज्य  सरकारों  की  निगरानी  के  लिपै
 ही  अपितु  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  भी  होनी  चाहिए  कि  आबंटित  धनराशि  का  उचित  प्रकार

 से  उपयोग  किया  आजकल  हम  हस  बारे  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  दिए  यए  आंकड़ों  पर  निभंर
 करते  हैं  जो  कभी-कभी  गलत  भी  होते  अतः  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रयोजित

 योजनाएं  जारी  रहनी  उन्हें  कम  नहीं  किया  जाना  चाहिए  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 एक  निगरानी  व्यवस्था  कायम  करनी  चाहिए  कि  क्‍या  इन  आशबंटित  धनराशियों  का  उचित  उपयोग
 किया  जा  रहा  है  अथवा  नहीं  ।

 मैं  शिक्षा  और  सूचना  माध्यमों  के  बारे  में  त्रि-भाषा  फार्मूले  को  और  अन्य  सिफारिशों  का  भी
 स्वागत  करता  मैं  आयोग  की  अन्य  सभी  सिफारिशों  का  स्वागत  करता  इन  शब्दों  के  साथ  मैं
 अपने  भाषण  को  समाप्त  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विशेष  मामले  के  रूप  में  मैं  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  को  अपना  भाषण  आरी
 रखने  के  लिए  बुलाता  हूं  परन्तु  इसे  बाद  में  एक  पूर्वोदाहरण  के  रूप  में  उद्धृत  नहीं  किया  जा

 इस  बात  को  रिकार्ड  किया  जाना  चाहिए  कि  हसे  एक  पूर्वोदाहरण  के  रूप  में  उद्धृत  नहीं  किया  जा

 सकता  ।

 श्रो  सोमनाथ  चढर्जो  :  मुझे  बिल्कुल  खुशी  नहीं  है  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  ठककर  आयोग  की  भांति  यह  मूल  के  अलावा  है  ।

 श्री  जी०  एम०  बनातताला  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्त  माननीय

 सदस्य  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  का  पूर्व  भाषण  एक  सम्पूर्ण  भाषण  अब  उनका  बाद  का  पूरक  भाषण

 क्या  उनके  मल  भाषण  का  भाग  होगा  अथवा  एक  अनुपूरक  भाषण

 उवाध्यक्ष  महोबय  :  यह  भाषण  उनके  पूर्व  भाषण  के  अनुतक्रम  में  है  ।

 सरवार  बूटा  सिह  :  उनके  पूर्व  भाषण  को  एक  अन्तरिम  भाषण  के  रूप  में  लिया  जाना  भाहिंए
 और  इस  भाषण  को  एक  अन्तिम  भाषण  के  रूप  में  लिया  जाना  चाहिए  ।

 प्रो०  मधु  दंडबते  :  आपको  दोनों  भाषण  सभा  पटल  पर  रखने  चाहिए  ।

 भरी  सोमनाथ  चट््शों  :  मैं  आपका  और  माननीय  सदस्यों  का  अत्यन्त  आधभारो  हूं  ।

 प्रो०  पी  जे०  कुरियन  :  उन्हें  पर्याप्त  समय  दिया  जाना  |

 री  सोमनाथ  चढलों  :  नहीं  समग  का  कोई  प्रश्न  नहीं  मैं  अपदी  बात  संक्षेप्र  भें
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 कहने  का  प्रयास  करूंगा  ।

 मैं  यह  कह  रहा  था  कि  जब  ब्रिटिश  साज्जराज्यवादी  अपने  शासन  को  स्थायी  बनाने  के  लिए
 सत्ता  में  तो  उन्होंने  भारत  सरकार  1935  बनाया  तथाकथित  संध  और  प्रान्तों  में
 शक्तियों  के  अत्यधिक  केन्द्रीयकरण  का  आधार  यह  था  कि  प्रास्तों  को  गौण  समझा  जाता  और  उन्हें
 केसर  की  दया  पर  निर्भर  समझा  जाता  दुर्भाग्य  से  जब  हमारे  संविधान  का  निर्माण  किया  जा  रहा
 था  तो  हमारे  संविधान  निर्माताओं  द्।रा  इस  भारत  सरकार  अधिनियम  को  एक  माडल  के  रूप  में  लिया
 गया  अब  ओ  वअ्यास्या  और  तक  दिया  गया  है  वह  स्वतन्त्रता  संघर्ष  के  दौरान  कांग्रेस  द्वारा  बार-बार

 दोहराये  गये  कथनों  के  विपरीत  है  ।  विचार  यह  था  कि  हमारा  राजनैतिक  और  संवेधानिक  ढांचा  एक
 ऐसे  वास्तविक  संघीय  ढांचे  पर  आधारित  होना  चाहिए  जिसमें  शेष  शक्तियां  राज्यों  के  हाथों  में  रहेंगी
 और  कुछ  चुनी  हुई  अखिल  भारतीय  शक्तियां  केन्द्र  के  हाथों  में  रहेंगी  |  परन्तु  इस  बात  की  उपेक्षा  की

 भई  और  यह  कहा  गया  कि  हमारी  स्वतन्त्रता  और  लोकतान्त्रिक  ढांबे  के  आरम्भिक  दिनों  में  केन्द्र  के

 पास  पर्याप्त  शक्तियां  होनी  चाहिए  ।  इसके  फलस्वरूप  हमारे  विकास  में  असन्तुलन  उत्पन्न  हुआ  प्रत्येक

 माननीय  सदस्य  इस  बात  को  स्वीकार  करता  है  कि  हमारे  यहां  क्षेत्रीय  असन्तुलन  है  और  राज्य  सरकारों
 के  पास  पर्याप्त  धघतराशि  और  शक्तियां  नहीं  हैं  ।

 हस  देश  में  कोई  भी  व्यक्ति  एक  कमजोर  केन्द्र  नहीं  माननीय  सदस्य  यह  कह  रहे  हैं
 कि  वे  कमजोर  राज्य  नहीं  चाहते  ।  परन्तु  एक  मजबूत  केन्द्र  अथवा  एक  मजबूत  राज्य  की  अवधारणा
 कया  है  ?  मैंने  इसो  मुद्दे  को  उठाया  परन्तु  क्या  सभी  शक्तियों  को  अपने  हाथों  में  रखने  से  केन्द्र  एक

 घजबूत  केन्द्र  बन  जाता  है  ?  क्या  एक  मजबूत  केन्द्र  का  यही  अथे  है  ?  सम्पूर्ण  राष्ट्र  को  शक्तिशाली

 बनाने  के  लिए  हमारे  केन्द्र  और  राज्य  दोनों  को  मजबूत  होना  यही  मेरी  अवधारणा  है  ।

 सरकारिया  आयोग  की  नियुक्ति  विशेष  रूप  से  इस  प्रश्न  को  जांच  करने  के  लिए  की  गई

 परन्तु  अब  परिणाम  दुर्भाग्यपूर्ण  मैं  इसे  दुर्भाग्यपूर्ण  इसलिए  कहता  हूं  क्योंकि  सरकारिया

 आयोग  ते  इस  अभिधारणा  को  मान  कर  कार्यवाही  की  है  कि  केवल  केन्द्र  ही  शाष्ट्रीय  उद्देश्यों
 और  प्राथमिकताओं  के  बारे  में  निर्णय  लेने  में  सक्षम  है  भर  राज्य  राष्ट्र  के  सम्पूर्ण  हित  की  धारणा  में

 अपना  योबदान  देने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।  यह  सरकारिया  आयोग  को  रिपोर्ट  को  एक  कमजोरो

 श्योर्ट  की  पूर्वधा रणा  यह  है  कि  राज्य  केन्द्र  के  समकक्ष  होने  की  आकांक्षा  नहीं  कर  रिपोर्ट  के

 अबुसार  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  यदि  देशभक्ति  नहीं  तो  प्रशासनिक  कार्यकुशलता  पर  भी  केन्द्र  का

 एकाधिकार  है  ओर  राज्यों  का  इससे  कोई  वास्ता  नहीं  है  ।

 मेरे  अनसार  सरकारिया  आयोग  को  रिपोर्ट  की  एक  अम्य  कमजोरी  यह  धारणा  और  भावना

 है  कि  राज्यों  को  अतिरिक्त  शक्तियों  और  दायित्वों  का  हस्तान्तरण  होने  से  केन्द्र
 कमजोर  होगा  ।  और

 उसके  फलस्वरूप  राष्ट्र  कमजोर  आयोग  इस  बात  पर  विभार  नहीं  करता  कि  वास्तव  में  ऐसे

 ह॒स्‍्तान्तरण  से  आधथिक  ओर  सामाजिक  विकास  में  उन्‍नति  होगी  और  सम्पूर्ण  राष्ट्र  को  शक्तिशाली

 बनाने  में  महत्वपूर्ण  योगदान  मैं  इस  बात  से  बिलकुल  भी  सहमत  नहीं  हमें  इस  बात  पर

 विचार  करना  चाहिए  कि  स्वतन्त्रता  के  42  वर्षों  के बाव  अब  भी  हमारी  आधे  से  अआंधक  जनसंश्ष्या

 गरीबी  रेखा  से  नीचे  क्‍यों  इस  देश  के  64  प्रतिशत  लोग  अब  भी  अशिक्षित  क्‍यों  हैं  भोर  विकास  के

 मामले  में  क्षेत्रीय  असम्तुलन  क्यों  हैं  ।  देश  को  इन  प्रश्नों  का  उत्तर  देना
 यह  धारणा  नहीं  होनी

 चाहिए  कि  केन्द्र  में  सर्देव  एक  विशेष  दल  सत्ता  में  दुर्भाग्य  से  कुछ  सदस्यों  द्वारा  ऐसा  कहा  जा

 रहा  है  ।  इस  बारे  में  कोई  दलगत  बातें  नहीं  हैं  परन्तु  हमारे  कुछ  माननीय
 सहयोगी  जिन्होंने  एक  मजबूत

 केर्द्र  के  पक्ष  में  भाषण  दिया  है  |ऐसा  लगता  है  कि  उनकी  यह  धारणा  है  कि  केन्द्र  मे ंउनका  दल  सदंव
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 सोमनाथ  चटर्जों  |

 सत्ता  में  रहेगा  ।  उनका  ऐसा  दृष्टिकोण  नहीं  होना  चाहिए  ।  हमारा  दृष्टिकोण  यह  है  कि  कैसे एक
 जुल  कर  किये  गये  प्रयास  द्वारा  अथवा  सरकारिया  आयोग  के  शब्दों  में  एक  सहयोगी  संघवाद  के  द्वारा
 इस  देश  के  कार्यों  की  कंसे  देख  भाल  और  प्रबन्धन  किया  जाए  ताकि  देश  के  सभी  भागों  में  देश  के  सभी
 लोगों  का  सुव्यवस्थित  विकास  और  प्रमति  हों  ।  अतः  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  रिपोर्ट  में  यह  ूमी

 बहुत  निराशाजनक  है  ।  लेकिन  अभो  तक  मुख्यमंत्रियों  क ेसाथ  कोई  चर्चा  नहीं  हुई  हे  ।  मैं  अनुरोध  करता

 हूँ  कि  सरकार  मुख्यम्नत्रियों  ओर  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  से  यथा  शीघ्र  उपलब्ध  अवसर  १२  गहराई  से
 चर्चा  करने  के  बाद  इन  सिफारिशों  को  अन्तिम  रुप  क्रुछ  मामले  हैँ  जिन  पर  सरकारिया  आयोग  ने
 जोरदार  टिप्पणियां  को  हैं  उदाहरण  के  लिए  राज्यपालों  की  नियुक्तितयां  कैसे  की  जा  रही  मेरा  समय

 बहुत  सीमित  है  इसलिए  मैं  विस्त।र  से  नहीं  बोलूंगा  ।  उन्होने  विशेष  रूप  से  ऐसे  राज्यों  जहां  केन्द्र  में
 शासित  पार्टी  से अलग  पार्टियों  का  शासन  राज्यपालों  की  नियुक्तित  के  सम्बन्ध  में  अनुपालना्थ  कुछ
 मार्ग  निर्देशों  पर  टिप्पणी  को  है  |  आयोग  की  सिफारिशों  के  प्रति  इस  सरकार  की  मंशाओं  अथवा  रवंये  के
 बारे  में  हम  कुछ  सशंक  न  हो  गये  यह  इसलिए  है  कि  जो  भी  मागंनिदेश  बनाये  गये  राज्यपालों
 की  नियुक्तित  या  तबादला  करते  समय  यह  सरकार  उनका  अनुसरण  नहीं  कर  रहो  इस  प्रकार  इसे
 कार्यान्वित  करने  में  इस  सरकार  की  कया  निष्ठा  है  ?  अनेक  अवांछनीय  उद्देश्यों  की  पूर्ति  हेतू  राज्यपालों
 का  उपयोग  किया  गया  है  |  सरकारिया  आयोग  ने  इसका  उल्लेख  किया  विधेयकों  को  शोक  रखा  जा

 रहा  है  ।  राज्य  सूची  वाले  विधेयकों  को  राष्ट्रपति  की  अनुमति  के  लिए  केन्द्र  को  प्रेषित  करके
 अनावश्यक  ही  अनुच्छेद  200  और  201  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।  इसकी  कोई  अवश्यकता  नहीं७

 राज्यपाल  केन्द्र  सरकार  के  एजेम्ट  के  रूप  में  खुले  रूप  से  कंसे  कार्य  कर  रहे  हैं  ?  उच्चतम  न्यायालय
 ने  कहा  है  कि  यह  सब  गलत  है॥  प्रो०  कुरियन  ने  कहां  है  कि  राज्यपाल  राष्ट्रपति  का  एजेन्ट  है  |  मैं
 उनसे  सहमत  नहीं  हूं  ।  राज्यपाल  एक  विशेष  संवंधानिक  पद  पर  आसीन  ये  केन्द्र  सरकार  के  कमंचा  री

 नहीं  हैं  ।

 प्रो०  मैघु  बंडबते  :  उनका  मतलब  कांग्रेस  अध्यक्ष  से

 थो  सोमनाथ  चटलों  :  इस  सन्दर्भ  मेंचे  नतो  भारत  के  राष्ट्रपति  के  एजेग्ट  हैं  और  म॑  ही
 कांग्रेस  अध्यक्ष  के  एजेन्ट  आप  बिना  कारण  ही  राज्यपालों  का  तबादला  कर  देते  इस  विचार  का
 प्रचार  किया  जा  रहा  है  कि  मुख्यमंत्रियों  से  विचार  बिमरश  न  किया  जाये  |  मैं  जानता  हूं  कि  विचार
 विमर्श  का  मतलब  अनुमति  नहीं  उच्चतम  न्यायालय  या  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधी शों  की
 हेतु  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  के  साथ  विचार  विमर्श  करना  होता  इसका  क्‍या  है  ?
 प्रो०  कुरियन  के  इस  मत  के  मनुसार  तो  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  लिए  भारत  के  न्यायाप्रीश  के  साथ
 भी  विचार  विमर्त  नहीं  करना  चाहिए  ।  क्‍या  यह  तरीका  उचित  है  ?  लेकिन  ऐसा  नहीं  हो  रहा
 संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अन्तगंत  शक्तियों  का  दुरुपयोग  करने  के  लिए  राज्यपालों  का  किस  प्रकार
 से  उपयोग  किया  गया  है  ?  इस  बारे  में  स्वयं  आयोग  ने  विस्तार  से  कहा  है  ।  अनेक  अवप्तरों
 पर  यह  कहा  गया  है  कि  इस  शर्क्‍त  का  दुरुपयोग  हुआ  है  |  यह्‌  आयोग  ने  कहा  नि:सन्वेह  इससे  श्राप
 शभिन्दगी  महसूस  नहीं  करते  हैं  ।  लेकिन  बूटा  भ्िंह  जी  तो  अत्यंत  खुश  वे  ऐसा  एक  एक  क  रके  करते

 हैं  सब  एकदम  जेसा  कि  जनता  पार्टी  ने  एक  बार  किया  था  ।  लेकिन  तब  हमने  जनता  पार्टी  का

 समर्थन  नहीं  किया  था  |  क्योंकि  आप  यह  गुणों  और  किसी  जोजचित्य  के  बगेर  एक-एक  करके  कर  हे  हैं
 तो  क्‍या  इसका  यह  मतलब  नहीं  निकलता  कि  अनुच्छेद  356  को  चुनौती  लेकिन  दुभगग्य  से
 सरकारिया  आयोग  यह  नहीं  कहता  कि  इस  शक्ति  पर  अंकुश  लगाया  जाए  ।  इसने  आशा  व्यक्त-की  है
 कि  भविष्य  में  इसका  नियंत्रित  उपयोग  मुझे  आशा  है  कि  यदि  उन्होंने  सत्ता  पक्ष  में  मानमीय
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 मित्रों  को  ध्यान  में
 रखकर  ऐसा  कहा  था  तो  उन्हें  भविष्य  में  अपनी  शक्तियों  का  उपयोग  सियंत्रित  रूप

 मे ंभी  करने  का  कोई  अवसर  नहों  मिलेगा  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  हमारी  शभ  कामनाओं  के
 बावजूद  सरदार  बूटा  सिह  कब  तक  गह  मंत्री  लेकिन  यदि  वह  गृह  मंत्री  रहेगे  तो  न्यायमूर्ति सरकारिया  ने  कंसे  सोच  लिया  कि  ये  लोग  नियंत्रित  रूप  में  किसी  तरीके  से  कायं  कर  सकते  हैं  और  ऐसा भी  विशेषकर  जबकि  उनके  एकतरफा  हित  प्रभावित  होते  हों  ?

 |

 समवर्ती  सूची  का  मामला  ही  लीजिए  ।  सम्पूर्ण  शक्ति  बे  न्द्र  को  दी  जा  रही  वे  समबर्ती  सूची में  और  विषय  जोड़  रहे  अब  लोग  अपने  उद्देश्य  की  पूर्ति  तथा  अपनी  आवश्यकताभों  भराकांक्षाओं
 और  मांगों  की  पूर्ति  के  लिए  राज्यों  की  ओर  देख  रहे  लेकिन  हर  कार्य  के  लिए  कानून  बनाने  को
 शक्ति  केन्द्र  के पास  और  समवर्ती  सूची  के  विषय  से  संबंधित  फानून  को  राष्ट्रपति  के  पास  उनको
 अनुमति  के  लिए  भेजा  जा  सकता  है  यह  राज्यपालों  की  भादत  बन  गई  है  कि  वे  इसे  दिल्‍ली  भ्रेज  देते  हैं
 भर  मामला  अटका  रहता  है  ।

 जहां  तक  अन्तर्राज्यीय  परिषद  का  संबंध  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला  हम  इसका
 पुरजोर  समर्थन  करते

 अनुच्छेद  263  के  अन्तगंत  परिषद  गठित  करने  का  प्रावधान  इस  सिफारिश
 को  तस्‍्काल  स्वीकार  कर  लिया  जाए  हालांकि  यह  दोषरहित  नहीं  इसकी  एक  सलाहक्षार  संस्था  के
 रूप  में  सिफारिश  की  गई  हम  कहते  हैं  इसके  पास  कुछ  शक्ष्तियां  होनी  चाहिएਂ  ओर  केन्द्र
 राज्य  के  मुद्दों  पर  कुछ  अत्यंत  महत्वपूर्ण  निणंय  लिये  जाएं  भौर  इसी  के  लिए  अब  एक  अन्तर्राज्पीय
 परिषद  के  रूप  में  सुझाया  जा  रहा  हम  कहते  हैं  कि  अन्तर्राज्यीय  परिषद  राण्यपालों  की  नियुक्ति  पर
 लिर्णय  इसे  निणंय  करना  चाहिए  कि  क्‍या  राष्ट्रपति  की  अनुमति  की  अपेक्षा  रखने  वाले  किसी  कानून
 को  यह  अनुमति  दी  जाए  या  इसे  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकार  के  बीच  मतभेद  पर  निप्म॑य  करना

 चाहिये  और  यह  भी  निर्णय  करना  चाहिये  कि  क्‍या  इसे  अनुच्छेद  143  के  अन्तर्गत  भारत  के  उच्चतम
 न्यायालय  को  भेजा  जाए  या  नहीं  ।  यह  वित्त  आयोग  के  गठन  तथा  निदेश  पद  संबंधी  मुद्दों  को  सुलझाए  ।
 ये  अत्यंत  महत्वपूर्ण  मामले  जबकि  ऐसे  अवसर  आते  हैं  कि  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के
 अ्रम्तगंत  शक्तियों  का  उपयोग  किया  जाता  है  ।

 मैं  दो  या  तीन  मिनट  और  लूंगा  क्योंकि  मैं  जानता  हूं  कि  पुश्ते  ओर  अधिक  समय  नहीं  लेना

 अब  श्री  अग्यपू  रेड्डी  न ेठीक  ही  कहा  कि  शीघ्र  ही  ये  अन्तर्राज्यीय  परिषदें  गठित  होंगी  जिनमें

 मख्यमंत्रियों  को  प्रतिनिधित्व  दिया  केन्द्र  में  मंत्रिमण्डल  स्तर  के  मंत्री  भी  इसमें  हों  और  प्रधान

 मंत्री  इनकी  अध्यक्षता  करें  ।  नि:सन्देह  हम  इसका  विरोध  करते  हैं  कि  इसकी  बेठक  गोपनीय

 लेकिन  इस  आयोग  के  विचारणीय  विधयों  के  बारे  में  शीघ्र  ही  निणंय  लिया

 हम  चाहते  हैं  कि योजना  आयोग  को  एक  संवेधानिक  संस्था  बनाया  जाना  भाहिए  यह

 पूर्णतया  केन्द्र  के  हाथ  में  है  हालाँकि  योजना  की
 प्रक्रिया  केवल  केन्द्र  के

 लिये  ही  नहीं  यह  तो  सारे

 देश  के  लिए  इसलिये  विषयों  पर  निर्भर  रहते  हुये  योजना  आयोग  के  सदस्यों  के  चयन  के  मामले  में

 राज्य  सरकारों  से  कोई  परामर्श  नहीं  किया  जाता  ओर  लोगों  के  प्रति  कोई  दायित्व  नहीं  इसमें

 निर्वाचक  नहों  होते  पोजना  आयोग  न  तो  संवैधानिक  संस्था  है  और  न  ही  वंधानिक  संस्था  यह
 केवल  केन्द्र  पर  निर्भर  इसके  कमंचारियों  का  चयन  भी  केन्द्र  द्वारा  किया  जाता

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  स्थान  पर  राष्ट्रीय  आधिक
 ओर  विकास

 परिषद
 का  प्रावधान  किया

 :  णवा  लेकिन  यह  सिर्फ  एक  विखावटी  या  सलाहकार  संस्था  ही  नहीं  होनी  इसे  बिलोय

 “  361



 कैन्द्र  राज्य  सम्बन्ध  अआयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  30  1989

 सोममाय  चटओं  |

 मामलों  पर  निर्णय  लेने  और  यह  एक  प्रभावकारी  संस्था  होनी  चाहिए  जिसमें  मुख्यमंत्री  सिर्फ
 भाग  ही  नहीं  लेंगे  बल्कि  कार्यन्वियन  के  लिये  निर्णय  लेने  की  शक्तियां  भी  रखेंगे  ।

 लेकिन  अन्त  उपलब्ध  समय  में  मैं  एक  मामले  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ओर  यह  है  राज्य
 सरकार  की  सहमति  के  बिना  केन्द्र  सरकार  द्वारा  एक  राज्य  में  सेना  भेजना  ।  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मुद्दा
 है  जो  कि  केन्द्र  और  राज्य  के  सम्बन्ध  खराब  कर  सकता  राज्य  सरकारों  के  मुख्यमंत्रियों
 को  अपने  अधीन  मत  समझिये  |  उनके  अपने  अपने  अपनी  नीतियां  और  कायंत्रम  हैं
 जिन्हें  उस  राज्य  के  लोगों  ने  स्वीकृति  दी  है और  विशेषकर  यदि  आप  एक  ऐसे  राज्य  में  सेना  का
 योग  करना  चाहते  जहां  केन्द्र  में  शासित  पार्टी  से  भिन्‍न  पार्टी  शास्तन  कर  रही  तो  आप  गंभी  र
 भेद  उत्पन्न  कर  रहे  ऐसा  गंभीर  अविश्वास  जिसके  कारण  इस  देश  में  संवंधानिक  व्यवस्था  का  कांये
 प्रभावित  होगा  ।  इस  मामले  को  एकपक्षीप  मामला  नहीं  माना  जा  सकता  है  ।  इस  बारे  में  आयोग  ने

 बहुत  जोरदार  विचार  व्यक्त  किये  हैं  कि  राज्य  सरकार  मुख्यमंत्री  की  सहमति  होनी  चाहिये  और
 अब  आपने  इस  सिफारिश  का  किस  प्रकार  सम्मान  किया  आपने  त्रिपुरा  में  वहां  के

 मंत्री  और  त्रिपुरा  की  राज्य  सरकार  की  सहमति  के  बरगर  ही  इसका  उपयोग  किया  इसलिए  ये  सभो
 अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मामले  हैं  ।  हस  पर  गहराई  से  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  बारे  में  मुख्यमंत्री  से
 विचार-विमर्श  किया  जाना  चाहिये  ।

 अस्त  में  मैं  प्रचार  सम्बन्धी  माध्यम  पर  नियन्त्रण  के  बारे  में  कहूंगा  ।  जहां  तक  दूरदर्शन  के  दूसरे
 चैनल  का  प्रश्न  है  बहुत  से  राज्य  इसकी  मांग  कर  हे  यह  उनका  अधिकार  वे  लोन  देशद्रोही
 नहीं  हैं  ।  राज्य  सरकारें  उन  लोगों  से  शासित  नहीं  होती  जो  कि  देश  को  कमजोर  करना  भाहते  हैं  ।  इससे
 किसी  को  भी  लाभ  नहीं  हम  भी  राज्य  का  सर्थोन्मुख  विकास  चाहते  लेकिन  इश्के  लिये

 हमें  विभिन्‍न  विभिन्‍न  संसक्ृतियों  ओर  विभिन्‍न  भाषाओं  को  ध्यान  में  रखना  होगा  जो  दिल्ली
 से  नहीं  किया  जा  सकता  ओर  यह  हो  भी  नहीं  रहा  दूसरे  चनल  की  सुविधा  राज्यों  को

 प्रदान  की  जानी  चाहिये  ।  यह  किसी  एक  या  दो  विशेष  राज्यों  को  ही  नहीं  सम्पूर्ण  राज्यों  को  प्रदान

 की  जानी  चाहिए  ।  उनमें  सांस्कृतिक  गतिविधियों  के  लिये  प्रतिस्पर्धा  को  भावना  उत्पन्न  होने  दी  यानी

 चाहिये  ।  उससे  स्वास्थ्यवर्धक  होने  के  अलावा  विभिन्‍न  राज्यों  की  संस्कृति  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 इस  शब्दों  के  साथ  ही  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  और  यह  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए
 हैं  आपको  धन्यवाद  देता

 झोमतो  गोता  सुखक्षों  :  आपने  मुझे  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  के  तुरन्त  बाद

 बुलाया  है  ।  मेरे  लिये  यह  अच्छा  होता  यदि  कोई  सदस्य  दूसरी  ओर  से  पहले  बोलता-**

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  केवल  आपने  ही  इसके  बारे  में  कहा  इसलिए  मैंने  आपको  बुलाया  ।

 )

 श्लोमती  गीता  मुखर्जी  :  सवंप्रथम  मैं  यह  टिप्पणी  करना  चाहूंगी  कि  जो  लोग  मजबूत  केन्द्र  के

 समर्थक  हैं  उन्हें  यह  मालूम  होना  चाहिए  कि  आम  चुनाव  में  केवल  9  महीने  रह  गये  उसके  बाद

 बहुत  से  लोग  सदन  के  सदस्य  नहीं  रहेंगे  और  कुछ  इसके  सदस्य  होंगे  |  मैं  सम्तती  हुं  कि उस  समय

 उनकी  परिकल्पना  में  बहुत  अम्तर  )

 मैं  उस  दलों  की  सदस्या  नहीं  हूं  जो इस  समय  केन्द्र  में  शक्ति  प्राप्त  करने  की  होड़  में  लगी  हुई
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 9  1911  केन्द्र  राज्य  सम्बन्ध  आयोग  के  प्रतिकेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 है  ।  इसलिए  हस  विषयनिष्ठता  पर  मेरा  भी  कुछ  देय  इसो  विषयनिष्ठता  को  देखते  हुए  मैं
 पहले  यह  कहना  चाहूंगी  कि  केन्द्र-२ाज्य  का  सम्बन्ध  आज  देश  की  वरतंमान  राजनैतिक  स्थिति  से  संबंधित

 कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  इसमें  किसी  प्रकार  की  राजनीति  नहीं  होनी  यह  तो  कार्यक्षक्त्रि  के
 बंटवारे  का  प्रश्न  शक्ति  का  मतलब  है  राजनीति  ।  किसी  चीज  का  राजनीतिकरण  करना  एक  बात
 और  राजनीति  दूसरी  बात  इस  समय  हमारे  देश  के  अन्दर  को  सही  स्थिति  क्‍या  है  ?  भारत  एक
 बहु-राष्ट्रीय  भौर  एक  वहु-सांस्कृतिक  देश  है  ।  42  वर्ष  की  स्वतंत्रता  के  बाद  हम  देख  रहे  हैं  कि
 शायद  हमारा  देश  बहु-राष्ट्रीय  और  बहु-सं  रचनात्मक  देश  है'**(ब्यबधान  )

 बह  बंली  बृटा  :  बहु-राण्ट्रीय  नहीं***
 झीसतो  गीता  मण्॒र्जी  :  वह  मेरा  विचार  है  |  यह  मेरी  जानकारी  चाहे  आप  मुझ$ले  सहमत

 न  हों  ।  कृपया  आप  मेरी  णात  सुनें  -**  ।  भारत  एक  ऐसा  देश  है  जहां  एक्रत्व  को
 व्याप्त  है***  )  ***भारत  एक  राष्ट्र  ह ैलेकिन  यह  विभिन्‍न  राष्ट्रिकताओं  के  द्वारा  बना  है  *

 )

 सरदार  बूटा  सिह  :  आप  उसी  बात  पर  जा  रही  हैं***  )

 प्ोमतो  गोता  मुलर्णों  :  यह  हमारे  देश  की  विशेषताएं  हैं--अनेकता  में  )

 को  शॉताराम  नायक  )  :  इन  टिप्पणियों  को  कायंवाह्वी  वृत्तांत  से निकाल
 दिया  जाता  ये  सब  राष्ट्र  विरोधी  हैं

 सरदार  बूठा  सिह  :  मुझे  माननीय  महिला  सदस्या  की  सहामता  करने  यहां  केवल  एक
 ही  राष्ट्र  है  ।  राष्ट्रीयता  एक  है  ।  हमारी  जातियां  जौर  जनजातियां  परम्तु  घंबिधान  के

 अनुधार  हमारा  एक  एक  राष्ट्रीयता  ओर  एक  नागरिकता  है***  अंग्रेजी  स्थक्षघान  )

 घोभती  गोता  मुखर्जी  :  मुझे  खेद  हो  सकता  है  मैं  अंग्रेजी  में  कुशल  न  लेकिन  कुछ  हृद
 तक  मैं  अंग्रेजी  जानती  मैं  अंग्रेजी  की  खराब  विद्या्थिनी  नहीं  हूं  ।  अंग्रेजी  में  दो  शब्द  हैं  :  राष्ट्र
 और  दूसरा  राष्ट्रीयता--मेरे  विचार  से  भारत  एक  राष्ट्र  कहला  सकता  है  किन्तु  एक  राष्ट्रीयता

 यहां  पर  सवान  एकता  में  अनेकता  का  इसमें  एकता  और  विविधता  और  यह

 अनेकता  को  स्वीकृति  और  न्याय  प्रदान  करने  के  बाद  ही  प्राप्त  की  जा  सकती  यह  भारतीय  स्थिति

 की  विशेषता  है  जिसका  सीधा  सम्बन्ध  केन्द्र  और  राज्य  के  सम्बन्धों  से  हम  क्या  देख  रहे  अनेरू

 नई  और  पुरानी  राष्ट्रीयतायें  आधिक  और  सांस्कृतिक  विकास  क्षेत्रों  मे ंअपनी  पहचान  प्राप्त

 करने  |  यहां  पर  विभिन्न  जाति  समूह  के  लिए  अधिक  चेतना  प्राप्त  कर  रही  अपनी  पहचान  प्राप्त

 करने  के  लिए  अधिक  शक्षित  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  ।  य ेसभी  अनेकतारयें  ये  उनकी  इकछा  है  कि  उनकी

 अलग  पहचान  और  विकास  की  स्वीकृति  मिले  ।  इसका  मतलब  यह  नहीं  कि  हम  अंधदेशभक्ति  के  आगे

 आत्मसमर्पण  कर  दें  |  अंधदेशभक्ति  चाहे  वह  स्थातीय  या  घाभिक  या  फिर  किसी  और  तरीके

 मुकावला  किया  जाना  लेकित  इसका  मुकाबला  वतंमान  सच्चाई  और  विभिन्‍न  राष्ट्रीयवा

 के  विकास  को  तकार  कर  नहीं  किया  जा  सकता  वह  उसे  दिया  जाना  यहीं  पर  केन्द्र  और

 राज्य  के  विशेष  सम्बन्ध  का  सवाल  आता  हम  लोग  विखंडनशील  प्रवृत्ति  के  लिलाफ  हम  नोग

 भारत  के  विभाजन  के  भी  खिलाफ  हैं  ।  पंजाब  में  हमने  इसको  अपने  खून  से  सिद्ध  किया  है  और  अभी

 भी  दिशा  रहे  इसी  मैं  यह  भी  जानती  हूं  कि  हमारे  भारतीय  नोनों  में  अच्छी  चेतना

 बक्ति  है

 वे भारत के विभाजन के खिलाफ अंत समय तक मुकाबला करेंगे और भारत को एक लेकिन 863
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 केन्द्र  राज्य  सम्बन्ध  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  30  1989

 गोता  मुलर्जो  ]

 लोगों  को  बेधानिक  इच्छाओं  की  पूर्ति  अवश्य  होनी  इस  विचार  केन्द्र  और  राज्य  दोनों  ही

 मजबूत  होने  लेकिन  अगर  पुरानी  और  नई  विचारधाराओं  को  साथ  रखकर  देखा  जाय  तो  मैं

 यह  विश्वास  करती  हूं  कि लोग  सहज  ही  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  उन्हें  राष्ट्रीयतावादी
 और  जाति  संबंधी  की  ज्यादा  शक्तियां  मिलनी  चाहिये  ।  लेकिन  वास्तव  में  क्या  हुआ  ?  संविधान  में
 भ्रग  62  संशोधन  हो  चुके  मेरी  एक  गणना  के  अनुसार  40  संशोधन  राज्यों  को  कम  शक्ति  प्रदान
 करने  के  लिये  की  गई  क्या  आप  किसी  एक  विषय  का  नाम  ले  सकते  हैं  जिसे  सूची  ।  से  सूची  2  में  ले

 जाया  गया  है  ?  अभी  तक  तो  नहीं  ।  लेकिन  दूसरी  ओर  कितने  विफ्म  राज्यों  से  लेकर  समवर्ती  सूची  में
 रखे  गये  हैं  ?  कुछ  थोड़े  से  ।  सबसे  गम्भी  र  चीज  तो  यह  है  कि  हमारे  संविधान  निर्माताओं  ने  कभी  यह
 कल्पना  भी  नहीं  की  थी  कि  सम्पूर्ण  सूची  में  अवशिष्ट  शक्तियां  सबसे  ज्यादा  मजबूत  होगी  ।  क्‍या  ऐसा
 नहीं  है  ?  क्या  यह  ठीक  नहीं  कि  ब्वशिष्ट  शक्षितयों  का  प्रयोग  राज्यों  के  स्वायत्व  को  कम  करने  के  ,
 लिए  उनके  विरुद्ध  किया  जा  रहा  है  ?  विस्तार  में  जाने  के  लिए  मेरे  पास  समय  नहीं  है  ।  मैं  इसके  ऊपर

 पूरा  महाभारत  बल्चान  कर  सकती  हूं  लेकिन  आप  मुझे  समय  नहीं  लेकिन  यह  सच  है**ਂ  )

 सरवार  ब्रृटा  गीता  महाभारत  का  एक  हिस्सा

 भरोमतो  गीता  मुश्षजो  :  मैं  उतना  ही  कह  सकती  हूं--केवल  उसका  एक  छोटा  सा  हिस्सा  ।

 मैं  कुछ  ऐसे  सवाल  पर  आती  हूं  जिसका  आज  महत्व  जहां  तक  राज्यों  को  ज्यादा
 शक्तियां  प्रदान  करने  की  बात  मेरा  विचार  है  कि  उससे  केन्द्र  कमजोर  नहीं  अगर  इसे  नकारा
 गया  तो  विखंडनशील  प्रवृत्ति  उत्पन्त  होगी  ।  इसी  कारण  सरकारिया  आयोग  ने  बहुत  सी  बातों  पर
 विधार  किया  था  ।  चूंकि  मुझे  ज्यादा  समय  नहीं  मिल  मैं  उन  सभी  सवालों  पर  नहीं  जा
 सकती  जिन  पर  सरकारिया  आयोग  ने  अध्ययत  किया  और  अपना  निर्णय  उनमें  से  कुछ  पर  तो

 हमारे  मित्रों  ने विचार  थ्यक्त  कर  दिये  लेकिन  इस  दिशा  में  एक  ही  बात  कहना  चाहती  हुं  कि  जहां
 तक  राज्यों  को  ज्यादा  शक्तियां  देने  का  प्रशन  है  जो  कि  आज  आवश्यक  है--मैं  यह  नहीं  समझती  कि
 सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  पूर्ण  फिर  भी  मैं  सरकारिया  आयोग  की  उन  सिफारिशों  का  स्वागत
 करती  हूं  जिसमें  राज्यों  को  ज्यादा  शक्तियां  प्रदान  करने  की  बात  कही  गई  मैं  चुनौती  देती  हूं  कि  जो
 आज  सरकारिया  आयोग  के  आढ़े  में  बातें  करते  उनमें  स ेकोई  भी  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिशों
 के  बारे  में  गम्भीर  नहीं  आप  मुझे  राज्यपालों  के  बारे  में  सरकारिया  आयोग  की  यहू
 रिश  थी  कि  किसी  भी  राज्यपाल  को  अपनी  पांच  साल  की  अवधि  पूर्ण  किये  बिना  नहीं  हटाया  जाना

 आप  मुझे  बताएं  कि  माननीय  नूरूल  हसन  को  ढाई  साल  बाद  ही  पश्चिम  बंगाल  से  क्यों  हटा
 दिया  गया  जबकि  वह  एक  विद्वान  व्यक्ति  थे***

 एक  भातनोय  सबस्य  :  उनके  केडर  का  अकेला  विद्वान  व्यक्ति  |

 भीमतो  गीता  मुख्षजों  :  और  लोग  भी  हैं  ।  किन्तु  मेरा  सवाल  यह  है  कि  उन्हें  हटा  क्‍यों
 दिया  गया  और  उनके  स्थान  पर  एक  ऐसे  व्यक्ति  को  क्‍यों  नियुक्त  किया  गयाजो  आा  पूचना  ब्मूरो  के
 प्रभारी  थे  जिससे  उस  राज्य  सरकार  के  साथ  सहयोग  की  सम्भावनाएं  कम  हो  गईं  जिसमें  उस  दल  की
 सरकार  नहीं  है  जो  केन्द्र  मे  हैं***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अब  अपनी  बात  समाप्त

 आीभतो  मोता  मुख्ष्नो  :  मुझे  कुछ  समय  और  वें  ।  मैं  जितनी  शल्दी  समाप्त  कर  सकती
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 9  1911  राज्य  सभा  से  सन्देश  (--

 करूंगी  ।  आप  मुझे  बताएं  कि  ऐसा  क्‍यों  वहीं  किया  गया  ।  उस  समय  तक  सिफारिशें  की  जा  चुकी
 ऐसा  नहीं  कि  सिफारिशें  न  की  गई  हों***  ।  हसीलिए  यह  कह  रही  हूं  कि जिन

 बातों  की  सरकारिया  आयोग  द्वारा  सिफारिश  की  बईं  केन्द्र  में  पार्टी  द्वारा  उन्हें  भी  स्वीकार  नहीं
 किया  जा  रहा  यह  स्थिति  है  !

 अनुच्छेद  356  के  बारे  में  मैं  यह  अनुभव  करती  हूं  कि  इस  उपबन्ध  से  हमारे  देश  को  किसी  भी
 मौके  पर  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  1987  में  जब  पश्चिम  बंगाल  सरकार  हटाई  गई  तो  वेही  दल
 अधिक  बहुमत  के  साथ  सत्ता  में  वापस  आए  थे  ।  तेलुगु  देशम  पार्टी  क ेसाथ  भी  यही  हुआ  ।  इस  प्रकार
 के  उपबंध  को  रखने  का  क्या  लाभ  है  जो  वास्तविक  जीवन  में  कभी  भी  लाभकारी  सिद्ध  नहीं  हुआ  है  ?

 यह  उपबन्ध  हटा  विया  जाना  चाहिये  ।

 अन्तर्राण्यीय  परिषद  के  संबंध  में  मुझे  शुशी  है  कि  सरकारिया  आयोग  ने  कुछ  सिफा  रिशें  की

 मूझ्ते  और  भी  खुशी  होती  यदि  राष्ट्रपति  के  लिए  इस  प्रक/र  की  परिषद  का  मठत  अनिवारय  कर  दिया
 जाता  ।  आयोग  ने  इसकी  सिफारिश  नहीं  की  मैं  चाहती  हूं  कि  यह  किया  जाए  ।

 मैं  यह  भी  चाहती  हूं  एक  राज्यपाल  का  चुनाव  करते  समय  राज्य  सरकार  या  राज्य  के

 विधान  मंडक  से  एक  पेनल  लिया  खाना  चाहिए  और  राज्यपाल  को  नियुक्त  करने  की  जिम्मेदारी  संसद

 की  होती  न  कि  राष्ट्रपति  जो  इस  कायं  में  केन्द्रीय  सरकार  का  ही  पर्याय

 मैं  दो  बातें  और  कहना  चाहती  विधेयकों  पर  अनुमति  रोकने  क॑  बारे  में  है  ।

 अब  इस  बारे  में  सरकारिया  आयोग  द्वारा  कुछ  अच्छी  सिफारिशों  की  गई  मुझे  इन  सिफारिशों  को

 पढ़ने  का  समय  नहीं  मिला  और  न  ही  मुझे  इन  पर  ब्यापक  विचार  करने  का  अवसर  मिल्रा  किन्तु
 सञ्छचाई  यह  है  कि  अब  तक  77  विधेयकों  पर  सहमति  नहीं  वी  गई  है  ओर  उनमें  से  कुछ  विधेयक  राज्य

 सूची  के  क्या  राज्यों  को  लोकतंत्र  देने  का  यही  तरीका  है  ?  क्या  केन्द्र  को  सुदृढ़  बन।ने  का  यही
 तरीका  है  ?  क्या  यह  लोगों  की  आकांक्षाओं  के  प्रति  लापरवाह  होने  का  सबूत  नहीं  है  ?  मेरा  दूसरा

 सुझाव  यह  है  कि  वित्त  आयोग  की  नियुक्तित  केद्र  सरकार  द्वारा  नहीं  होनी  जेसा  कि  अब  हो

 रहा  हालांकि  सरकारिया  आयोग  ने  इस  बारे  में  कोई  सिफारिश  नहीं  की  मेरा  यह  अनुरोध
 है  कि  वित्त  आयोग  की  नियुक्तित  केन्द्र  सरकार  द्वारा  नहीं  की  जानी  वित्त  आपोग  तथा  उसके

 निदेश  पद  का  निर्णय  प्रस्तावित  अन्वर्राज्यीय  परिषद  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  ।

 अन्त  में  मैं  योजना  आयोग  के  प्रश्त  पर  आती  हूं  ।  सरकारिया  आयोग  ने  योजना  आयोग  के  बारे

 में  कोई  सुझाव  नहीं  दिया  मैं  यह  अनभव  करती  हूं  कि  योजना  आयोग  की  नियुक्ति  संसद  द्वारा  होनी

 सुदृढ़  राज्पों  के  बिना  केन्द्र  शक्तिज्ञानी  नहीं  बन  सकता  ।  अब  राज्यों  को  सुबृड़

 बनामे  की  बारी  यह  काफी  हो  गया  कि  हमने  40  वर्षों  तक  कंन्द्र  मजबूत  अब  स्थिति

 बदल  गई  मह  बात  स्पष्ट  है  कि  जो  लोग  इतिहास  बनाना  चाहते  उन्हें  भब  स्थिति  को  उनद

 कर  देखता  होगा  ।

 4.57  म्र०  प०

 राज्य  सभा  से  संदेश  )

 +'..  अहासलिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  संदेश  की  सूचता  सभा
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 केन्द्र  राज्य  सम्बन्ध  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  )  30  1989

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  186  के  उप-नियम  (6)
 के  अनुसरण  में  मुझे  पंजाब  विनियोजन  1989  जिसे  लोक  सभा  द्वारा  अपनी
 27  1989  को  हुई  बंठर  में  पारित  किया  गया  था  और  राज्य  सभा  को  उसकी
 रिशों  के  लिए  भेजा  गया  वापस  लौटाने  और  यहू  बताने  का  निवेश  हुआ  है  कि  इस  सभा
 को  इस  विधेयक  के  संबंध  में  कोई  सिफारिशें  नहीं  करनी  हैं  ।'

 4.58  भ०  प७

 के  न्द्र-राज्य  सम्बन्ध  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 श्री  ब्राशुतोष  लाहा  :  मुझे  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  धन्यवाद  ।
 इससे  पहले  कि  मैं  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  मैं  श्रीमती  गीता  मुश्चर्जी  द्वारा  उठाये

 गये  एक  मुद्दे  के  संबंध  में  अपनी  हैरानी  प्रकट  करना  चाहता  हूं  ।  मुझे  यह  बात  नहीं  मालूम
 थी  कि  भारत  बहु-राष्ट्रीय  राष्ट्र  उन्होंने  इसे  बहु-राष्ट्रीय  देश  कहा  है  ।  बहु-राष्ट्रीयपता  की  परिभाषा
 क्या  है  ?  यदि  राष्ट्र  भारत  है  तो  राष्ट्रीयता  भी  भारतीय  होगी  ।  मुझे  उनका  सिद्धान्त  समझ  नहीं
 आया  ।  फिर  भी  मुझे  उनसे  यह  नई  बात  पता  चलो  है  ।

 संघीय  प्रणाली  में  केन्द्र-राज्य  संबंध  एक  अत्यन्त  नाजुक  विषय  है  ।  केन्द्र  और  राज्यों
 के  बीच  अधिकारों  और  हितों  के  टकराव  की  सम्भावना  हमेशा  बनी  रहती  राण्यों  और
 केन्द्र  के  संबंधों  क ेबीच  आधारभूत  विवाद  शक्ति  के  घन  के  प्रशासनिक  शक्तियों
 तथा  सबसे  अधिक  केन्द्रीक रण  और  विकेन्द्रीकरण  के  बारे  में  इसलिए  भारत  में  केन्द्र-राज्य  संबंधों
 को  1947  में  भारतीय  राज्यों  के  अस्तित्व  में  आने  के  समय  गे  ही  देखना  होगा  ।  चूंकि  भारत  एक
 अनूठा  देश  जो  एक  लम्बे  समय  से  अपनी  अनेकता  के  बाचजूद  एक  सूत्र  में  बंधा  इसलिए  शायद

 हमारे  संविधान  के  निर्माताओं  ने  यह  अनुभव  किया  हो  कि  भविष्य  में  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  सकती

 है  और  इसी  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  देश  को  विलण्डन  से  बचाने  के  लिए  और  संतुलन  बनाए
 रखने  के  लिए  संविधात  तैयार  किया  गया  था  और  राज्यों  तथा  केन्द्र  के  बीच  सम्बन्ध  स्थापित  किये

 गए

 5.00  म०  पਂ

 वास्ताव  में  केन्द्र-राज्य  संबंधों  की  पुनरीक्षा  का  मामला  1980  के  बाद  ही  गरम्भीरता  से
 1966  तक  कोई  समस्या  नहीं  बहुत  कम  विवाद  थे  जो  निपटाए  जा  सकते  थे  |  किन्तु

 1°67  में  पहली  बार  इस  प्रश्न  की  थुनरीक्षा  की  1967  में  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की
 स्थापना  की  गई  किन्तु  इस  समस्या  की  ओर  अधूरे  मन  से  ध्यान  दिया  गधा  ।  एम०  के  ०  सरकार
 ने  1971  में  राजामन्तार  समिति  नियुक्त  की  जिसने  इस  समस्या  की  समीक्षा  करने  का  प्रयास

 1977  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  व्थिति  की  समीक्षा  का  प्रयास  किया  किन्तु  अग्ततः  असफल
 1980  में  जब  कुछ  मामलों  में  राज्यों  और  केन्द्र  के  संबंध  तनावपूर्ण  हो  गए  ,  तो  1983  में

 सरकारिया  आयोग  नियुक्त  किया  गया  जिसने  अपनी  रिपोर्ट  1988  में  दी  ।  श्री  चटर्जी  ने  जो

 मैंने  सुना  ।  यह  कहता  बहुत  आसान  है  कि  और  अधिकार  स्वायत्तता  मैं  एक  उदाहरण
 देता  हूं  मान  लो  आज  हम  सरकारिया  आयोग  की  रिपोर्ट  और  इसकी  सिफारिशें  मान  लेते  हैं--इस

 266



 1911  केन्द्र  रंज्य  धम्बंन्ध  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 सिफारिशों  की  संख्या  248  है--वह  कया  चाहते  हैं  ?  जब  तक  केन्द्र  ताकतवर  नहीं  र।ज्य
 वर  नहीं  हो  मैं  पश्चिम  बंगाल  की  बात  कर  रहा  हूं  क्योंकि  श्री  चटर्जी  भी  यहीं  हैं  और  श्रीमती
 मुश्चर्जी  भी  यहीं  पर  कृपया  मेरी  बात  ध्यान  से  सुनें  ।  मैं  राज्य  की  आलोचना  के  लिए  a,  बात  हीं कर  रहा  12  बर्षों  से  राश्य  में  एक  ही  पार्टी  की सरकार  यह  आशा  की  जाती  है  कि  जो  भी  दल
 सत्ता  में

 हो  माक्संवादी  हो  सकता  है  या  कांग्रेस  दल  हो  सकता  है  किन्तु  आपको  लोगों  की  मूलभूत
 आवश्यकताएं  पूरी  करनी  होंगी  ।  वह  और  अधिक  शक्ति  की  मांग  कर  रहे  वह  चाहते  हैं  कि  केन्द्र  राज्यों
 को  और  अधिक  शक्तियां  उन्होंने  सीमित  शक्तियों  के साथ  पिछले  12  वर्षों  में  क्या  किया  ?  बहस  के
 लिंए  यदि  मैं  यह  बात  मान  भी  लूं  कि  राज्यों  के  पास  सीमित  शक्षितयां  हैं  तो  उन्होंने  इस  सीमित  शक्ति
 के  साथ  क्‍या  किया  क्या  उन्होंने  लोगों  की  शिक्षा  ओर  स्वास्थ्य  जेस्री  मौलिक  जरूरतों
 को  पूरा  किया  है  ?  मैं  यह  चुनोती  दे  रहा  1977  से  पिछले  12  वर्षों  के  दोरान  पश्चिम  बंगाल
 को  राज्य  सरकार  द्वारा  एक  भी  औद्योगिक  उपक्रम  नहीं  खोला  एक  भी  आधुनिक  अस्पताल

 नहीं  बनाया  एक  भी  विश्वविद्यालय  वहां  नहीं  खोला  कया  मैं  सामने  बंठे  माननीय
 सदस्य  से  एक  सवाल  पूछ  सकता  हूं  ?  क्या  सीमित  शक्तित  और  सीमित  साधनों  के  साथ  यह  नहीं  किया
 जा  सकता  था  ?  वह  यह  सब  कर  सकते  थे  ।  इसलिए  अधिक  शक्ति  के  लिए  बिल्लाने  का  कोई  लाभ

 नहीं

 सरकारिया  आयोग  ने  विभिनत  पहलुओं  पर  विचार  किया  सबसे  महत्वपूर्ण
 राज्यपाल  की  समस्या  विपक्ष  की  ओर  से  राज्यपाल  की  भूमिका  के  बारे  में  विभिन्‍न  टिप्पणियां  की
 गई  हैं--मुख्य  मंत्री  से  सलाह  ली  जानी  राज्यपाल  नियुक्त  करने  से  पहले  अनुमति  ली  जानी

 इस  रिपोर्ट  में  राज्यपाल  की  भूमिका  को  काफो  महत्व  दिया  गया  एक
 निर्देश  दिया  गया  है  कि  राज्यपाल  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  क्या  मानदण्ड  अपनाए  जाने  यह
 सच  है  कि  यदि  राज्यपाल  अपनी  भूमिका  निभाने  में  असफल  रहता  है  तो  केन्द्र-राज्य  सम्बन्ध  बिगड़  सकते

 यह  सम्भव  है  कि  राज्यपाल  की  भूमिका  को  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  का  मुख्य  मुद्दा  माना
 राज्यपाल  की  भूमिका  इस  बात  पर  बहुत  निर्भर  करती  है  कि  वहू  जीवन  के  किस  क्षेत्र  से  आया

 यह  एक  मार्ग  निदेशक  सिद्धांत  होना  चाहिए  ।  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  निर्धारित  किये  जाने  इसलिए
 सरकारिया  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  मानदण्ड  परिभाधित  किए  गए  हैं  |  परन्तु  हमें  एक  बात  याद  रखनी

 हमारे  संविधान  निर्माता  देश  के  भविष्य  के  प्रति  अनभिज्ञ  नहीं  इसीलिए  राज्यपाल  का  पद

 बनाया  गया  |  यह  पद  मात्र  शान  के  लिए  नहीं  यह  राह्य  भोर  केन्द्र  क ेबीच  एक  तराज्‌  यदि

 राज्यपाल  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  को अधिक  शक्ति  दे  दी  जाती  ज॑ंसा  कि  वे  मांग  कर  रहे

 तो  इससे  न  केवल  इस  पद  के  लिए  संकट  उत्पन्न  ट्टोगा  बल्कि  हसकी  भ्रतिध्ठा  भी  कम  होगी  ।

 एक  अम्य  महत्वपूर्ण  मुद्दा  आपातकाल  और  राष्ट्रपति  शासत्र  सरकारिया  आयोग  के

 वेदन  में  आपातकाल  और  राष्ट्रपति  शासन  के  विषय  में  एक  सुविचारित  सिफारिश  की  यह  शक्ति

 संविधान  के  अनुच्छेद  से  प्राप्त  हुई  इसलिए  आयोग  की  इन  टिप्पणियों  पर  विपक्ष  को  कोई  आपत्ति

 महीं  हो  सकती  ।

 सरकारिया  आपोग  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  वित्तीय  विधाई  सम्बन्धों  ओर  कायंकारी

 शक्तियों  पर  भी  विचार  किया  जहां  तक  राज्य  और  केन्द्र  के  विधाई  भध्विकारों  का  प्रश्न  आयोग

 में  7  प्रविष्टियों  को  समवर्ती  सूची  में  शामिल  किए  जाने  की  सिफारिश  की  है  जिसमें  कराधान  के  लिए

 कानून  बनाने  की  शक्तित  भी  शामिल  है  जोकि  इस  समय  संसद  के  पास  कानून  बनाने  के  सम्बन्ध  में

 सरकारिया  आयोग  ने  एक  व्यापक  दृष्टिकोण  अपनाया  परन्तु  राज्य  को  कानून  बनाने  के  लिए  इतनी

 267



 कैन्द्र  राज्य  सम्बन्ध  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  )  30  1989 आरा  3

 [  ग्राशतोष  लाडा  |

 व्यापक  शक्तियां  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  वित्तीय  सम्बन्धों  के  बारे  में  आयोग  ने  विभिन्‍न  सिफारिशें को
 में  वित्तीय  व्यापार  और  उद्योग  के  बारे  में  निवेदन  करना  वित्तीय

 व्यापार  अर  उद्योग  के  अधोन  सरकारिया  आयोग  ने  कुछ  सिफारिश  की  आयोग  को  भाड़े को
 समान  बनाने  की  लम्ब्रे  समय  से  की  जा  रही  मांग  पर  विचार  करना  चाहिए  कम  से  कम  मामले  के
 इस  पक्ष  पर  आयोग  द्वारा  विचार  किया  जाना  चाहिए  था  कि  यदि  भाड़े  को  बराबर  करने  को  मांम  को
 स्वीकार  कर  लिया  जाए  तो  क्या  प्रतिक्रिया  और  प्रभाव  परन्तु  सरकारिया  भायोग
 ने  वितोय  सम्बन्धों  के  अन्तगेत  व्यापार  के  बारे  में  विचार  करते  समय  इस  पहलू  पर  विचार  नहीं  किया  ।
 मेरे  बिचार  में  सरकारिया  आयोग  के  प्रतिवेदन  से  एक  गम्भीर  ओर  महत्वपूर्ण  मामला  छूट  गया

 जन  सम्पर्क  भाध्य/ों  और  भाषा  के  बारे  में  मेरा  विचार  है  कि  फोई  भी  सरकारिया  आयोग

 द्वारा  की  गई  त्रिभाषा  सूत्र  सम्बन्धी  सिफारिश  पर  आपत्ति  नहीं  कर  सकता  |  इसे  सबंसम्मति  से  स्वीकार
 6X  लिया  जाना  चाहिए  |  परन्त  आज  अधिकांश  विपक्षी  सदस्य  दूसरे  चैनल  के  सम्बन्ध  में  विशेष  तौर

 पर  अधिक  शक्सि  की  मांग  कर  रहे  यह  ज्यादती  जनसम्पके  माध्यमों  पर  केम्द्रोये

 प्राधिक  रण  का  ही  नियंत्रण  होना  चाहिए  ।

 केन्द्र  राज्य  सम्बन्धों  को  पुष्य  वाटिका  के  रूप  में  माना  जाना  चाहिए  जहां  राज्य  पुष्प  र

 केन्द्र  पुष्प  रहित  बाटिका  कौर  बिना  वाटिका  कें  पुष्प  की  कल्पना  नहों  की  जा  सकती  |

 राज्यों  और  बे.न्द्र  के  बीच  समन्वय  होना  दृष्टिकोण  ऐसा  होना  गधिक  शक्तियों
 की  मांग  करने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  अधिक  शक्तियां  दी  जा  सकती  हैं  परन्तु  यह  महसूस  किया  जाना

 चाहिए  कि  राज्यों  को  अधिक  शक्तियां  देने  और  बे.न्द्र  फो कमजोर  करते  से  कोई  लाभ  नहीं

 इन  शब्दों  क  साथ  मैं  अवध्षर  दिए  जाने  के  लिए  आपका  धन्यवाद  करता

 श्रो  बिपिन  पाल  वास  :  उपाध्यक्ष  मेरे  विचार  में  भारत  सही  माय  एक

 संघ  नहीं  है  ।  संघ  का  अर्थ  है  स्वायत्तशासी  संघीय  इकाइयों  का  स्वेज्छा  से  इकट्ठा  परन्तु  भौरत
 के  मामले  में  ऐसा  नहीं  हुआ  है  ।

 5.11  भण०ण्प०

 [  श्रो  ्रद  दिधे  पीठासौत  हुए  ]

 भारत  बिल्कुल  इसके  उलट  हुआ  प्रशासनिक  प्रयोजनों  के  लिए  भारत  में  गठित  हकाइर्यों

 में  भी  गत  4  वर्षों  दौरान  कई  फेर-बदल  हुए  प्रारम्भ  सभी  हकाइयां  समान  स्तर  की  नहीं
 उनमें  भिन्‍नता  हाल  ही  अधिफाँश  को  समकक्ष  बंसाया  गया  इससे  ज्ञात  होता  है  कि

 भारत  में  समूचे  ढांचे  को  केन्द्र  ने  ही  संगठित  किया  है  न  कि  इकाइयों  ने  स्वेच्छा  से  इकट्ठा  होकर यह
 ढाँचा  तैयार  किया  है  |  मेरे  विचार  में  भारत  सही  मायनों  में  संध  नहीं  है  ।

 भारत  न  ही  एकात्मक  राज्य  भारत  के  संविधान  मे  राज्यों  को  स्वायत्त  शक्तियों  और

 क्षेत्राधिफकार  दिए  जाने  फा  उपबन्ध  है  ।  राज्यों  और  केन्द्र  के बीच  शक्तियों  का  स्पष्ट  विभाजन  दोनों

 को  कुछ  शक्तियां  समवर्ती  सूची  में  जिससे  बिल्कुल  स्पष्ट  हो  जाता  हैकि  यह  न  ही  एक्ात्मक
 राज्य

 भारत  संघीय  प्रणाली  और  एकात्मक  प्रणाली  के  सिद्धान्तों  का  एक  मिश्रण  इस  विषय पर
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 न  डर  क  की
 कैन्द्र  न 9  191]  राज्य  सम्बन्ध  आयोग

 के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  ( जम

 चर्चा  करते  समय  इस  बात  को  अवश्य  ध्यान  में  रखना  चाहिए
 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  सभा  से  चली  गई  मैं  उन्हें  यह  बतामा  चाहता  था  ।  उनका  कहना  है

 कि  भारत  एक  बहु-राष्ट्रिक  देश  यह  एक  बहुत  खत  रमाक  संकल्पना  इस  संकल्पमा  से  विशराव
 की  प्रवृत्ति  पनपती  इस  संकल्पना  से  देश  मे  अलगावबादी  ताकतों  को  बल  भिलता  भारत
 राष्ट्रिक  देश  नहीं  भारत  बहुत  सी  भाषाएं  ओर  धर्म  होते  हुए  भी  एक  राष्ट्र  वस्तु  स्थिति  यही

 उन्होंने  शब्द  कोष  में  राष्ट्रीयता  के  दिए  मए  अर्थ  का  जिक्र  किया  राष्ट्रीयता  का  अर्थ  है  किसी
 राष्ट्र  से

 सम्बद्धता  की  स्थिति  ।  जहां  तक  मैं  जानता  हूं  कि  अंग्रेजों  में  का  यही
 एक  अर्थ  राष्ट्रीयता  की  उनकी  संकल्पना  विदेश  से  आई  मैं  जानता  हूं  यह  कहां  से  आबा
 यह  भारत  में  लागू  नहीं  होती  ।

 सरबार  बूटा  घिह  :  वहां  पुनर्गठन  किया  जा  रहा

 भो  बिपिन  पाल  दास  :  यह  निसन्देह  सिद्ध  हो  चुका  है  कि  संविधाल  में  किए  गए  उपबन्ध
 यादी  तौर  पर  ठोस  हैं  ओर  इसके  स्वरूप  में  किसी  परिवतंत  की  आवश्यकता  नहीं  सरकारिया
 आयोग  का  यह  कथन  सत्य  है  कि  भारत  ज॑से  देश  जहां  इतनी  विविघता  भ  केवल  देश  को
 स्वतंत्रता  बनाए  रख्ने  के  लिये  बल्कि  सामाजिक  और  आधिक  क्षेत्रों  में  समेकित  विकास  हेतु  सही
 नेतृत्व  प्रदान  करने  के  लिये  भी  मजबूत  केन्द्र  को  आवश्यकता  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  यह  निर्देश
 केन्द्र  से  ही मिसना  अनेक  केन्द्रों  से  परन्तु  यदि  संविधान  मे  मजबूत  केन्द्र  के
 बन्ध  नहीं  होता  तो  हम  स्वतंत्रता  के  41  वर्षों  में  अनेक  चुनौतियों  का  सामना  न  कर  पाते  ।

 मजबूत  केन्द्र  का  अर्थ  राज्यों  का कमजोर  होना  नहीं  मैं  मजबूत  राज्यों  के  पश्ष  में  हूं  ताकि
 वे  मजबत  और  स्थिर  केनहर  की  सहायता  कर  से  ।  यह  दागों  के  बीच  शक्षितयों  के  न्यायिक  वितरण
 का  हो  प्रश्न  संविधान  में  इस  काययं  को  तीन  सून्ियों  मे  शक्तियों  का  बंटवारा  करके  कुल  मिलाकर
 संतोषजनक  ढंग  से  सम्पूर्ण  किया  गत  वर्षों  के  दोरान  संतुलन  बनाए  रखने  और  आर्थिक
 और  राजनेतिक  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  नवोदित  समाज  को  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिये  इसमें  कुछ
 संशोधन  किये  गये  राष्ट्र  स्थिर  नहीं  रहा  है  ।  देश  प्रत्येक  क्षेत्र  में  उन्नति  कर  रहा  है  इसलिए
 धान  में  मामूली  फर-बदल  आवश्यक  यदि  भारत  को  संगठित  और  बखंड  रखना  है  तो

 संविधान  के  बुनियादी  ढांचे  को  बनाये  रखना

 मजबूत  राज्यों  से  हमारा  क्‍या  अभिप्राय  इसके  दो  पहलू  हैं  और

 आधिक  |  जहां  तक  राजनेतिक  पहलुओं  का  सम्बन्ध  मैं  इसके  बुनियादी  ब्यौरे  में  नहीं  जाना  चाहता  ।

 संविधान  में  कोई  बुनियादी  परिवतंन  करने  की  तनिक  भी  आवश्यकता  नही  जहां  तक  राज्यों  की

 राजनेतिक  शक्तियों  का  सम्बन्ध  वर्तमान  व्यवस्था  बिल्कुल  सही  यह  पर्याप्त  कहीं-कहीं

 मामूली  फेर-बदल  किये  जा  सकते  परन्तु  मैं  संविधान  के  उपबंधों  से  सतुष्ट  हूं  ।

 आयोग  ने  राज्यपालों  और  उच्च  न्यायालयों  के  जजों  की  नियुक्तित  के  बारे  में  कुछ

 सिफा  रिशें  की  मैं  इस  विषय  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  राज्यपालों  को

 नियक्ति  के  लिए  एक  परम्परा  स्थापित  की  थी  |  मेरे  विचार  में  उस  परम्परा  का  निवहिं  किया  जा  रहा

 वह  परम्परा  बिल्कुल  सही  मेरे  विचार  में  संविधान  में  ऐसी  व्यवस्था
 करने

 को  कोई

 श्यकता  नहीं  है  कि  राज्यपालों  की  नियुक्ति  की  क्या  प्रक्रिया  सरकार  द्वारा  अपनाई  जाये  |  पंडित  जवाहुर

 लाल  नेहरू  ने  जो  परम्परा  बनाई  थी  वह  ठीक  है  और  हम  उसी  परम्परा  को  जारी

 महोदय  अंत:राज्यीय  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  अनुरुछेद  263  के  भन्तगंत  अंत:राज्यीय

 269



 केन्द्र  राज्य  सम्बन्ध  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव  )  30  1989

 बिपिन  पाल  दास  ]

 परिषद  का  गठन  फरने  की  आयोग  की  सिफारिश  की  सावधानीपूर्वक  जांच  की  जानी  आयोग
 ने  समबर्ती  अधिकारों  के  मामले  में  अनुछ्छेद  246  और  अनुच्छेद  254  के  अन्तगंत  संसइ  की  सर्वोचक््चता
 बनाए  रखी  किन्तु  इसने  घारा  252  के  अस्तर्गत  राज्य  सूची  के  अन्तगंत  संसदीय  कानून

 में

 संशोधन  करने  के  मामले  में  राज्यों  को और  अधिक  शक्तियां  देने  के  लिए  कुछ  संशोधन  करने  का  सुझाव
 दिया  इसने  यह  सुझाव  भी  बिया  समवर्ती  सूची  में  दिए  गये  कराधान  अधिकारों  के  अलावा
 शिष्ट  अधिकारों  का  प्रावधान  करने  के  लिए  संघ  सूची  की  प्रविष्टि  97  में  संशोधन  किया  जाए  ।  इत

 सुझावों  और  इनके  प्रभावों  की  सावधानी  पूवंक  जांच  करने  की  आवश्यकता  है  ।  मैं  अ्रयोग  की  इस
 रिश  का  स्वागत  करता  हूं  कि  राज्य  सूची  की  प्रविष्टि  5  में  संशोधन  किया  जाये  ताकि  संसद  स्थानीय
 निकायों  के  चुनावों  को  व्यवस्थित  करने  और  उनके  उचित  कार्यंकरण  के  लिए  कानून  बना  सके  ।  कितु
 मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  केन्द्र  को  समवर्ती  सूची  के  अन्तगंत  कानून  बनाने  से  पहले  हमेशा
 राज्यों  के साथ  परामर्श  करना  चाहिए  ।  मैं  उस  सिफारिश  से  सहमद  नहीं  हूं  ।  का्यंपालिका  के  मामले
 में  संघ  की  सर्वोच्चता  का  जेसा  अनुच्छेद  256  और  257  के  अन्तर्गत  विचार  किया  गया
 आयोग  के  सुझाव  के  बना  रहना  चाहिए  ।

 न

 हाल  ही  में  राज्यपाल  के  पद  की  बहुत  आलोचना  की  गई  है  और  इस  पर  बड़ा  विवाद  हो
 रहा  है  ।  लेकिन  हमें  राज्यपाल  के  पद  ओर  उस  पद  पर  आसी  न  व्यक्ति  इन  दोनों  के  बारे  में  कोई  भ्रम  नहीं
 होना  ये  दो  भिन्‍न-भिन्‍न  पहलू  यदि  कुछ  राज्यपाल  कोई  गलत  कार्य  करते  हैं  तो हम  निश्चय

 ही  यह  कहेंगे  कि  यह  खराब  बात  है  ।  लेकिन  उसका  यह  अधथ॑  नहीं  है  कि  राज्यपाल  का  पद  जंसीं  की
 धान  में  व्यवस्था  ही  गलत  है  या  उपबंधों  में  कुछ  परिवर्तन  करने  कीं  जरूरत  मैं  उससे  सहमत  नहीं

 मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  कई  ऐसे  राज्यपालों  को  जानता  हूं  जिन्होंने  इस  पद  की  उच्च  परम्पराओं  को  इसकी
 गरिमा  और  प्रतिष्ठा  को  बनाये  रखा  है  |  इस  पद  का  हमारे  संविधान  में  बहुत  महत्त्वपूर्ण  स्थान  है  ।  यह  केन्द्र

 और  राज्यों  के  बीच  मात्र  संपक  सूत्र  ही  नहीं  है अपितु  संविधान  के  अनुरूप  राज्य  के  कार्यों  को  सुनिश्चित
 करने  में  महत्त्वपूर्ण  भूमिका  भी  निभाता  मैं  आयोग  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  --  कृपया  ध्यान

 दीजिए  कि  आयोग  ने  क्या  कहा  है--राज्यपाल  के  लिए  अपना  विवेक  इस्तेमाल  करने  के  लिए  कोई

 मार्ग  निर्देश  बनाना  न  तो  व्यवहाय  है  और  न  ही  सावंजनिक  जीवन  के  किसी  भी  विशिष्ट
 व्यक्ति  को  राज्यपाल  के  पद  पर  नियुक्त  किया  जा  सकता  कितु  मैं  मानता  हूं  कि  राजनीतिजश्ञों  को

 बिल्कुल  हटाने  को  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 मैं  आयोग  की  इस  बात  से  पूर्णतः  सहमत  हूं  कि  धारा  356  को  जारी  रहने  दिया  जाना  चाहिए
 और  इसे  कभी-कभार  ही  इस्तेमाल  में  लाया  जाना  अगर  यह  अनुच्छेद  न  होता  तो  संभवतः

 हमारा  सांवंधानिक  ढांचा  पहले  कभी  टूट  गया  मैं  इस  बात  से  भी  सहमत  हुं  कि  राज्यपाल  को
 रिपोर्ट  में  तथ्य  होने  चाहिए  तथा  उसे  अपनी  सिफारिश  के  पक्ष  में  सुविधारित  और  विश्वसनीय  कारण
 बताने

 जहा  तक  राज्यों  में  सशस्त्र  बल  भेजने  का  सम्बन्ध  आयोग  ने  कहा  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र
 सरकार  निर्णय  ले  सकती  है  किन्तु  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  से  परामर्श  करना  बांछनीय  यह
 आयोग  की  सिफारिश  है  |  मैं  नहीं  समझता  कि  उस  सिफारिश  में  कुछ  गलत

 राजनैतिक  क्षेत्र  में  वर्तमान  प्रबंध  और  सांवेधानिक  ढांचा  न्यूनाधिक  ठीक  ही  है  भौर  इसमें
 कोई  बड़ा  परिवतंन  करना  जरूरी  नहीं  यह  इसकी  सुरक्षा  और  इसकी  प्रगति  के  हित  में  है  कि
 केन्द्र  का  नियंत्रण  किसी  भी  तरह  कम  नहीं  होना  चाहिए  ।  लेकिन  वित्तीय  मामलों  में  राज्यों  के  हाथ
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 9  1911  केन्द्र  राज्य  सम्व  गीग
 के  प्रतिवेदन

 के
 बारे

 + )  नव  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रह्ताव  ) लू

 ओर  मजबूत  करने  की  संभाव्यता  और  व्यवहायंता  की  जांच  की  गंजाहश  आयोग  ने  निगमित  करके
 आयकर  और  उत्पाद-शुल्क  के  बंटवारे  में  उपयुक्त  रेडियो-टूरदर्शन  पर  दिए  जाने

 वाले  विज्ञापनों
 पर  लगने  वाले  कर  का  कुछ  भाग  धारा  269  के  अन्तरगंत  राज्यों  को  भी  दिए  जाने  तथा

 व्यापार  आदि  पर  कर  सीमा  बढ़ाने  आदि  मामलों  में  सांवैधानिक  संशोधन  करने  के  लिए  कई  सिफा  रिलें
 की  मेरा  नम्र  निवेदन  है  कि  इन  सिफारिशों  पर  सहनुभ  तिपूर्वकं  बिचार  करने  की  आवश्यकता

 आयोग  ने  यह  भी  सुझाव  दिया  है  कि  रे  यात्री  किराया  कर  के  बदले  राज्यों  को  अनुदान  दिया
 जाना  जैसे  कि  पिछले  वित्त  आयोग  ने  सिफारिश  भी  की  थी  तथा  खनिजों  पर  लगने  वाली
 रायल्टी  दरों  की  4  वर्षों  की  बजाय  2  वर्षों  में  पुनरीक्षा  की  जानी  चाहिए  ।  आयोग  ने  यह  सिफारिश
 की  मैं  आयोग  की  इस  सिफारिश  का  स्वागत  करता  हूं  ।  लेकिन  मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि
 यह  बात  राज्यों  के  विवेक  पर  छोड़  देनी  चाहिए  कि  वहू  राहत  निधि  के  प्रयोग  में  समायोजन  करे  ।  यह
 बहुत  खतरनाक  मैं  इसके  विस्तार  में  जाना  नहीं  कुछ  राज्य  राहृत  निधि  की  बहुत  बड़ी
 राशि  का  दुरुपयोग  करते  यह  बहुत  खतरनाक  ऐसी  राशि  को  किसी  और  काभ  के  लिए
 प्रयोग  में  लाने  अथवा  उसके  गलत  उपयोग  किए  जाने  के  लिए  उन  राज्यों  पर  जुर्माता  किया  जाना

 चाहिए  ।

 आयोग  का  यह  सुझाव  कि  केन्द्र  और  शाज्यों  में  कराधान  में  सुधार  और  संक्षाधन  जुटाते
 के  सम्बन्ध  में  सिफारिश  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया  बहुत  स्वागत

 योग्य  है  ताकि  वहां  संतुलन  बनाया  जा  सके  और  केन्द्र  तथा  राज्य  दोनों  को  वित्तीय  मामलों  में  ब्यवहाय॑
 बनाया  जाए  ।  किन्तु  इसका  यह  सुझाव  उचित  नहीं  है  कि  आ्थिक  नीतियों  के  समन्वय  तथा  वित्तीय

 मामलों  में  सम्मति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जाएं  क्योंकि  केना  और  राज्यों  का  राजनैतिक

 स्वरूप  हमेशा  एक  सा  नहीं  हो  सकता  ।  आयोग  का  यह  सुझाव  व्यवहारिक  नहीं

 सरकारिया  आयोग  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  राज्यों  के  साथ  अनौपचारिक  परामशे  के  बाद

 वित्त  आयोग  के  विच,रणीय  विषय  बनाए  जाने  मैं  इससे  अच्छा  सुझाव  देना  चाहता  बह

 सुझाव  ज्यादा  टीक  नहीं  उससे  जटिलताएं  पैदा  होंगी  ।  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  हम  संविधान  में  ही

 वित्त  आयोग  के  विचारणीय  विषयों  को  भो  जोड़  दें  जिससे  अब  भी  आयोग  बैठाया  जाए  तो  शिकायतें

 ही  न  हों  तो  यह  अधिक  उपयुक्त  और  स्थाई  कदम  होगा  ।  आप  इसे  संविधान  में  ही

 शामिल  नहीं  करते  ?

 मैं  मानता  हूं  कि  अनुच्छेद  263  के  अन्तगंत  एन०डी०सी०  को  सांबंधानिक  दर्जा  दिया  जाना

 चाहिएं  ताकि  शुरू  से  ही  योजनाओं  के  निर्माण  में  एक  अथंपूर्ण  और  प्रभावी  निकाय  बनाया
 जा  सके  ।

 मैं

 आयोग  के  इस  सक्लाव  का  स्वागत  करता  हूं  कि  राज्यों  की  वित्तीय  स्थिति  को  सुदृढ़  करने  कै  लिए  केस्द्रीय

 सहायता  के  ऋण-अनुदान  ढांचे  की  समीक्षा  की  जानी  मैं  इस
 बात

 से  सहमत  हूं  कि  अधिकांश

 राज्य  निर्धन  और  पिछड़े  हुए  उन्हें  केन्द्र  स ेसहायता  तथा  अपने  बारे  में  सहानुभूतिपूर्वक  रबैया  अपनाए

 जाने  की  जरूरत  है  ।

 राज्यों  की  वित्तीय  ्रह्ायता  के  मामले  में  सर्वाधिक  विचार  करने  योग्य  बात  यह  है  कि  विकसित

 राज्यों  और  पिछड़े  राज्यों  पर  समान  सिद्धांत  लागू  नहीं  हो  सकते  ।  मेरे  विचार
 से

 राज्यों  को

 व्यक्ति  आय  के  आधार  पर  तीन  श्रेणियों  में  बांदा  जाना  चाहिए  और
 ऐसा  मूत्र  तयार  किया  जाना

 चाहिए  जिससे  पिछड़े  राज्यों  और  समुद्ध  राज्यों  के बीच  अन्तर  को  कम
 करते

 में  सहायता  मिल

 जहां  तक  पिछड़े  राज्यों  की  सहायता  करने  का  संबंध  ऐसा  किया  जाता  चाहिए प्‌
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 कि  _ —  जय  +कम-+

 विषिन  पाल

 कभी-कभी  न  केवल  राज्यों  और  केन्द्र  के  बीच  कुछ  समस्याएं  उत्पन्न  हो  जाती  हैं  अपितु  आपस
 में  सज्यों  के बीच  भी  समस्याएं  पंदा  हो  जाती  है  जैसा  सीमा  संबंधी  तथा  नदी-जल  विवादों  संबंधी
 समस्याएं  ।  केन्द्र  के  हस्तक्षेप  के  बिना  इन  समस्याओं  का  समाधान  नहीं  किया  जा  सकता  ।  केन्द्र  को
 इसमें  हस्तक्षेप  करता  एक  ऐसा  तंत्र  बनाया  जाना  चाहिए  जिससे  केन्द्र  राज्यों  के  बीच
 उत्पन्न  विवादों  के  समाधान  के  लिए  उनकी  सहायता  कर  सके  |

 जहां  तक  प्रतिबंधात्मक  शक्तियों  का  प्रश्न  कुछ  लोगों  ने  कहा  है  कि  केन्द्र  के  पास  केवल
 चार  प्रकार  की  शर्तितयां  होनी  मुद्रा  और  मुझे  खुशी  है  कि  आयोग  ने  इसे

 पूरी  तरह  रह  कर  दिया  यह  सचमुच  न  मानने  को  बात  है  कि  केन्द्र  सरकार  के  पास  हकाहयों  से

 हुटकर  के  अपने  कोई  वित्तीय  संसाधन  न  हो  ।  विश्व  में  फहीं  ऐसी  कोई  केन्द्र  सरकार  या  संघ  सरकार

 नहीं  है  जहां  इस  तरह  का  प्रतिबंध  लगा  हो  ।  यदि  केन्द्र  की  शक्तियां  कम  करके  उसे  केवल  4  ही  अधिकार
 दिये  जैसा  कि  मेरे  कुछ  मित्रों  का  सुझाव  तो  यह  देश  एक  अश्वंश  राष्ट्र  नहीं  बना  रह
 सकता  ।

 आयोग  ने  ठीक  ही  माता  है  कि  जहां  तक  संविधान  के  मूल  ढचे  का  संबंध  है  यह  संविधान  में
 संशोधन  करने  के  संवेघातिक  अधिकार  के  क्षेत्र  क ेबाहर  की  थात  होगी  ।

 शो  शास्ताराम  सायक  :  सभापति  यश्यपि  सरकारिया  आयोग  ने  छुछ
 सिफारिशें  की  हैं  तथापि  इससे  किसी  को  यह  नहीं  मान  लेना  चाहिए  कि  ऐसे  आयोग  द्वारा  की  गई  सभी
 सिफारिशें  आज  की  किसी  भी  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  ली

 जीमती  गीता  मुखर्जी  ने  एक  सिफारिश  उद्धुत  की  है  और  कहा  है  कि  इसे  स्कीक्रार  नहीं
 किया  गया  ।  जहां  तक  मुझे  इस  बात  की  जानकारी  है  सरकार  ने  निश्चित  रूप  से  स्वयं  यह  नहीं  कहा  है

 कि  ऐसी  सिफारिशें  कौन  सी  हैं  जिन्हें  स्वीकार  किया  गया  है  ओर  ऐसी  सिफारिशों  कौन  सी  हैं  जिन्हें

 स्वीकार  नहीं  किया  गया  समय  आने  पर  सरकार  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  करेगी  किन्तु  इससे  पूर्व  हम

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  सहायता  करने  के  लिए  मामले  पर  विचार  कर  रहे

 सरकारिया  आयोग  की  सिफारिशों  के  महत्वपूर्ण  पक्ष  का  संबंध  राज्यपालों  को  नियुक्तित  से

 बहुत  से  लोगों  ने  राज्यपालों  की  नियुक्ति  के  विभिन्‍न  पक्षों  का  सुझाव  दिया  उस  ओर
 के

 लोगों  ने

 उपहास  करते  हुए  कहा  है  कि  शासित  पार्टी  के  पराजित  उम्मीदवार  या  महासचिव  राज्यपाल  के  पद  के

 लिये  उत्तम  उम्मीदवार  हैं  ।  किन्तु  हमें  यह  देखना  है  कि  यह  संस्था  बहुत  से  वर्षों  से  व्यवस्थित  ढंग  से

 तथा  बिना  किसी  समस्‍या  के  चल  रही  ऐसी  समस्याएं  केवल  वहीं  उत्पन्न  की  जा  रही  हैं  जहां

 देवीजाल  या  एन०  टी०  आर०  जैसे  लोगों  की  सरकार  है  क्‍योंकि  वे  राज्यपाल  की  स्थिति  को  कुछ  नहीं
 मानते  उन्हें  अपती  निर्वाचित  सरकार  की  श्थिति  पर  भरोसा  नहीं  संविधान  में  इसका  स्पष्ट

 अन्तर  दर्शाया  गया  इसलिये  उन्हें  ऐसी  कोई  शर्त  नहीं  लगानी  चाहिए  जो  कि  संविधान  का  हिस्सा

 नहीं  है  ।  उदाहरण  के  यदि  उनके  लिये  संविधान  परमपावन  है  तो  उन्हें  वह  शर्त  लागू  करने  का

 प्रयास  महीं  करना  चाहिए  जो  संविधान  में  नहीं  संविधान  इस  बात  की  इजाजत  नहीं  देता  कि

 मस्य  मंत्री  से  परामर्श  किया  जाना  चाहिए  ।  तब  मुख्य  मंत्री  ऐसे  परामर्श  पर  जोर  क्यों  दे  रहे  हैं  ?  यदि

 संविधान  में  ऐसा  नहीं  है  तो  नहीं  ही  है  ।  कोई  भी  व्यक्ति  अनुच्छेद  22  में  संशोधन  करने  का  सुझाव
 दे  सकता  है  किन्तु  मदि  संविधान  में  इसकी  इजाजत  नहीं  दी  गई  है  तो  मेरे  विचार  में  इसे  थोपा  महीं
 जाना
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 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  सरकारिया  आयोग  को  ऐसा  नहीं  कहना  चाहिए  और  यहां  तक  कि
 हमारो  सरकार  मे  भी  एक  बार  यह  वक्‍तव्य  दिया  कि  वे  परामर्श  लेने  का  त्रयास  करेंगे  और  ये  परामर्श
 कर

 भी  रहे  मैं  इस  वात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि सरकार  यह  कहे  कि  हम  मुख्य  मंत्रियों  से  परामर्श  कर
 रहे  हैं  ?  मैं  कहता  हैँ  कि  इसकी  कोई  आवश्यकता  नहीं  यदि  ऐसा  कोई  प्रावधान  नहीं  हे  तो  इसकी
 मावश्यकता  भी  नहीं  यवि  आप  चाहते  हैं  कि  परामशं  किया  जाये  तो  इस  आशय  का  प्रावधान  भी
 करें  ।

 इसके  आगे  जहां  तक  कार्यकाल  का  संबंध  है  तो  किसी  को  भी  यह  नहीं  समझना  चाहिये  कि
 राज्यपाल  अपने  पद  पर  चार  या  पांच  वर्ष  तक  रहेगा  और  यदि  राज्यपाल  अपने  पद  पर  पांच  य्ष  तक
 रहेगा  तो  कोई  बहुत  बड़ा  उद्देश्य  प्राप्त  कर  लिया  प्रशासनिक  आकस्मिकताओं  के  कारण  यह
 आवश्यक  हो  जाता  है  कि  कभी-कभी  राज्यपालों  को  हटा  दिया  जाये  या  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर
 स्थानान्त रण  कर  दिया  ये  आकस्मिकताएं  आती  रहती  किन्तु  इस  संदर्भ  में  एक  पहल  पर
 ध्यान  वियय  जाता  चाहिए  और  वह  पहल  राज्यपाल  की  विवेकाधिकार  शक्ितयां  हैं  जो  कि  उसके  पास
 होती  हैं  और  दूसरे  संविधान  के  अन्तगंत  दी  गई  दूसरी  शक्तियां  |  अतः  इनमें  स्पष्ट  भेद  कर  लेना  चाहिए  ।
 मान  लीजिये  राज्यपाल  किसी  विश्वविद्यालय  अधिनियम  के  अधीन  शक्तियों  का  प्रयोग  करता  है---यह
 उसकी  विवेकाधिकार  शक्ति  है--तब  उसे  उस  शक्ति  का  प्रयोग  करने  की  अनुमतति  होनी  चाहिये  ।  मैं

 नहीं  समझता  कि  ऐसी  शक्तियों  का  प्रयोग  मंत्री  परिषद्‌  की  सलाह  पर  किया  जाना  चाहिये  ।

 इसी  बहुत  से  सांविधिक  अपीलीय  प्राधिकरण  के  अधीन  राज्यपाल  के  पास  शक्तियां

 होती  यदि  हमने  किसी  सांविधिक  अपीलीय  प्राधिकरण  के  अधीन  राज्यपाल  को  अधिकार  दिया  है
 तो  वह  उसका  प्रयोग  इसमें  कोई  भी  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकता  क्‍योंकि  यह  अर्द्ध-स्याययिक
 प्राधिकार  होता  है भौर  हम  किसी  अर्द्ध-स्याययिक  प्राधिकार  के  कार्य  में  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकते  इस
 प्रकार  हर  व्यक्ति  को  राज्यपाल  को  दी  गई  हन  शक्तियों  का  अन्तर  समझने  का  प्रयास  करना  चाहिये  ।

 जब  यह  स्पष्ट  भेद  दर्शाया  गया  है  तो  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  आता  कि  इसमें  अनिश्चितता  क्यों  उत्पन्न

 होती  है  ।

 सरकारिया  आयोग  ने  राज्यपालों  की  नियुक्ति  के  लिये  कुछ  सुझाव  दिये  है  अर्थात  उसे  जीवन  के

 किसी  क्षेत्र  में  भ्ष्ठ  होना  चाहिये  ।  वह  उस  राज्य  से  बाहर  का  व्यक्ति  होना  उसे  तटर्थ  होना

 चाहिए  और  स्थानीय  राजनीति  से  निकट  का  संबंध  नहीं  होना  उसे  ऐसा  व्यक्ति  होना  चाहिए

 जिसने  राजनीति  में  अधिक  भाग  न  लिया  हो  और  हाल  की  राजनीति  से  दूर  होना  चाहिये  ।

 मैं  महीं  समझता  कि  राजनीति  में  भाग  लेना  और  राजनीति  से  निकट  के  संबंध  रखना  किसी  प्रकार  की

 अमोम्यता  प्रश्न  यह  है  कि  कोई  राज्यपाल  वी  गई  परिस्थितियों  में  किस  प्रकार  कार्य  करता  मेरे

 विचार  भिसन  हो  सकते  हैं  किन्तु  यदि  मुझसे  किसी  न्यायाधीश  का  कार्य  करने  के  लिये  कहा  जाये  तब  दी

 मई  परिस्थितियों  में  मेरे  सामाजिक  विचार  हसके  मांग  में
 आड़े  नहीं  आएंगे  ।  राजनीति  में

 रहना  कोई  अयोग्यता  नहीं  है  या  यदि  पहले  कोई  व्यवित  कांग्रेस  पार्टी  से  सम्ब
 द्रहा  हो  तो  मैं  नहीं

 समझता  कि  यह  किसी  प्रकार  की  अयोग्यता  कांग्रेस  का  अर्थ  है  यह  देश  और  हस  देश  का

 अर्थ  है  कांग्रेस  ।  ऐतिहासिक  तथ्यों  के  आधार  पर
 कांग्रेस

 भौर  देश
 पक

 ही  हैं  क्योंकि  इसी  थार्टी  ने  देश

 को  स्वेतंत्रता  दिलायी  है  ओर  प्रतिक्रियावादी  ताकतों  के  देश  के  विरुद्ध  कार्य  करने  के  बावजूद  भारत

 को  आज  की  स्थिति  में  पहुंचाया  इस  लिये  कांग्रेस  पार्टी  का
 सदस्य  होने  के

 नाते  कांग्रेस  पार्टी
 से  संबंध

 रनों  किसी  प्रकार  की  अमोग्यता  नहीं  हो  सकती  ।  मैं  कह  सकता  हूं  कि  यह  तो  उच्च  योग्यता

 जहां  तक  अधिल  भारतीय  सेवाओं  का  संबंध  जिस,पर  सरकारिया  आयोग  ने  विचार  किया
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 ज्ञांताराम  धायक्ष

 बहुत  से  राज्य  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  विरुद्ध  कुछ  ने  तो  अखिल  भारतीय  सेवाओं
 को  भंग  करने  का  सुझाव  दिया  मैं  एक  बात  कहना  चाहूंगा  ।  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के  कर्मंचारीं

 जहां  कहीं  भी  वे  तेनात  किये  जाते  फो  उस  राज्य  की  जनता  की  समस्याओं  के  साथ  स्वयं  निफ्टवा
 कई  राज्यों  में  मार्गनिदेशों  क ेअनूसार  तैनात  किये  गये  50  प्रतिशत  भारतीय  प्रशासभिक

 सेवा  के  अधिकारी  संबंधित  राज्यों  के साथ  तादात्मय  स्थापित  नहीं  करते  वे  गह  चाहते  हैं  कि
 भविष्य  में  कुछ  समय  उन्हें  दिल्ली  में  तैनात  किया  इसलिये  ,  होता  यह  है  कि  कभी-कभी  प्रशासन
 और  इन  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  के  बीच  मतभेद  पैदा  हो  जाते  हैं  ।  मैं  धखिम्र
 भारतीय  सेवाओं  के  सदस्यों  से  लोगों  की  समस्याओं  के  साथ  जुड़ने  फी  मांग  करता  हूं  ताकि  राज्यों  की
 ओर  से  ऐसी  मांग  न  की

 उदाहरण  के  हाल  ही  में  गोवा  को  नये  राज्य  का  दर्जा  दिया  गया  केख  सरकार'ते
 इन  सेवाओं  के  प्रयोजन  के  .  लिये  अरुणाचल  प्रदेश  और  कुछ  अन्य  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  को  एकਂ  लंचर्न  में
 मिला  दिया  यदि  कोई  राज्य  छोटा  हो  तो  कोई  बात  नहीं  राज्य  की  सेढाओं  का  अपना
 स्वतंत्र  संचर्ग  होता  किसी  राज्य  के  छोटा  होते  के  ही  या  तीन  राज्यों  को  किलाना
 नहीं  इससे  होगा  यह  कि  उस  राज्य  विशेष  के  पास  ऐसा  कोई  संवर्ग  नहीं  होगा  को  कि  राज्य
 सरकार  की  विचार  कार्यक्रमों  या  नीतियों  के  प्रति  वचनअद्ध  इस  पक्ष  की  भी  जांच  की
 जानी  विपक्षी  दल  के  बहुत  से  सदस्य  संघीयवाद  ओर  अन्य  पहलूओं  पर  भाषण  झाड़ते  हैं  कि
 राज्य  मजबूत  होने  केन्द्र  अधिक  मजबूत  होना  चाहिए  और  इसी  प्रकार  की  बातें  |  ढिन्तू  मैं
 आपको  यह  बता  दूं  कि  संघीयवाद  में  ऐसे  भी  मूख्य  मंत्री  हैंजो  यह  कहते  हैं  कि  केन्द्र  अस्तित्व  में  ही  नहीं
 है  ।  मैं  आन्ध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  का  नाम  उन्टोंने  एक  दिन  यह  वक्‍तव्य  दिया  कि  केन्द्र  तो  एक
 मिथक  की  भांति  केन्द्र  का  अस्तित्व  ही  नहीं  है  ।

 श्री  वी०  शोमनाव्रीश्वर  राव  ;  उनका  तात्पय॑  राज्यों  के  संघ  से  है  ।

 श्री  गास्तारास  नायक  :  यदि  ऐसे  मख्यमंत्री  हैं  जिनका  न  तो  केन्द्र  में  विश्वास  है  और

 न  ही  वे  केन्द्र  सरकार  के  अस्तित्व  को  मानने  को  तैयार  हैं  तो  आप  स्थिति  का  अन्दाजा  लगा  सकते

 आप  बड़ी-से-बड़ी  वस्तुओं  की  आर्काक्षा  रखते  यदि  देश  की  जनता  आपको  राज्य  पर  श्लासन  करने

 का  अधिकार  देती  है  तो  आप  राज्य  पर  शासन  कर  सकते  किन्तु  देश  के  अस्तित्व  को  न  नक्ारे'**

 दूसरा  पक्ष  यह  है  कि  सरकारिया  आयोग  ने  एक  विषय  के  अन्तगंत  तीन  क्यिक  अर्कात

 संघ  शासित  क्षेत्र  और  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  को  शामिल  किया  है  ।  मैं  इसके  पीछे  कक
 तर्क  उसे  समझने  में  असमर्थ  भाषा  विविध  विषय  नहीं  हो  हम  भाषा  के  कारण  ही

 उन्नति  करते  यदि  हमारी  अपनी  कोई  भाषा  नहीं  होगी  तो  हम  व्यावहारिक  रूप  से  अस्तिस्य  में  बड्ीं

 रह  हमारी  संस्क्रा  :  अत्तित्वहीन  हो  जाएगी  ।  हर  चीज  भाषा  से  ही  निकलती  वह

 बड़े  दुःख  की  बात  है  कि  सरव  आयोग  ने  भाषा  को  विविध  मदों  के  अन्तर्गत  सूचीबद्ध  किस्श  हक  +

 मेरे  विचार  में  हिन्दी  राष्ट्र  भाषा  होनी  चाहिए  ओर  यदि  हम  हिन्दी  पर  बल  नहीं  देगे  तो  हम  कऋने  केक

 को  मजबूत  नहीं  बना  सकते  ।  हम  भारत  की  एकात्मक  स्थिति  की  बात  नहीं  कह  कक  रक्त
 हमारी  अपनी  भाषा  नहीं  होगी  वह  भी  मेरे  अनुसार  हिन्द्री  तब  तक  हम  मजबूत  फेस  की  बार

 नहीं  कर  सकते  ।  इसलिये  यह  बहुत  ही  खेदजनक  बात  है  कि  भाषा  को  विविध  मर्दों  में  श्ञाजिल/किस

 गया
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 इसके  संध  शासित  क्षेत्रों  क ेसाथ  भी  अच्छा  व्यवहार  नहीं  किया  संघ  शासित  क्षेत्रों
 को  भी  राज्यों  के  समान  दर्जा  दिया  जाना  बास्तव  में  कुछ  निश्चित  प्रयोजनों  के  लिए  उनके
 साथ  भिन्‍्न  व्यवहार  किया  जाता  है  किन्तु  इसका  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 करी  ई०  प्रग्पप्‌  रेह्डो  :  आयोग  केन्द्र-र/ज्य  सम्बन्धों  के  लिए  नियुक्त  किया  गया  था
 नकि  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  साथ  सम्बन्धों  के  बारे  में  ।

 भरी  शास्ताराम  तापक  :  संविधान  के  अन्तर्गत  राज्यों  में  संध  शासित  क्षेत्र  भी  शामिल  भाप
 सॉंबिश्ानिक  विशेषज्ञ  हैं  ।

 भी  ई०  प्रग्यपू  रेड्डी  :  यदि  आप  इस  अन्तर  को  नहीं  जानते  तो  मैं  रुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 थी  झाम्ताराम  नाधक  :  मैं  संघ  शासित  क्षेत्र  में  रहा  हूं  और  मैंने  संघ  शासित  क्षेत्र  अधिनियम  के
 अकछ्तीम  शाज्यपाल  की  प्रत्येक  शक्ति  की  जांच  की  है  और  मैंने  इस  पर  चार  यापांच  बार  बोला  भी
 बाप  मुझे  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  बारे  में  न  बताएं  ।  मैंने  संघ  शासित  क्षेत्रों  का  पूरा  पक्ष  लिया

 सरकारिया  आयोग  ने  संघ  शासित  क्षेत्रों  का  उल्लेक्  किया  है  किन्तु  हनपर  इतमी  तत्परता  या
 मंत्री रता  से  विचार  तहीं  किया  गया  है  जितना  कि  किया  जाता  चाहिए  मेरे  अनुसार  सरकारिया
 आयोग  राणम्यों  पर  विचार  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  यह  इसके  विचारा्  विषयों  में  नहीं  है  ।

 इसके  विविध  विषयों  के  अन्तम्रंत  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  को  शामिल  किया  गया

 जहां  तक  उच्च  न्यायालय  के  न्‍्यायाघीशों  फे  स्थानांतरण  का  संबंध  है  हमारे  संविधान  में  इसके  लिए
 किसी  प्रकार  के  परामर्श  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  को  एक  स्थाभ  से

 ढूदरे  स्थान  पह  स्थानान्तरित  किया  जा  सकता  संविधान  में  ऐसी  व्यवस्था  जबकि  सरकारिया
 जसपोम  यह  कहता  है  कि  न्‍्याथाधीशों  से  पूछा  जाना  चाहिए  और  यदि  न्यायाधीश  जाने  का  ह्छुक  न  हो
 तो  उसका  स्थानान्तरण  नहीं  किया  जाना  यहू  बात  मेरी  समझ  से  बाहुर  यदि  कोई
 धानिक  प्रावधान  ऐसा  है  और  आप  कहते  हैं  वह  प्रावधान  ठीक  नहीं  है  तो  इसमें  सशोधन  किया
 जाता  किन्तु  वह  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  कहते  इस  प्रावधान  के  होते  हुए  भी  यह  सुशाव
 दिया  गया  कि  उनसे  सलाह  ली  जानी  गृह  मंत्री  एक  बार  इधर  से  यह  बक्‍तेव्य  भी  दिया
 श्रंथा  भा  कि  हमें  उनसे  परामर्श  करता  ऐसा  क्‍यों  किया  जाना  चाहिए  ?  मैं  समझ्षता  हूं  कि  हमें
 केबल  वर्तमान  प्रावधानों  के  अनुसार  ही  कार्य  करना  चाहिए  |

 अन्त  में  मैं  एक  सामान्य  बात  कहना  हम  हमेशा  फहते  हैं  कि  हमारे  सांविधानिक

 प्रस्कध्षान  क्ल्कुल  सही  हैं  ।  इसमें  किसी  प्रकार  के  संशोधन  की  आवश्यकता  नहीं  मैं  इससे  सहमत

 हूं  छुल  मिलाकर  संविधान  में  कोई  बढ़ा  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  किन्तु  हमारे  संविधान

 के  कुछ  भागों  में  अध्यधिक  अस्पष्टना  है  जिसे  हमें  वूर  करना  चाहिए  क्योंकि  इनके  कारण  बहुत-सी
 स्प्ाएं  उत्पत्न  होती  हैं  तथा  बहुत  से  विवाद  बड़े  होते  उदाहरण  के  लिए  राज्यपाल  राष्ट्रपति

 के  इण्क्मा  पयंन्‍त  किसी  व्यक्ति  को  नियुक्त  किया  जाता  है|  हमें  इस  प्रकार  की  शब्दावली  को  त्याग  देना

 चाहिए  |  हमें  संविधान  जहां  आवश्यक  स्पष्ट  प्रावधान  करने  चाहिए  ।  किसी  भी  व्यक्ति  को

 किक्की  की  हच्छानसार  नियुक्त  नहीं  किया  किसी  व्यक्ति  को  किन  शर्तों
 के

 अधीन  नियुक्त  किया

 ये  निर्धारित  की  जानी  चाहिएं  |  वास्सव  में  किसी  व्यक्ति  की  नियुक्ति  किसी  की  इच्छा

 पर  नहीं  की  न्यायालयों  ने  भी  कुछ  निर्णय  दिये  हैं  जिनमें  कहा  गया  है  कि  कोई  व्यक्ति  किसी

 अभ्य  ध्येक्ति  की  इच्छा  पर  निर्भर  नहों  है  ।
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 शांताराम  नायक  ]

 एक  ओर  भो  उदाहरण  राष्ट्रपति  सशस्त्र  सेनाओं  के  सर्वोच्च  सेनापति  क्‍या  वास्तव में
 ऐसा  है  ?  ऐसा  नहीं  हो  सकता  क्‍योंकि  काथंपालक  कत॑  व्य  किसी  अन्य  व्यक्ति  के  हाथ  में

 संविधान  के  ऐसे  भागों  जो  वास्तविक  नहीं  संशोधन  करके  उन्हें  स्पष्ट  किया
 जाना  चाहिए

 श्री  जोी०  एम०  :  सभापति  हमने  अद्वितीय  सघीय  प्रणाली का
 चयन  किया  है  ओर  किस्री  भो  संघीय  प्रणाली  में  कन्द्र-राज्य  संबंधों  क  प्रश्न  को  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  माना
 जाता  संघवाद  का  यह  सिद्धान्त  टकराव  की  बजाय  सहयोग  की  भावना  के  बिना  और
 तरफा  निर्णय  के  विपरीत  परामशं  को  प्रक्रिया  के  बिता  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  संघवाद
 का  यह  सिद्धान्त  ता  केवल  उस  स्थिति  मे  कार्यानवित  किया  जा  सकता  है  जब  सहयोग  को  भावना
 पारस्परिक  परामश  हो  ओर  एक-दूसरे  क  लिए  आपत्षी  आदर  भाव  हो  अन्यथा  मुझ  डर  है  कि  किसो
 भी  प्रकार  के  मार्ग  दशक  सिद्धान्त  हमारी  सहायता  नहीं  कर  सकते  |

 सभापति  सरकारिया  भायोग  ने  ठीक  ही  इस  भावश्यकता  का  हब।ला  दिया  है  जिसे
 मैं  सहयोग  से  ओतप्रोत  संघवाद  की  भावश्यकता  कह  रहा  था  और  मैं  इसी  बात  का  पूरा-पूरा  तथा
 दिल  से  समथंन  करने  के  लिये  उठा  हूं  ।  १:

 अब  राजनीतिक  स्थिति  में  अत्यधिक  परिक्‍तंन  होने  के  कारण  राज्यपाल  की  भूमिका  के
 बारे  में  बहुत  से  प्रश्न  उठ  गए  यह  पहले  ही  बहुत  महत्वपूर्ण  पद  हालांकि  एक  बात  सभी
 स्वीकार  करेंगे  कि  हम  राज्यपाल  के  पद  के  बिना  कार  नहीं  कर  सकते  ।  सदन  में  यह  ठीक  हो  कहा
 गया  है  कि  राज्यपाल  के  पद  ओर  जो  व्यक्ति  राज्यपाल  के  फद  पर  नियुक्त  होता  है  दो  अलग-अलग

 मुद्दे  हैं  और  इन्हें  इसी  प्रकार  माना  जाना  राज्यपाल  केन्द्र  और  राज्य  के  बीच  महत्वपूर्ण
 सम्पक  सूत्र  है  और  राज्यपाल  को  अनेक  बार  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभानी  पड़ती

 राज्यपाल  को  नियुक्ति  के  प्रश्न  से  भी  कई  बार  मन-मूुटाव  पैदा  हुआ  मैं  इस
 बात  पर  बल  देना  चाहता  हूं  कि  राज्यपाल  की  नियुक्ति  राज्यों  से  परामर्श  करके  ही  की  जानी

 कुछ  माननोय  सदस्यों  ने  यह  कहा  है  कि  जब  संविधान  में  राज्यों  से  परामर्श  लिये  जाने  की  बात  नहीं
 कही  गई  है  तब  हम  परामशं  क्‍यों  करें  ?  कहने  को  तो  इसमें  नहीं  कहा  गया  है  और  इसलिए
 परामर्श  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  किन्तु  यह  बहुत  ही  अविवेकी  रवैया  उन्हें  मालूम  होना
 घाहिए  कि  हमारी  कुछ  अच्छी  परम्पराएं  रही  यदि  मैं  गलत  नहीं  तो  स्वयं  पंडित  जवाहरलाल
 नेहरू  ने  इस  बात  पर  वल  दिया  था  कि  राज्यपाल  की  नियुक्ति  के  मामले  में  श्रम्बन्धित  राज्य  से  परामश
 करना  भौर  राज्यपाल  ऐसा  व्यक्ति  होना  चाहिए  जो  कि  उस  राज्य  को  स्वीकायं  पंडित
 जवाह  रलाल  नेहरू  ने  स्वयं  इश्न  बात  पर  जोर  दिया  था  और  आज  मै  उसो  पार्टी  से  संबंधित  लोगों  से

 नियुक्ति  ओर  परामर्श  की  प्रक्रिया  का  ह  मारे  संविधान  में  विस्तृत  रुप  से  उल्लेक्ष  किया  जाए  क्योंकि

 जब  ऐसी  प्रवत्तियां  दिखाई  देने  लगी  हैं  जो  भतीत  में  अपनाई  ग़ई  हमारी  अच्छी  परम्पराओं के

 लिए  भी  खतरा बन  सकतो  हैं  ।  a

 ऐसी  स्थितियां  आती  हैं  जो  राज्यपालों  को  कई  तरह  से  उनकी  विवेकाधिक्तार  की
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 शक्तियों  का  प्रयोग  करना  पड़ता  हो  और  इनसे  बहुत  से  विवाद  भी  उत्पन्न  हुए  इसलिए  मुख्य  मंज्ियों
 को  बहुमत  समयंन  का  परोक्षण  मुख्य  मंत्री  को  बर्खास्त  उसे  तलब
 विधान  सभा  भंग  करने  और  सत्रावसान  राष्ट्रपति  शासन  की  सिफारिश  बिध्ते  यकों  पर  अस
 हमति  व्यक्त  करने  और  ऐसे  ही  अन्य  पहलुओं  पर  निर्णय  लेने  के  संबंध  में  राज्य  पाल  को  भूमिका  के
 बारे  में  विस्तृत  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  को  आवश्यकता  उचित  मागगंदर्शी  सिद्धान्तों  ती
 ग्रावश्यकता  इसलिए  है  क्योंकि  भिन्न-भिन्न  राज्यपाल  भिन्‍न-भिम्न  हंग  से  कार्य  करते  इससे
 हमारी  राजनोति  भें  एक  प्रकार  को  मनमानों  कार्यप्रणालो  की  श्रुआत  हुई  इसलिए  विस्तृत
 सागंवर्शी  सिद्धान्त  होने  चाहिएं  ओर  इन  मागंदर्शी  सिद्धान्तों  के  पीछे  कुछ  कानूनी  शक्ति  भी  होनी
 ब्राहिए  ।

 सरकारिया  आयोग  ने  राज्यपालों  की  नियुक्ति  के  लिए  अच्छ  सिद्धान्त  निर्धा रत  किए  इस
 बात  पर  भी  बल  दिया  गया  है  कि  राज्यपालों  की  नियुक्ति  के  समय  अल्पस्ष  ुयकों  पर  भी  उचित  विचार
 किया  जाना  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार  किया  जाना  आवश्यक  राज्यपालों  को  नियुक्त
 करते  संविधान  के  अनुच्छेद  155  में  उपयुक्त  संशोक्षन  परामशं  को  प्रक्रिया  को  निर्धारित

 किया  जाना  चाहिए  ।

 अनुच्छेद  356  से  काफी  कटुता  पैदा  हुई  अब  समय  आ  गया  है  कि  अनुर्छेव  356
 के  अधीन  राज्यपान  की  शक्ति  के  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में  सरकारिया  भायोग  द्वारा  प्रस्तावित  सुरक्षा
 उपायों  को  बिना  किसी  हिंचक  के  लागू  किया  जाए  ।

 समय  के  अभाव  के  कारण  मैं  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  के  केबल  एक  या  वो  जिसका
 रललेख  मेरे  विचार  से  पूर्व  वक्‍ताओं  ने  नहीं  किया  पर  ही  बोलूंगा  ।

 यद्यपि  हो  सकता  है  कि  मैं  अकेले  ही  ऐसा  कह  रहा  हूं  परन्तु  फिर  भी  मैं  जोर  देकर

 सरकार  से  यह  आग्रह  करूंगा  कि  भाषाई  और  धामिक  अल्पसंदयकों  को  कल्याण  ओर  प्रगति

 से  सम्बन्धित  मामलों  को  विशेष  रूप  से  समवर्ती  सूचरो  में  रखा  मुझे  यह  उल्लेख  करने  को

 श्वकता  नहीं  है  कि  न्यायिक  आयोगों  की  बहुत-सी  रिपोर्टों  मे  यह  उल्लेख  किया  है  कि  अल्पसंक्यकों  को

 विभिन्‍न  राज्य  स्थानीय  स्थानीय  पुलिस  और  राज्यों  की  सशस्त्र  पुलिस  से  नुकसाम

 हुआ  मुझे  अब  जमशेदपुर  में  हुए  दंगों  के  बारे  में  जितेस्य  नारायण  आयोग  की  रिपोर्ट  में  दी  गई

 सिफारिशों  को  दोहराने  की  आवश्यकता  नहीं  सभापति  आप  महा  राष्ट्र  से  हैं  ओर  आप  इस

 बारे  में  भली  प्रकार  से  जानते  जब  हमें  न्‍्यायमूति  मदन  आयोग  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  तो  हम  उस

 समम  महाराष्ट्र  विधान  सभा  में  थे  |  बह  रिपोर्ट  इस  बारे  में  अंखें  खोलने  वाली  थी  कि  स्थानीय

 सन  ओर  पुलिस  ते  कंसे  अल्पसंख्यकों  को  नुकसान  पहुंचाया  अतः  मुझे  इस  विषय  को  अधिक  समय

 तक  जारो  रखे  निना--क्योंकि  यह  विषय  जाना-पहचाना  है  इस  बात  पर  बल  देना  भाहिए  भौर  मैं

 प्राननीय  गृह  मंत्री  श्री  बूटा  जो  कि  यहां  उपस्थित  से  यह  आग्रह  करता  हूं  कि  वे  यह  सुनिश्चित

 करें  कि  अल्पसंख्यकों  को  कल्याण  और  प्रगति  संबंधी  मामलों  को  समवर्ती  सूची  के  अम्तर्मत  लाथा

 ख्राये  ।  अल्वसंज्यकों  के  विकास  के  लिए  हमारे  प्रधान  मंत्री  महोदय  का  15  सूत्री  कार्यक्रम  हम  उनके

 आभारी  परन्तु  विभिन्‍न  राज्यों  में  उन  रिपोर्टों  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  क्या  स्थिति  इस  बात

 पर  विचार  किये  बिना  कि  उन  राज्यों  में  वही  दल  सत्तारुड़  हैं  जो  केन्द्र  में  शासन  कर  रहा
 कै

 अथवा

 उन  राज्यों  में  उन  दलों  का  शासन  है  जो  यहां  इस  सदन  में  विरोधी  पक्ष  में  दोनों  स्थितियों  में  दु:खद

 स्थिति  इस  विषय  को  समवर्ती  सूची  के  अन्तर्गत  लाभा  जामा  चाहिए  और  हमें  केवल  राज्यों
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 जो०  एस०

 .

 की  दया  पर  नहीं  छोड़ा  जा  सकता  ।  इग  महत्वपूर्ण  मामले  में  केन्द्र  और  राज्य  दोनों  को  मिल-जुलकर
 कार्य  करना

 नजपपा+ज+-+-जजन  ओ

 सरका  रिया  आयोग  ने  यह  भी  सुझाव  दिया  है  कि  प्रत्येक  राज्य  सरकार  को  भारत  सरकार  के
 परामछ  से  सक्स्त्र  पुलख  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  अल्पकालोम  ओर  दोधघंकालीन  व्यवस्था  करनी

 यह  सरकारिया  आयोग  द्वारा  की  गई  एक  महत्वपूर्ण  सिफारिश  इस  सदन  में  हमने  आई
 बार  कुछ  राज्यों  में  सशस्त्र  पुलिस  की  दुर्भाग्यपूण  स्थिति  के  बारे  में  भाषण  दिया  अश्फ्लंछ्कक
 आयोग  की  पहली  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  6  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  यह  एक  वास्तविकता  है  कि
 प्रान्तीय  सशस्त्र  पुलिस  टुकड़ी  ए०  में  कुछ  अल्पसंख्यक  विरोधी  भावनाएं  पुलिस  आयोग
 की  रिपोर्ट  में  भी  इस  पहलू  का  कई  बार  उल्लेख  किया  गया  है  ।  अतः  यहां  सदन  में  माननीय  गृह  मंत्री
 में  हमें  कई  धार  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  सशस्त्र  पुलिस  का  पुनगंठन  किया  जायेगा
 और  उंसे  अधिक  मिष्पक्ष  बनाया  जायेगा  ।  इंस  बारे  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?  इस  बारे  में  शायद
 ही  कोई  कार्यवाही  की  गई  अतः  मैं  इस  बात  पर  बल  देता  हूं  कि  माननीय  गह  मंत्री  को  सरकारिया
 आयोग  को  इस  विशेष  सिफारिश  पर  ध्यात  देना  चाहिए  और  इस  बारे  में  कार्यवाही  करमी

 मैं  शिक्षा  ओर  भाषाओं  के  भ्रएन  का  उल्लेख  फरता  जहां  तक  भाषाओं  का  संबंध  हमारी
 क्षेत्रीय  भाषाएं  और  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  उल्लिखित  अनुसूचित  भाषाएं  केन्द्रीय  सरकार
 को  वे  वल  हिन्दी  के  विकास  पर  ही  अपना  ध्यान  केन्द्रित  नहीं  करना  उसे  प्राथमिकता  दी
 जानी  चाहिए--परन्तु  साथ  ही  उसे  सभी  अनुसूचित  भाषाओं  के  विकास  पर  ध्यान  देना  विशेष  -
 रूप  से  उन  अनुधुचित  भाषाओं  के  विकास  पर  जिन्हें  किसी  क्षेत्रीय  भाषा  का  दर्जा  प्राप्त  नहीं  जैसे
 उर्दू  और  कुछ  अन्य  भाषाएं  |  इस  कार्य  के लिए  धनराशि  का  उचित  आशबंटन  किया  जाना  चाहिए  और
 इसके  लिए  आवश्यक  उत्त  रत्षथित्व  लिया  जाना  चाहिए  ।

 सझ्तापति  स्ररकारिया  आयोग  ने  अपती  रिपोर्ट  के  प्रेरा  20.).35  में  यह  सिफारिशਂ  की
 है  भोर  मैं  इसे  उद्धृत  करता हूं  :

 अल्पसंध्यकों  के  हिंतों  क ेलिए  बनाई  आचार  संहिता  को  लाचू
 किया

 महोकय  यह  कहा  गया  है  कि  इसे  सती  के  कार्यान्थित  किया  जाना  सरकारिया  आपोक
 ते  रुथयं  इस  बात  को  नोट  किका  है  कि  भाषाई  अल्वसंदूयकों  के  हितों  के  रक्षोपायों  को  उच्चित  प्रकार  से
 कार्यान्किल  नहों  किया  मयां  राज्यों  के  पुनंठन  आयोग  के  जांच  परिणामों  के  फलस्वरूप  इसਂ
 पापों  की  व्यवस्था  को  गई  राज्य  पुनमंठन  आयोग  ने  उल्लेख  कियां  है  वास्तविकता  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  कि  पुनमंठभ  के  भाषाई  अल्प्सस्मक  समूह  बिच्वभान  ऐसे  समूहों  को  उनके
 विकास  के  सिए  पर्याप्त  अवसर  प्रदान  करते  के  लिए  उफ्यम्धों  कौ  आवश्यकता  है  ताकि  उनमें  उफेसा
 अपवया  भेदभाव  का  भाव  न  पतप  सके  ।

 6.00  Reo

 अध्योत  ने  किलिनन  रक्षोपरभरें  को  शिफारिश  को  है  ।
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 फिर  भाषाई  अल्पसंख्यकों  के  रक्षोपायों  के  बारे  में  अगस्त  1949  में  ज्राम्तीयਂ  शिक्षा  मस्त्री

 खन  में  अपनाये  गए  प्रस्ताव  की  व्यवस्था  इस  बारे  में  हमारे  पास  बर्ष  1956  का  भारत  सरक्रार
 $  ज्ञापन  भी  हमारे  पास  वर्ष  1956  का  भारत  सरकार  का  भाषाओं  के  बारे  में  वक्‍तथ्य  भी  है

 वर्ष  1959  के  दक्षिणी  क्षेत्रीय  परिषद  के  निर्णय  भी  अन्ततः  हमारे  पास  अमस्त  1961  में
 जिस  केन्त्रीय  मग्त्रियों  और  राज्यों  के  मुख्यमन्त्रियों  द्वारा  जारी  वक्‍तब्य  हैं  ।

 अब  सरकारिया  आयोग  ने  स्वयं  यह  तक॑  दिया  है  कि  उन  विभिन्‍न  रक्षोपायों  का  उचित
 कार्या्वयन  नहीं  हो  रहा  है  जिन्हें  भाषाई  अल्पसंब्यकों  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  स्तर  पर  स्वीकार  किया
 गया  अतः  मुझे  यह  मांग  करनी  चाहिए  कि  इन  सभी  विभिन्‍न  रक्षोपायों  को  आवश्यक  सांविधिक

 आह  मान्यता  दो  जानी  चाहिए  ताकि  उन  रक्षोपार्यों  क ेउचित  कार्यात्वयन  को  सुनिश्चित  करने  के  न्यायालय
 #$  में  जाया  जा

 |  एक  अन्य  मुद्दे  का  उल्लेख  करते  हुए  मैं  अपने  भाषण  को  समाप्त  करूंगा  और  बह  मुद्दा
 भी  भाषा  से  सम्बंधित  इस  मुह  के  बारे  में  हमें  सहमत  होना  चाहिए  और  मैं  सरकारिया  आयोग  की

 #*  पार्ट  के  पैरा  20-1-33  से  उद्धृत  करता  हूं  :

 और  राज्य  सरकारों  का  वह  जिससे  स्थानीय  लोग  संबंधित  हों  या  प्रभावित  होते
 स्थानीय  भाषा  में  किया  जाना  चाहिए  ।  कल्याणकारी  राज्य  में  यह  और  भी  अधिक  महत्वपूर्ण  है  ।

 यह  आवश्यक  है  कि  सभी  आवेदनपन्र  तथा  पत्र  बिल  नोटिस  आदि  स्थानीय  भाषा  के  साथ-साथ

 राज  भाषा  में  भी  उपलब्ध  उन  राज्य  सरकारों  के  लिए  भी  यह  समान  रूप  से  महत्वपूर्ण  है  जिनके

 अधिकतर  भाषायी  अल्पसंख्यक  निश्चित  क्षेत्रों  में  रहते  हैं
 ।”  इस  विशेष  मुद्दे  के महत्व  को  ध्यान  में  रखते

 आक  त  मुझे  यह  कहते  हुए  अपना  भाषण  समाप्त  करना  साहिए  कि  एक  स्थानीय  निगम  क्षेत्र  में  यदि  उस

 क्षेत्र  की  10  प्रतिशत  जनता  किसी  विशेष  भाषा  का  प्रयोग  करती  तो  उस  भाषा  की  उस  क्षेत्र  की

 अतिरिक्त  राजभाषा  के  रूप  में  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  और  अधिकारियों  को  भी  उस

 विशेष  भाषा  की  जानकारी  होनी  चाहिए  ।  उसे  उस  विशेष  क्षेत्र  की  अतिरिक्त  राजभाषा  के

 रूप  में  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  और  इस  बारे  में  आवश्यक  सांविधिक  उपबन्ध  बनाये  जाने

 चाहिए  ।

 सरकारिया  आयोग  ने  हस  बात  पर  खेद  प्रकट  किया  है  कि  यद्यपि  इस  बारे  में  मुख्य
 मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  एक  समझोता  हुआ  है  कि  यदि  स्कूल  में  विद्याथियों  की  एक  निश्चित  संस्या  की

 मातुभाषा  समान  है  तो  उस  भाषा  के  लिए  अध्यापक  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  परन्तु  इसका

 पालन  नहीं  किया  जा  रहा  है  !

 नहा  अतः  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  आग्रह  करता  हूं  कि  उसे  हसके  लिए  पर्याप्त  विश्तीय  सहायता  की

 ब्यवस्था  करनी  उसे  भाषा  अध्यापकों  का  एक  पूल  बनाये  रक्षना  चाहिए  और  इसे  विशेष

 हझूप  से  एक  उदूं  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  करनी  चाहिए  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके

 4  कि  ऐसे  अध्यापकों  की  व्यवस्था  की  जायेगी  और  सरकार  को  इस  पहलू  की  ओर  विशेष  ध्यान  देना

 |.
 !

 गद्यपि  मैं  सम्पूर्ण  भाषण  नहीं  दे
 पाया हूँ

 जैसा  कि  भाषणਂ  का  अर्थ  परन्तु  मुक्षे  यह

 जाशा  है  कि  बाद में  किसी  समय  मुझ  भावण  देगे  क्र  अबसर  भी  मिलेगा  और  ऐसी  स्थिशि  में  एस  अनृचणी
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 जो०  एस०  बनातबाला

 भाषण  को  भी  मेरे  वर्तमान  भाषण  का  एक  हिस्सा  समझा  जाता  चाहिए  जिससे  मेरा  भाषण  एक  सम्पूर्ण
 भाषण  बन  सके  ।

 समापति  महोदय  :  अब  सभा  कल  11.00  बजे  म०  पू०  पर  समवेत  होने  तक  के  लिए
 स्थगित  होती  है

 603  प्ल०  १०

 तत्वश्यात्‌  लोक  समा  शुकृबा  31  1989/10  1911
 के  यारह  बजे  म०  पू०  तक  के  लिए  स्थवित  हुई  ।

 विन  तनना+
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